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 ४.  4.  5.  &.  7  आर०  8.  इचलकरानजी
 9.  10,  11.

 इनमें  से  अकोला  तथा  चन्द्रपुर  का  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गर
 के  ज्ाधार  पर  चयन  किया  गया  धा  तथा  जल  नथा  विश्वत  सम्बन्धी  सबिश्टाओं  के  बारे  मे

 क्षी  मे  स्थान  राज्य  सरकार  द्वारा  उपयकक्‍त  बताये  गये  है  ।

 ?

 हः
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 क्षेत्ञ का  विकास:होगा  ।  इसलिए

 मैं  जानना

 pitta

 रकार  उ  के  लिए  नना
 अनुदान  देने  वाली  है  या  किसी  बड़े

 गेग  लगाने  वाली
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 क्षेत्र
 कर

 पप  से  विचार  किया  जाना  मु
 अर  ह

 हो  रही  है  कि  इसे  पहः
 नर

 के  रूप  में  मान

 अतः  भारत  सरकार
 की

 क  ं  तीस  करोड़ रु०  खर्च  करने  की  योजना

 pedal

 गैड़  र० सीधे
 के  द्वारा  आवंटित

 किये  पांच  करोड़े  रु०  राज्य-सरकार
 पांच  करोड़

 हुँ

 |  द्वारा  आवंटित  ।  दस  करोड़  रू०  बाजार  से

 ऋण  लिया  जायेगा
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 प्रभाव  है  इसलिए  किनवट  में  कोई  केन्द्र  खोला  जाये

 तो

 अनुवाद  |
 अध्यक्ष  महोदय :  उनका  कहना है  कि  नान्देड़  के  स्थान पर  आध  किमवट  में  विकाश्न  केन्द्र

 खोलें  जो  उनके  जिले  में  ही  एक स्थान

 प्रो० पी०  चर
 रि

 लक  त
 ७४  या  सदस्य  महोदय  हमें  लिखकर

 5
 किक  चुत

 कसर

 द्वारा  इन  पांच  बला  औद्योगिक  विकास  क््ल्फ
 खोलने

 का  निर्णय  १
 पा  गया  था  तथा  राज्य  सरकार  को  इसकी  ब  गई

 प्रत्येक  केन्द्र  पर  कितना  ध
 व्यय  होगा  जो  कि  केन्द्र  तंथा  राज्य  सरकार  हन  किया  जायेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  वह

 महाराष्ट्र  तथा  गुजरात
 के  बारे

 में

 बात
 कर  रहे

 प्रो०  पी०  जे०

 प्रत्येक केन्द्र पर कितना धन

 यन  :  विकास
 2  का

 हि
 शत

 पहले  वर्ष  जायेगा  में  ही

 ले  लिया गया  निर्णय  लेने  के  पः
 अं

 |  बारे  में  बता  दिया  गया  जहां
 तक  गुजरात  तथा  महाराष्ट्र  का  सम्बन्ध  उन्होंने  वर्ष  में  अपनी प्रस्ताव भेज

 3
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 जन  मे  अननानानी  «भा
 Beniess

 श्री  अब्ना  जोशो  :  राज्य  सरकार
 को  इस

 !

 कह  गज  पक
 रे  ।  हा  धु

 बाकलाआपजान  ऑल  कितना-कितना व्यय  बहन  किया  जायेगा  ?

 प्रो०  पी०  के  1:  इन  केमद्रों
 का

 चयन

 के
 हे

 ज्य  सरकार  को  इस  निर्णय

 के  बारे  में  बता  दि  गी्टों  को  भेजने  के  लिये  कहा
 जा  रहा है  ।  हम  रियोजना  रिਂ  उनकी  परियोजना  रिपोर्टों

 (3९१

 उन  पर  विचार  करेगी  ।  ्
 इन  समिति  उन  पर  स्वीकृति

 नराशि  देना  आरम्भ  कर  परन्त्‌  जहां  तक  म
 था गूजरात का  सम्बन्ध

 है  हमें  उनकी  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।
 ह

 अष्ट
 ग्ैबय  :  उन्हें  अपनी  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  क

 गी
 मगाजी  ठाकुर  :  अध्यक्ष  में  गजर

 कपड़वंज  क्षेत्र  मे ंआता  हैँ  और

 मे  फ्यूचर

 स  भी
 जी  मगाजी  ठाकुर  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  वि  क़ां  और

 कपड़वंज  कीजो  तहसील
 पिछड़ी

 हुई  उनको  ग्रोथ  सेंटर  में शामिल  करना  चाहते
 nt

 कं
 ब्रो८  ०  जे०  करियन  :  सरकार  को  और  स्थानों

 कह

 करने  में  प्रसन्नता

 इल  यं योजः
 कायक्रम  70  बिकास  कन्द्र  शुरु  त  बाधाओं  ।

 उनकी  संख्या  और  बढ़ाई
 जाये  अथवा  इस  बारे  में  वित्तीय  राशि  को  ध्यान  में  रखकर  ही

 विचार  किया  जायेगा तथा  योजना
 आयोग  को

 भी  धस  बारे  में  विचार  करना

 थ्ं  रेश  बर  साथे  :  ने  ओश्यांग  गरीति  को  देखते  हैए  इन  वि  या
 द्वों  की  स्थापना  उसी ५  गी  व्योंकि  अभी-अभी  उन्होंने  महाराष्ट्र  के  लिये  म्या  केन्द्रों

 तों  के  नाम  पे  है
 कम  से  कम  चार  स्थान  पहले  से  ही  विकास  केन्द्र  के  रूप  में  १  ँ  जहां पर

 सभी
 नियादी  सविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।  इन  विकास  केन्द्रों  को  विक

 ररने  का  उद्देण्य  ऐसे औ्रौर॒  अधिक  ब
 गरएं

 उपलब्ध  करान

 पा

 र
 की  कोई ति  को  देखते  77

 नना  ॑
 $

 कि  और  अधिक

 करना  नई  औद्योगिक  भीति  के  अन्तर्गत  उद्यमियों  को  अपना  स्थान उद्यमियों को  अपना  स्थान  स्वयं  भ्यन  करने  का  हक  होगा  ।

 4
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 परन्तु  सरकार  पिछड़े  क्षेत्रों  में  और  अधिक  उद्योग  स्थापित  करना  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  को  प्रोत्साहन
 विकास  केन्द्र  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित किये  जायेंगे  तथा  वहां  पर  हम  सभी

 उन
 स्थानों  में

 उद्योगों  को  आकर्षित किया  जायेगा
 पषि  छड़े  क्षेत्रों  में  और  अधिक  उद्योगों  को  आकापित

 >3५50६4.५०% ३  रना  महाराष्ट्र  के  बारे  में
 जो  कुछ  भी  जानता

 है  कि  ये  सारे  पांच  केन्द्  दिया गया  वे  सारे  जिला

 स्थल हैं  जहां पर
 औद्योगिक  औद्योगिक  नगर  |

 त्यादि हैं  ।

 अतः  केम्द्र  की

 पर

 एक  सुझाव
 था  कि  अ

 की

 ला  पर  स्थापित

 अध्यक्ष
 महोबय

 :
 केन्द्र  को

 चलाने  के  लिए  भी  २
 ुविधायें  चाहिए  ।  उन्होंने  इस

 ली  राम  काप  न्‍  गा  है  कि पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंउद्योग  लगाये  जायें  तब  इन

 is
 गो  एक  एँ  होंगी  ।  अतः  क्या  केन्द्र  की  तरफ  से  एक

 सुझाव  आया  था  बि
 केन्द्रों  को  ऐसे  स्थान  परापित  करें जो गे  पूर्ण  रूप  से  पिछड़े  हों  तथा

 उद्योगों की  स्थापना  नहीं  कर
 सकते

 ।
 उदाहरण  के  रि  क  मही  है  बह  जाल  उचोतों

 की  स्थापना
 र

 सकते

 मी
 राम

 कापसे
 :  मैं

 आधारभूत  मुविधाओं  की  व

 4०50 हैं  ।
 फिर  आपका  क्या  सुझाव है  ?

 प्रौ०
 पी०  जे०

 कुरियन  :  वे  स्थान
 निर्धारित

 करने  के  लिए  कूछ  विशेष
 मापदण्ड रखे  गये  हैं योग  के

 a ai वाली

 ये  मापदंड
 सदम्य  बे

 सामने
 पढ़ता हूँ

 ।  ये
 न

 वाली  लगभग  सभी

 अजब

 इसके  अ  कछ  आधारभत  सविधाए  भी  प्राप्त  होनी  5  केवल  तभी  विकास
 त

 हरेक
 ४

 हम
 वि  स

 केन्द्र  मं
 धाएं  प्रदान  करते हैं  ।

 हे
 कास

 वह
 तो

 बिक
 विश्यन

 हक  वी  वाह

 प्रदान करत हैं । परन्‍तु विकास कैन्द्र को किसी विशेष स्थान पर ले जाने के लिए आधारभूत संरचना आवश्यक है । अल केवल पिछड़ेपन के आधार पर आप विकास केन्द्र नहीं खोल सकते और अगर जाप कोई केन्द्र स्थापित भी करेंगे तो वह विकांस केन्द्र काम नहीं कर सकेगा । 5
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 शो  हरिसह  मानतीय  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जो  प्रश्न  का  जवाब  दिया  उसमें

 महाराष्ट्र  और  गुजरात  राज्य  सरकारों  के  द्वारा  ..... .  )

 pik  4५५५५
 तो  गुजरात  सरकार  ने  कितने-कितने  सेन्टर

 लगाने  थे  ।  आप  का  नाम
 |

 की  यह  धारणा
 पैदा

 करत  है  यह  सच्चाई  से  बहुत  परे  हैं  रत्नागिरी  क्षेत्र

 ध्वारभूत  सुविधाएँ  नहीं  यही  कारण  है  कि  विकास

 म्नागिरी  क्षेक्ष  में कुछ  '
 उच्चोग  स्थापित  किए  जा  रहे

 ।

 न्द्र  वित्त  को

 ich

 *द  न  करेंगे  तथा  दूसरे कम
 से  कम  निर्धारित  विकास  केस्त्रों को

 ०  वित्तीय  ऋण  सुविधायों
 बं

 ्रकास केन्द्रों में  ही  बेकिंग
 बना  रहे  वहाँ

 थे
 गसुविधाए  उ  कराई  जायेगी  तथा  यह

 के

 राज-सहायता  का  संबंध  यह  प्रश्न  राज-सहा  ँ
 में  नहीं  है  और  विकास

 |  है  यह  योजना  1988  में  आरंभ
 ६  श्  जर  रहे  यह  योजना कछए  की  गति

 से  कार्य  कर
 रही  है  तथा  सीन  वर्षों  में  कुछ  विशेष  नहीं  हो  पाया

 अभी  तक  महाराष्ट्र  सरकार  ने
 अपनी  परियोजना  प्रतिबेषन नहीं  भेजे  हम  चाहत ेहैं  कि  यह  कार्य  जेट की  गति  से  हो  ताकि
 जल्दी  ही  उसमें  सुधार  हो  सके  ।



 1913

 ्रो०  पी०  जे०
 सभी  प्रस्ताव  जितनी  जल्दी

 हो
 सके

 ati ly

 ऐमी

 भारत  सरकार  की  इ  हाँ
 तक  महाराष्ट्र  के  प्रस्तावै  का  सम्बन्ध

 है  महाराष्ट्र  में  वर्ष
 हैं

 में  बिकास  केन्द्र गा  व  कर  लिया  गया  था  तथा  हम  योजना  रिपोर्ट
 का  इन्तजार  कर  रहे  हैं  ।

 दशक
 रिक्त

 तक से  जल्द  भेजे  जा
 वें  सदस्य  महोदय  को  आश्वासन  देता  हैँ  कि  शर्त

 जल्द प्रस्ताव  प्राप्त
 हम  उन्हें  अवश्य  ही  स्वीकृति  प्रदान  क

 में ९  है  पद

 +#327  श्री
 कोद्डॉडनीਂ

 गया  प्रधान  मंत्री यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  उपक्रमों  को  पिछले  बकाया  रिक्त  पदों
 को  यथाशी  ६  भरने  के  निर्देश  दिये

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या
 सरकार

 का  जन  के  लिए  कोई  समिति  गठित  करने  का  है  ;  और

 यदि

 जत्चोग  मंजालय
 में  राज्य  मंत्र  पो०  के०  गया  हां  ।

 सरकारी  क्षे  गी  वर्ष  तथा  की  में  चलाये  विशेष  भर्ती

 अभियानों  के  माध्य
 0

 यों
 नुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिये

 एक्तियों क  |  लिये निर्देश दे  दिया  गया था  |  इसके  परिण/मस्वरूप  उनमें

 में  केम्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  रिक्तियां  निर्धारित  की  गई  थी  जिनमें  से  8,  25

 रिक्तियां
 हक

 हि
 0  में

 _  अभियान के  अन्तर्गत  रिक्तियां

 प्रश्न ही नहीं उठ्ता । : अध्यक्ष वर्ष में रिक्तियां थीं और उनमें भ्री से रिक्तियां भरी गई हैं । अतः वर्ष में रिक्तियों की शेष संख्या 2,875 वर्ष हू
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 nd  बम  eee  ०न्‍मकम>«>क.  +  3०  re  &  ली
 1990 में  10,461  रिक्तियां  जिनमें  से 6,316 भरी  गई  ।  वर्ष  1990  में  लंबित  रिक्तियों की

 संख्या  4145  मैं  माननीय मंत्री महोदय से  यह  जानना  चाहूँगा कि  वर्ष  1990 में  जो  रिक्तियां
 थीं  उनमें  वे  पद  शामिल  .

 श्री  जाअं  फर्माडीत  इस  जवाब  के  मम्बन्ध  में  मेरा  व्यबस्था  का  प्रश्न  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 ल  में  व्यवस्था  क

 श्न  नहीं  उठाया जा  सकता  ।

 श्री  जार्ज  महोदय  प्रश्न  सार्वजनिक  क्षेत्र
 वे

 म  रे  के  बारे  है  ।

 मंत्री  महोद
 खित  जातियों  व  अनसचित  जनजातियों

 के  लिये
 का  कफ

 यह  पूर्ण  रूप  से  एक
 अलग  जवाब  मंत्री  म

 यह उत्तर  वापिस  लेना  चाहिए  तथा

 नये  सिरे  से  उत्तर  =
 0७४

 भरी  जार्ज  फर  महोदय  यह  प्रश्न
 अलग  रिक्तियों के  बारे  में  है  न  कि

 अनुसूचित जातियों
 और  अनुसूचित

 .
 जन  जातियों  की  रि  रे  में  अनुसूचित

 जातियों व  अनुसूचित  जनजातियों  की  रिक्तियों  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रश्न  अलग  से  महोदय

 )

 अध्यक्ष
 महोदण  :  वही

 बात  मैं

 आपको
 अनुपूरक

 प्र  में
 पूछने  को  अनुमति  दूँगा  ।

 कफ

 कुमोल  सुरेश
 :

 में
 मंत्री

 म  यह  जा  हता  हु  कि  वर्ष  1990  में

 पता  लगाई  ग
 रिक्त

 875  |
 णामिल  थे  जो  198  कसी  अभियान  के  दौरान

 भरे  नहीं जा  सक
 ३  ै

 दों  मे
 से

 अनुसूचित  जातियों  व  अनुसूचित  जनजातियों
 के  लिए  कितने  पद  हैं

 oes  कक

 गया  रिक्तियों  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि
 रिक्तिया  गतियों के  सम्बन्ध  में  हैं

 अध्यक्ष  महोबय  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 नहीं  है  अपितु यह  एक
 भरी  पो०  के०  यों  स ेमेरा  अर्थ

 है
 कि

 यह  केबल  अनुसूचित  जातियों
 अप  सा

 अध्यक्ष  महोदय  :  :  पास  रिक्‍त  स्थान  हों और  उन  रिक्त  स्थानों  को  आपने
 ठीक  आप  अपने  तरीके  से  कार्य

 करें  ।

 श्री  पी  ०के०  थुंमन  :  में  यही  कहने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूँ  ।  हमारे  पास  केवल  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  की  बकाया  रिक्तियां  हैं  और  जो  अन्य  प्रश्न  है  कि  क्या  पिछली  बकाया
 रिक्तियों  को  अगले  वर्ष  में  गिना  जाता  इसका  उतर  है  मेरे  पास  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  अलग-अलग  रिक्त  स्थानों  सम्बन्धी  कुछ  वास्तविक  आंबड़े

 8
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 अर्थात्‌  वर्ग  3,231  रिक्त  स्थान  थे  जिन  में  से  1,005  रिक्तियां  अनुसूचित  जाति  के  लोगों
 और  340

 pals
 दि  ति  अतशाति

 जनजाति के  लोगों  से  भरी  गईं  ।
 इसी  वर्ग  में  रिक्तियां

 1,431  मानी  गई  जिन  में  से  458  और
 174  -

 वका
 क्तियां  अनुसूचित

 ४०

 ई
 भरी

 गई
 1148  लगाया गया  था  और

 गों  ढवारा
 र  अनुसूचि  े  23  रिक्तियां भरी  गईं  ।

 वर
 रिक्तियां  थीं  और  अनुसचित  जातियों  द्वारा  678

 और  अनुसूचित  जनजातियों

 यों  के  लिए  नहीं  है  ।
 सूचित  जातियों  और

 ला
 ०  भृंगत  :  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  य  हूं  स्पष्ट  किया  है  कि

 जातियों
 अनुसूचित  तयों  को  बकाया  रिक्तियों  के  बारे  में  जानना  चाहते  मैं  अनुसूचित
 जातियों  प्रन्सचित  जनजातियों  के  आंकड़े  दे  रहा  हैँ  *

 श्र  डोकुनील  सुरेश  :  उन  लोगों  में  से  जो  1989  और  19904  बं  य भर्ती  अभियान

 के दौरान  रह
 गए  वे  किस  प्रकार  के  पद  थे  जिन  के  लिए  योग्य  उम्मीदवार  हीं  हो  पाए  थे  ?

 हा  के०  धंगन  :  जहां  तक  और  वर्ग  का  सम्बन्ध  है
 अधिक  समस्या

 नहीं  है  और  वर्ग  में  हमें  कूछ  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़
 क्योंकि  योग्य

 उम्मीदवा  ब्ध  नहीं  चिकित्सकीय  कमच  -
 चिकित्सकीय

 कर्मचार्र  हवाई  जहाज  ०  रोड़ोम  अफमर
 के

 व
 में  और  क्‌छ ३  र  अकाउन्ट  इत्यादि  में  हमें  इस  समस्या  का  सामना  कर

 प्न्‍र  और  आंकड़े  जानना

 श्रीपी
 हु

 चंगर
 की  संख्या  बताना  चाहता  हूँ  ।  मेरे  पास

 उन  रिक्तियों की  सूची  |
 एं  से  में  बर्ष  स्थान  के  नवीनतम

 reat ati rime  में  हमारे  पास  22,20,385  स्थान  इस

 बन्धी  आं आंकड़े  नहीं  हैं
 न

 समय  मेरे  पास  कर्मचारियों
 की

 संख्या सम्बन्धी आंकड़े  नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्रपया  माननीय  सदस्य  को  वह  सूचना  दे  दीजिए  ।

 श्वी  अरविंद  नेताम  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  का  बैकलॉग  बताया

 है भऔर का बैकलाग उसमें यह भी कहा गया है कि कैरी फौरवर्ड 3000 9



 मौखिक  उत्तर  7  1991

 होता है  ।  यह  दो  साल  में  आइडैन्टीफाई किया  गया  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  1989 में  जो

 आईडन्टीफाई  एक  साल  स्पैशल  ड्राइव  इसका  मतलब  है  कि  1989  में

 आईडेन्टीफाई  ईमानदारी  से  नहीं  किया  गया  ।  स्पैशल  ड्राइव  1989  में  क्‍यों  नहीं  हुआ  ?

 |  अनुवाद |
 क्रो  पी  ०के०  युंगन  :  वर्ष  1989  में  एक  विशेष  अभियान  चलाया  गया  था  ।  बर्ष  1990  में

 फिर  दुबारा  यह  विशेष  अभियान  चलाया  अतः  यह  एक  लगातार  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  ।

 |
 श्री

 अरधिद  नेतास  :  में
 8--9000 का

 डिफरेंस  हो  इसका  मतलब  है  कि
 1989  में  ईमानदारी  से  :  फाई  नहीं  हुआ  ।

 |  |

 श्री  पी०  के०  धुंगण  :  और  वर्ग  में  हमें  किसी  भर्ती  समस्या  का  सामना  नहीं  करना  पड़
 रहा  है  किन्तु

 और
 वर्ग  में  हमें  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  हमें वर्ष  1989

 में  जिन  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ा  मैं  उनका  उल्लेख  माननीय  सदस्य  से  करना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :
 वे

 जानना  चाहते  थे  कि  आप  वर्ष  1989  में  रिक्तियों  को  भर  पाने  में  सफल
 क्यों  नहीं  हो

 श्री  पी०  के०  धृंगन  :  जिन  समस्याओं  के  कारण  हम  रिक्तियों  को  नहीं  भर  पाये  बे  .  .

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  चुनाव वर्ष
 भी  था  ।

 श्वी  पी०  के०  थुृंगल  :  आयु  शुल्क  आदि में  छूट  देने  के  बावजूद  भी  हम

 उद्देश्य  के  अनुसार  उम्मीदवार  नहीं  ढूंढ  पाए
 ।

 ओर  अरविंद  नेताम
 :

 मैं  आपकी  सहायता  चाहता  हूं  ।  मुझे  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  जबाब

 नहीं  मिल  रहा

 श्री  सूर्य नारायण देव  :  अध्यक्ष  मन्त्री  जी  ने  दो  बार  इस  बात  को  दोहराया  है  कि
 पायलट  ऐबेलेबल  नहीं  हो  सके  जिसके  कारण  पंद  को  भर  नहीं  सके  ।  मैं

 भी

 10
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 जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वर्ष  1989-90  और  1990-91  में  ऐसा  कोई  विज्ञापन  आपने
 विया  जिससे  कोई

 आवेदन  नहीं
 आया  और  आप  पद  को  भर  नहीं  सके  ?

 श्री  पी०  के०  बुंगन
 :

 पत्नों
 में  विज्ञापन देते  हैं

 अध्यक्ष महोदय
 :  क्‍या  पूरा  जवाब  यह

 है  कि  आपने
 विज्ञापन

 विया था  ?

 क्री  जा  फर्नांडीज्ञ  :  अध्यक्ष  एक  तो  मेरी  पहली  प्रार्थना  र

 कहा  जा
 छा

 ;
 जो  नये  संसद  सदस्य  चुन  कर  आये  उनके  लिये  प्रशि

 मेरी  प्रार्थना  नये-मंत्री  बन  कर  आये  उनके  लिये  भी  प्रशिक्षण  का

 ताकि  सदः  थ  न  हस  तरह  बरबाद  न  हो  और  जो  नौकरशाह  मंत्रियों  क॑
 तैयार  होते  उनकी  ऐसी  हालत  न  बने  ।  अध्यक्ष  जी

 कओआ  उप्र  जी  3  अउ्रचाके  जितात  औ  कप  अत  2 जबाब  मत्नरी  जा  न  अभोा  दिया  है  उसस  ज  ह्ध

 सही  नहं
 ं  ;  अरसे  से  सार्वजनिक  उद्यमियों  में  नई  भर्ती  करने  पर  रोक  लग

 प्‌  और  एशैडयल्ड  टाश्ब्स  का  मामला  है  और  जिस  के  जवाब
 हा  है  कि  उसे  समाधानकारक  जवाब  नहीं  मिला  है

 |

 रे

 अ
 ह

 और  राष्ट्रीय  मोर्चा  ने  जो  अभियान  दे॥
 इल्स  को  जा  जगह  खाली  पडा  हट  २

 र
 था  और  श्री  राजीब  गांधी

 र  मुझे  इसका  खण्डन  नहीं  करना
 न

 को
 जारी  रखा

 :
 इस  सम्बन्ध  में  यह  अभियान वस्य

 ने  जो  दूसरा  मुद्दा  उठाया  मेरे  विचार  बे  मेरा  जबाब

 जनाब  स्पीकर  मिनिस्टर  साहब  ने  अपने  जबाब में  यह

 1]
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 में  पायलट  और  यग्राउन्ड  इंजीनियर  बेरोजगार  हैं  ।  हम  लोगों  के  पास  बीसियों

 234  ical

 -

 व

 :
 ते  रहते  है  म  उनको  रोजग

 ँ
 ने  में  नाकाम हैं  ।  मैंने इस

 स्पम

 हीं
 दी

 उ्  में  वो

 इंजीनियर

 न

 हूं  कि  इन्होंने  यह

 ध्च्  मिनिस्ट्रीज्ञ  से  सम्बन्धित है  ।
 अगर  आपके  पास  सूचना

 अध्यक्ष  महोदय  :  सूचना है  ?

 श्रोपो०  के  ०  थूं  अतिरिक्त  नोटिस  चाहिए  ।

 री  सोहम्मदयुनुस
 सलीम

 :
 नोटिस  किर  गहिए  ?  आप  पूरा  जबाब  नहीं  देते  हैं

 और

 शाज

 हीं  कहा
 है  कि

 योग्य  उम्मी
 ब्ध  नहीं

 हैं
 ?

 आपने
 अभी

 ऐसा

 8४

 ;०  थंगन  :  मैं  कहना  चाहता  हं  किय  मस्या  है  जिससे  हम  सब

 ते

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातिय  दवार  पर्याप्त  संख्या
 मैं  इस  सम्बन्ध  में  अवश्य  माननीय  र

 दि  माननीय  सदस्यां  का  3  चे
 कुछ  उम्मीदवार  मिलते  हैं  तो  मैं  अवश्य  उनके  पास  इर  |  का  स्वागत

 कष्ण  घासनिक  :  अध्यक्ष  वर्ष  1974,  श्रीमर्त
 गांधी

 के  नेतृत
 क  उच्चाधिकार  प्राप्त  मन्त्रिमण्डलीय  समिति  ने  विभिन्‍न  मन्त्रालयों

 पा
 जनिक

 उपक्रमों  और  अन्य  सरकारी  संस्थाओं  को  ये  निर्देश  जारी  किए  थे  कि  जहां  त
 अनुर

 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  का  प्रश्न  है  विभिन्‍न  मन्त्रालयों  और  विभाग
 काया

 के

 ॥

 के  लिये  जो  अफसर  उत्तरदायी  हैं  उनके  विरुद्ध  अनुशासनात्मक  कारंवाई  की  जायेगी
 ।  मैंइ  बात

 से
 कक

 के  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से

 3 प्ञानतोय  मन्ती  महोदय

 सक्ि  a
 -+

 बा
 अं

 ।



 16  1913  )  मौखिक  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  1974  के  बारे  में  बात  कर  रहे  है  ?

 श्री  मुकुल  बाल  कृष्ण  बासनिक  :  मैं  केबल  यह  पूछ  रहा  हूं  कि  क्या  इन  17  वर्षों

 में  किसो  एक  अफसर  को  भी  इन  बकाया
 रिक्तियों

 के  लिए  उत्तरदायी होने  के  कारण  दण्डित  किया

 गया  है  ।

 अध्यक्ष महोदय  :
 1974  से  आज  क्या  नियुक्तित  के  लिये

 किसी  को  दण्डित किया  गया

 झो  पो  ०  बे
 fe और  पेंशन  मन्‍्त्रालय  से

 सम्बन्धित
 रि

 उपक्र

 पल  सिेप  का  है  —
 चाहता  हूं  कि  हम  उन  लोगों  के

 विरुद्ध  कारंबाई  हे  हैं  जो
 सरकार

 के
 निर्देशों  का

 भली  भ
 न्ति

 पालन  नहीं  करते  ।  जहां  तक

 यह  प्रश्न  विशेष  है  कि  क्या  किसी  को
 गया  तो  मैं  इस  समव  हस  बारे  में  कुछ  नहीं  कह

 सकता  ।  शायद  कामिक  विभाग  कुछ  बता

 |

 है
 foe wy

 ७७४७७

 क्या  गत  छः  महीनों  के  दौरान  दालों  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  कितने  प्रतिशत  बृद्धि  हुई  है  और  उसके  क्या  कारण  हैं
 ;

 कया  सरकार  ने  उपभोक्ताओं  को  रियायती  दरों  पर  दालें  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 कोई  योजना बनाई  और

 चालू  बष  में  उत्त
 प्रदेश  को

 कितनी
 मात्रा  में  दालें  उपलब्ध  कराये  जाने  को  सम्भाषना

 ?

 छा  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  तदण  ओर  दालों  का  थोक  मूल्य
 सूचकांक  उप-समूह  के  रूप  में  1990  के  231.5  से  बढ़कर  1991  में
 239.  6  पर  आ  गया  जिससे  इसमें  केवल  3.  5  प्रतिशत  की  वृद्धि हुई  जबकि  इसी  अवधि  में

 सभी  जिन्सों  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  4.7  प्रतिशत की  बृद्धि हुई

 नहीं  ।

 भाग  में  दिए  गए  उत्तर  की  दृष्टि  में  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 91-M/J(D)
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 जप
 मैं  फिर  आपके  माध्यम  से  गोगोई  साहब  से  प्रश्न  पूछने  के

 न को

 यह  जो प्रश्न  यह  दाल-रोटी  या  दाल-भात  का  प्रश्न  पलसेज
 था  दाल  गरीब  लोगों  करोड़ों लोगों  का  प्रोटीन  जैसा  माना  जाता  है  तो  क्या  मंत्री  महोदय  को
 पता  है  कि  पिछले  दशक  |

 जो
 खपत

 होती
 यह  जोरों  से घटी  है

 ?  जब
 हुई

 तो  क्या  सरकार  दालों  को  पब्लिक  डिस्ट्री

 झ्ली तदण  गोगोई  :  में  इस  बात  से  अवगत  हूं  ।  मे

 हो

 69
 ग्राम से  घटकर  36.

 5  ग्राम  हो  गई  प्रति  व्यक्ति  खपत  क्योंकि  उत्पादन में  वृद्धि  नहीं
 हुई  इस  ग  कोई  उतार-चढ़ाव  नहीं  हुआ  है

 वर्ष  उत्पादन  में  14  करोड़

 टन  की  बृद्धि  ससे  पूर्व  काफी  लम्बे  असे  से  लगभग  ड़
 टन
 उत्पादन  होता था  तथा

 केबल  पिछले  वर्ष  ही  12  करोड़  टन  उत्पादन  हुआ  आप  जा  किसी  अन्य  बस्तु  में  दालों

 ण  का  भारत

 जिहका  इस  हा
 निर्णय  लिया  प्रकार  ने  राज्य  सरकारों

 किये  कि  वे
 किसी

 भी
 वस्तु

 को  इसमें  शामिल  ।
 तथा  कई  राज्य  सरकारों

 तर  उचित  द
 ब्ों  के  माध्यम  से  दालों  के  वितरण  को  शाम

 लया

 पी  रबि
 अध्यक्ष  मंत्री  महोदय

 कबूल
 कह  पलक

 यह  राज्य  सरकारों  पर

 छोड़  दिया  है  कि  बे  उ
 ae  सकते

 ब्र उनको यह  चीज  दी  तो  क्यों  नहीं  केन्द्रीय  सरकार क
 राहिल  सिस्टम  में  जरूर  रखा  सातवें

 श्री रथि  अध्यक्ष  केन्द्रीय  सरकार  क्‍यों  नहीं  करती  है  ?  जबाव मे  १ह  रहे  हैं
 कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसको  मान्यता  नहीं  दी  है  कि  पब्लिक  डिस्ट्रिब्यूशन  सिस्टम  के  माध्यम  से  किया

 मैं  यह  पूछना  चाहता  केन्द्रीय  सरकार  इसको  क्‍यों  नहीं  करती  है  ?

 14
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 झ्लो  रणि  क्‍या  आप  हसे  अनिवार्य  करना  चाहेंगे  ?

 क्री  तरुण  गोगोई  :  अभी तक  हमने  किसी  भी  वस्तु  का  इसमें  शामिल  करने  का  निर्णय  नहीं
 लिया  है  ।

 भरी  रथि  आप  निर्णय कब  लेंगे  ?

 संबंधित  खाद्य  पूर्ति  से परामर्श  करके  मुझे  निर्णय  लेना श्री  तरुण  गोगोई  :  संब्बो

 श्री  रवि  क्‍या
 ३

 द्दे  पर  चर्चा  करने
 के  लिए  खाद्य  पूर्ति  मंत्री

 का  एक  सम्मेलन
 करने  जा  रहे  हैं

 ?  है

 श्री  तरुण  गोगोई
 :

 हम  बह  मैं  इसे  ध्यान  में  रखूंगा  तथा  संबंधित
 मंत्री  के  साथ  चर्चा  क

 श्रो  सूर्य  नारायण  :  मंत्री  जी  न ेअभी  जबाब  दिया  है  कि  दालों  की

 कीमतों
 8-४

 द्वाल  आ  0-15
 5  दिन

 पहले  20-25  bo  प्रति  किलो  खरीदी
 आज  उस  दा  8-49  49

 रुपए  प्रति  किलो
 मैं  माननीय  मंत्री  जी

 से  जानना  चाहता  क्या
 सरक़ार  दाल

 ही  मृतय  पर
 दिलाने के  लिए  कोई  योजना  बना  रही  है

 और  राज्य
 सरका  रे  में

 ही  है  ?  )

 गो
 गोई  :

 हमारे
 पास  उपलब्ध  रिका  है

 के  अ
 क्षीमतों  में  वद्धि  हुई  है  परन्तु

 बें  कीमतें  घटाने  के  लिए  कुछ

 हरी  तरुण  गोगोई  :  यह  कार्य  खाद्य  पूर्ति  विभाग  का  करी
 कीमतों  से  संबंधित  है  ।

 ब्रग्मारा  र  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  )

 एग्बिजय  सिंह  :  दालों  की  कीमतों  में  वृद्धि  उस  समय  बताई  र  कि  जनवरी  माह

 में कृषि  सम्बन्धी  पैदावार  बाजार  में  आती  तत्पश्चात्‌  कीमतों  में  थोड़ी  रावट  आती  दाल

 पे
 की  कीमतें

 र करेगी  ?

 लिया
 हैं

 i re  नल»

 |ई  निणं  लिया  कोई भी  इसका
 |
 सरकार ने  इसका  आयात  करने के  बारे  में

 15
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 ली  लत  चना  न  न  न  ओओ  नह  ऋि  ननििओओ+

 लिये
 शी  मदन  लाल

 खरा
 ,  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि अभी  जो  मिनिस्टर  साहब

 प्राइस  बताए
 हैं  वे  थोक  के  हैं  अ

 हम  आर  आह
 सेहांता  है|

 कीमतें  ये
 मय  ग्राहक या  कन्ज्यूमर

 उनमें  बहुत  अन्तर  होता  निवेदन है  कि  सरकार
 बुकान  को  रिटेल्  पर  क्योंकि

 के  आधा  इसके  साथ

 बहता
 हूं

 कि  1979  ;  ने  एक  योजना  बनाई
 ;

 डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  के  अन्दर  आपने  जो  6  आइटम्स  उसमे ं11  आइटम्स
 माचिस  और

 वनर
 प्रति  घी  भी  क्योंकि  में  उस  स

 एग्जीक्यूटिव  काउंसलर
 यह

 कहना
 चाहता  हूं  कि  उस  स्कीम  1979  की  जनता  शासन की  जो  स्कीम  थी  ।

 )  की  जो  एक्सट  शन  स्कीम  क्या  उसको  ग
 इस सरकार  का  विचार

 y
 |

 वस्तुओं
 को

 शामिल
 करना  राज्य  सरकारों  पर  निर्भर

 ा

 क्ष
 महोदय

 |
 विकल्प दिया  गया  है  ।  यदि  वे  चाहें  तो  उन्हें  शामिल

 मै
 इससे  पहले  सदन  को  बताया  था  कि  एक-दो

 ः  सस्टम है  उसको  ठीक  करने  के  ज्यादा  उपयोगी

 हज
 शक  योजना

 रहे  ढ्ों  स  के  तो  उस  योजना  को  में  जल्दी  ही  आपके  सामने

 आर  एक

 अल्प  आयु  वाली  जो  आप  कह  रहे  थे  उसको  भी  देखेंगे
 र  अगर

 उसमें  कोई
 अच्छी  बात  है  तो  उसको

 भी
 ले

 ह

 शंलों  कोरी
 के भोजन  के  रूप  में  जाना

 या  हम देखते हैं  कि  दालों  की

 की पहुंच से  परे  हो  गई  हैं
 ।

 उनसे  जानना  चाहूंगा  कि  चूंकि  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  पर  केन्द्रीय  सरकार  का  नियंत्रण  होता  है  तो  क्या

 16
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 ००७०-००  फककन्नल७  +  -  -  न्नपनययानज  ————  ee  ल्‍अनममम«»क  ८6०3७  3  जन  पान  ०मम-«म»-+ममओ

 वह  केन्द्र  शासित  प्रदेश  विशेष  रूप  से  अंडमान  निकोबार  द्वीप  तथा  लक्षद्वीप  में  सावंजनिक  बितरण

 कर  सकता  हूं
 नेफेडਂ  आपको  यह  वस्तु  सप्लाई  कर  सकता  है

 श्री निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  मे  यह  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सट
 है है  कि  इस  तथ्य

 के  बावजूद  बि
 गरीब  लोगों  का  प्रोटीन  समझ  जाता  है

 इस  बात्

 नहीं  कला
 है  कि  दालों  का  उत्पादन  बढ़ाया  जाये  जैसा  कि  अन्य  वर

 से  व बाद्यान्नों  तथा

 श्री  तरुण
 आह  हो  के  अकाक  शबा  बाई

 >>

 न

 ४१//५

 ँ

 गया  इस  वर्ष
 केन्द्रीय  योजनायें हैं  : पह  ै

 उत्पादन  कार्यक्रम  हमने  इसे  ध्यान  में  रख  लिया
 है  तः

 जहां तक  इसकी  खरीद  का  सः  अषत  अजब

 खरीद  की  है  ।

 कप श्री  एम०  चागा  रेड्डी
 :

 अध्यक्ष  चीजों की

 कीमते

 करती  यदि  पल्सेस  की  सप्लाई  बढ़ाई  जाए  तो  इनकी  कीमतें  कम  हो  जाएंगी  ।

 में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  पल्सेस  का  प्रोडक्शन  बढ़ाने  की  सरकार  की
 क्या  योजनाएं  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  मंत्री  महोदय  ने  एक्सप्लेन  कर  दिया  हूँ  ।

 |[

 श्री  तदण  गोगोई  :  मैंने  अभी-अभी  उस  बारे  में  स्पष्ट  किया
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 जम

 आओ

 आमस्प्न  प्रदेश को  ओद्योगिक  परियोजनाएं

 #330
 वा

 बा  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लंबित  पड़ी  आंध्र  प्रदेश  की  विभिन्‍न  परियोजनाओं /
 योजराओं  का  व्यौरा  क्या  है

 ओर  प्रत्येक  योजना  ड़  है

 =

 रयोजनाओं।/योजनाओं
 दान  करने  में  हो  रहे असाधारण

 सिह

 3
 आसक

 ठप्प  पड़े  हुए
 हैं

 अ  र  के  अवसरों  में  वृद्धि  नहीं  हो
 पा  रही

 यदि  संबंध  में  केन्द्रीय  सरका  ्वाही की  गई  है  और  राज्य

 की  प्रत्येक  परियोजना  की
 स्वीकृति  कब  तक  प्रदान  कर  दिये  जाने

 की  संभावना

 उद्योग  मंत्रालय  में
 राज्यमंत्री  पी०  जे०

 :
 से  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता हैं
 श्ण

 शक  डी  हु
 शत  कमदकस  पत्र  स्वीकृत  करने  हेत

 30  1991 १
 ।  र

 ह देश
 में

 आंध्र
 प्रदेश

 तथा  किन्हीं  अन्य  संस्थानों
 में

 उद्योग  लगाने  के  लिए  भिन्‍न-भिन्‍न

 के

 था
 पंजीकरण  विद्यमान  नीति  के  अनुसार  नियमित  आधार  पर

 _

 इत्यादि  से  सम्बद्ध
 ताओं  के  लि  हा  लाइसेंसीकरण

 बाद  वह  कर  सकता  पंरतु  इसमें

 फेक  अर  कक
 ण  संबंधी  मंजूरी  की  यह
 ग  विभाग  का  सम्बन्ध है  किसी
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 और  मै  उनसे  बहेगेत  नही  मैं  यह  कफ  करता  जाहूँगों  कि  लंबित  आवेदनों  के  सम्बन्ध  में  हम

 प्राथियों  को  सूचित  कर  रहे  हैं  कि  लाइसेंस  जरूरी  नहीं  है  तथा  वे  आगे  कार्यवाही  आरम्भ  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  दसात्रेय  बंडारू  :  अध्यक्ष  उद्योगों की  स्थापना  में  एनवायर्नमेंटल  क्लीयरेंस  की

 भी  काफी  रुकावटें  आती  लीयरेंस  में  जो
 अड़चने  आती  हैं  इनको  दूर  करने  के  लिए

 लिवरलाइजेशन  की  र
 ।

 कि पर्यावरण  की  सुरक्षा
 उसका  ध्यान  रखना  है  ।

 के  सहयोग  से  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  रंगीन

 रियन  :  में  इस  प्रस्ताव  की  अवश्य  जांच  करुंगा  |

 सकी  जांच  करेगी  तथा  कार्यवाही  करेगी

 ड्य्या  :  पहले  भी  केन्द्रीय  सरकार  आंधप्र-प्रदेश  *

 चाहती  है  दे  और  भारत  हैवी  इंर्ज  हे
 ee

 के से
 भी बज

 :  द्  ५  sips
 ू  या  गया  ।  आधे  उद्योग  तमिलनाड  को  या  कछ  अ  को  दे  दिये

 ॥|

 गज

 रे  ।  पटनम  में  भारत  सरकार  का  300  करोड़  रुप

 कक

 तः  प
 के  ाः  रह

 डा  संयन्त्र  लगाने  का  प्रस्ताव  अभी  तक  कोई  कार्यवाही :

 मैं  माननीय  मं  रोध  करूंगा  कि  सरकार  कास्टिक  सोडा  प्लांट  लगाये  के
 में  कोई  भी उद्य

 प्रो० पी०  जे०  क्शियन  :  उसके  लिए  एक  विशेष  नोटिस  की  आवश्यकता  है

 चित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारी

 श्री  मकल  घासनिक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  केन्द्रीय

 सरकार  की  ग  और  घ
 श्रेणियों  की  सेवाओं  में  कतने

 कर्मचारी  हैं  और  उनमें  से

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित जन
 के  कर्मंचारी  कितने हैं  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार की  सेवाअं
 ँ  मे  अनु

 घत  जातियों  जनजातियों  के
 चारियों  की  अपेक्षित  प्रतिशतता  में  जो  कमी  उसे  पूरा  करन ेके  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 19
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट
 और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 घिघरण

 भाग  दिनांक  1-1-90 को  ग  तथा  ध  में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों की  पद  संकया
 निम्नानुसार  है  :-

 ितलाधातलनललफतककजज  नम  नर  आतक  मकर  मे  मल  लक  मन  आसन
 कुल  निम्नतम  श्रेणी  निम्नतम  श्रेणी  से  भिम्न

 व्ोपाा  जज  च््जिस्ओ  सै  nen
 सं०  प्रति  ०  सं०  प्रति  ०  सं०  प्रति  ०

 कुल  कर्मचारी  61,686  686  17,297  44,  389

 अनु ०  जाति  5,331  8.  64  1,788  10.3  3  3,543  7.98

 अनु ०  जनजाति  1593.  593  2.58  $ 19  2.97  1080  2.43

 समूह  ख  समूह  ग
 आाााभाा  ४  ८छाएछएछाब+  |  न  ोसीससचच  लत सं०  प्रति  ०  सं०  प्रति ०

 कुल  कर्म  चारी  92,968  1,07,103  234

 मनु  ०  जाति  ,  29  3,36,880  83

 अनु  ०  जनजाति  2,222  2.39  कुल कर्मचारी  4.  83

 समूह  थ  कुल  कर्मचारी
 धपापययायय-+कककज+-+

 सफाई  कर्मचारियों  को  छोड़  कर  सफाई  कर्मचारी
 कुल कर्मचारी

 संख्या  प्रतिशत  संख्या  प्रतिणत

 कुल  कर्मचारी

 अनु  ०  जाति  2,37,400  6.73  48  84,  395  83.  33
 मनु  ०  जन  जाति  74,  327  625  3,026  2.99

 कुल  कमंचा री

 सफाई  कर्मचारियों  को  छोड़कर  सफाई  कर्मचारियों  सहित
 ट्पपाययययाययया न  ध  ध  विनननिया  जया

 संख्या  प्रतिशत  संख्या  प्रतिशत

 कुल

 कं चारी 34, 77,053 35,72, 788 भनु ० जाति 6,73, 309 85 अनु ० जनजाति 245 5.33 497 5. 25 जा ााेाेौनानाणआआआआआआशशशशशणशणणशाशाआआाआआआाआा या आज 4 वां आर अंक ३ अकसर का उमा 20



 16  1913  मौखिक  उत्तर

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  की  निर्धारित  प्रतिशतता
 को  प्राप्त  करने  के  लिए  हाल  ही

 में  सरकार द्वारा  उठाए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  कदम  इस  प्रकार  हैं  :-

 (3)
 कल

 करे
 कर  कक  मताण  पर

 (2)

 eae

 अनुसूचित  जनजाति  बे  गी  उम्मीदवारों जो  मानवदंडों

 (3)  केबल  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के
 लिए  आरक्षित  बकाया

 रिक्तियों  को
 भरने  के  लिए  वो  विशेष  भर्ती  अभियान  (1989  तथा

 38,  ही

 गे
 अस्थायी  रूप  से  सीधी  भर्ती  कोटे  में  प्रत्यार्वा  देया  गया मु  हः  न

 पयक्‍्त तथा
 बा  कभी  फीडर  संवर्ग  से  अनु०  जाति।अनु०  जन  उप्र पर  5220  “2  ४.  3

 उम्मीः  उपलब्ध  हुए  उन्हें  पुनः  पदोन्नति  कोटे  में  प्रत्यावर्तित  या  गया  ।

 (6)  6)  अनु०  अन  ०  जजजाति  के  उम्मीदवारों  को  केन्द्रीय  सरका

 अधिक ब्रक्क  से
 अ|  ख्या  में  लेने  के  लिए  विभिन्‍न  रियायतें  तथ

 धा
 एं  जैसे

 ऊपरी  :  मरा  में  5  वर्ष  की  परीक्षा/आवेदन  शुल्क  के  भुगत

 तथा  रैक्षा  में  बैठने  के  अवसरों  पर  कोई  प्रतिबंध  न  होन

 ऐसे
 वारों  की  पात़ता  मानदंडों  में  छूट  दिए  जाने  *

 जारी
 |  गए  हैं  ताकि  इन  समुवायों  के  उम्मीदवारों  व

 सर्भ
 उपलब्ध  रिक्तियों  के लिए  चयन  किया  जा  सके  बशते

 श्री  मुकुल  ब  हज  बासनिक  :  वर्ष  1989  तथा  1990  में  विशे

 किये  जाने  के  बाबजूद
 जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  और  अनु

 कल्याण  कार्मिक  मन्त्रालय के  प्रभारी  मन्त्नी  की  स्वीकृति  से  ही  सेवाओं  में  गैर-आरक्षण
 को  स्वीकार  किया  जा  सकता  है  तथा  यह  केवल  चुनिंदा  मामलों  में  ही  सम्भव  है  ।

 शा



 मौखिक  उसर  7  1991

 ७०  ्ऊकटफफजफफफइक्‍नक्‍  टफ5फफक्‍डसउअअइ रो  अत  त्++  5  न  न ता  eee  eee  व  नजत  जलन

 मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  ऐसे  कितने  अपवादिक  मामलों  को  स्वीकृति
 दी  गई  है  तथा  कौन  से  बिशेष  कारण  थे  जिनमें  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  ।

 श्रोमतो  मार्गरे  अल  य  बताना  चाहता  हूं  कि  आज  तक  विशेष
 परिस्थितियों  में  गैर-आ  रे

 कर  किक  सर  का  मामले को  अनुमति  नहीं  दी  गई

 है  ।

 अनसचिलत  बासलिक  अनसचित  दूसरा  अनप्रक  यह  है  ।  ये  श्री  राजीव  गांधी
 है  अनसचिलत  जाति  और  अनसचित  जन  जातियों  के  वरि  धिकारियों  दो  भारत

 भ्रतिरिक्त  सचिवों  के  रूप  में  नियक्त  करने  व॑
 नल  को  स्वीकृति  प्रदान

 अहजा  :  मैं  यह  स्वीकार  करती  हुं  कि  ल  नहीं  है  ।  लेकिन  मैं
 गैर  माननीय  सदस्य  को  लिखित  रूप  में  जवाब  देने

 कहूंगी  ।

 मोहम्भद
 युनुस  सलीम  :  मैं  जनाब  मिनिस्टर  साहिबा  से  यह  म

 करना  चाहता  हुं
 यों  में  माइनोरटीज  के  लिप्रे

 ्य

 रटीज
 कोई  रिजर्व  शन

 व

 मे

 हिन्दृस्तान

 ४
 रह  से  सरकारी  नौकरियों  में  आने  की  हकदा  |

 है
 दूसरे ५

 रों  में  आये  हैं  उसस  पत्रा  चलता  रख  [  र
 ;
 मुस्लिम

 ६  जज
 बाहिए  और  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  उनका  तनासब  प्र

 हजारों  की  तादाद  में

 शआओोमतो  म  ही  नहीं  उठता
 ।

 बास्तव  में  मैं  माननीय  सदस्य
 को  बताना  चाहती हूं  कि  अल्पसंख्यकों  के  लिये  जो  इन्दिरा  जी  द्वारा  चलाया

 द्वारा कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।  उस  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  सरकारी
 रोजगार  के  अल्पसंख्यकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  विशेष  ट्रेनिंग  की  व्यवस्था  की  गई  हूँ  ।
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 +#329.  329.
 हे

 [  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 गत  दो
 वर्षों

 के  दौरान
 अखबारी  का  कितनी

 बार  वृद्धि  की  गई
 ;

 कि
 ता

 क्फ  अखबारी  कागज  के  मूल्य  में  पृन
 करने

 का
 बिचार  है

 शक

 यदि
 का  क्या  है  ।

 कागज  बे  गत  बार  ३

 स्‌  समय  देसी  अखबारी  कागज  के  मूल्यों  पर
 कोई  कानूनी  नियम्त्रण

 त्त  अखबारी  कागज  की  कीमतें  राज्य  व्यापार  निगम  द्व
 अनुबन्धित  खरीद

 1988-89 9  से  1990-91 तक  नागालेंड ओर  अरूणाचल  प्रदेश  में  प्रति
 व्यक्ति  अनुमोदित  राज्य  योजना  परिव्यय  निम्न  प्रकार  था  :  -

 (*०
 1988-89  1989-90  1990-91

 सिक्किम  1994  2247  2405

 तागा्सँंद  1419  1703  1871

 अदणाचलज  प्रदेश  1997  2377  2900

 23



 लिखित  उत्तर  7  1991

 इसी  अवधि  में  असम  के  कार्बों  अंगलोंग  ओर  उत्तर  कछार  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  के

 स्वायत्तशासी  जिलों  में  पर्वतीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अंतग्रंत  विशेष  केंद्रीय  सहायता  सहित

 अनुमोदित  परिव्यय  निम्न  प्रकार  था  :--

 (२०

 1988-89  1989-90  1990-91

 1089  1281  1377

 शासत  प्रसंस्करण  उद्योग  संबंधी  बतंमान  नीति  की  पुनरीक्षा
 *333.  333.

 ५४६६०  7३०३
 नियास  भी  एम०  बो०  चम््रशेखर  मूति  :  क्‍या  ज्ाप्त

 करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार
 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  सम्बन्धी  क्तमान  नीति  की  पूर्नीरीक्षा  करने  का  ताकि  इसे  निर्यातोन्मुख
 बनाया  जा  सके  ;

 ति
 में  संशोधन  करने  से  पहले  राज्य  सरकारों के  दृष्टिकोणों

 पर  भी  विचार पी
 !

 यदि  तो
 तत्सम्बन  या  ऑ

 देश  में  आः  कितने  खाद्य  प्रसंस्करण  एकक  स्थापित  किये  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 छाद्य  प्रसंस्क
 है

 ल्य  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  से

 यह  नीति  नई  ओऔद्य
 हे  के  अर

 ।  राज्य  सरकार  के  उपक्रमों  को  उनके  द्वारा  स्वयं

 अयबा  संयुक्‍्त/सहायित  सेक्ट  झ्य प्रसंस्करण  उद्योग  स्थापित  करने  में  मदद  देने  की  भारत

 सरकार  की
 दा  मे

 |  दय  एककों  की  स्थापना  नहीं  करती  अतः  इनकी  कोई

 सलाम
 रखा

 *  334.  शी  प्रभूकयाल  कठेरिय
 न

 श्री  रमेश  चन्द  तोमर  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :  उत्तर  प्रदेश  के  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  इलाकों  में  पिछले  दो  वर्षो ंके  दौरान

 कितने  उद्योग  स्थापित
 क्या  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  विशेष

 हुप  से  फिरोजाबाद  कुछ  और  उद्योगों  की  स्थापना  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्‍या  है
 ?

 24
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 उच्चोग  मंत्रालय  में  राध््य  मंत्री  पी०  जे०  :  उत्तर  प्रदेश  के  औद्योगिक
 रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों

 क ेलिये  1989  और  1990  में  किए  गए  औद्योगिक  अनुमोदनों  के  ब्यौरे  नीचे
 दिए  जाते  हैं  :--

 1989  1990

 संख्या  संख्या

 आशय  पत्र  105  74

 आद्योगिक  लाइसेंस  25  30

 एस०आई०००  में  मुक्त  उद्योगोंਂ  से
 सम्बन्धित  आवेदन  148  117

 एस०आई०ए०  में  पंजीकृत  से  छूट  प्राप्त
 उद्योगोंਂ  से  सम्बन्धित  आवेदन  पत्र  93  107

 तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  द्वार  पंजीकृत  आवेदम

 पत्र  25

 और

 पा
 नयी  औद्योगिक  नीति  तथा  सामरिक  विषयों  आदि

 से  सम्बन्धित  उद्योगों
 अहक-अत्थ

 के  लिये  औद्योगिक

 लाइसेंसीकरण  समाप्त कर
 ।  र

 अमल  व  पिछड़े  क्षेत्रों
 में  छितराव  को  बढ़ाबा दे

 |  |  की  रने  के  लिये  उपयुक्त
 प्रोत्साहनों  तथा  आधारभूत  सुषि  ं  का  इस्तेमाल  किय  |

 |

 शा्
 में  उचछ  शक्ति  धाला  ब्ूरद  शेन  टांसमोटर

 क्र  335.
 गे  बे

 त
 पुचमा

 हज  उप
 कृपा  करेंगे

 कि  :  रामेश्वरम र
 ले  दूरदर्शन  ट्रांसमीटः  लू  किये  जाने

 की  सम्भावन

 सूचना  ओर  ध्रता  जालय  में  उप  अंजी  /  कु  ।
 घ  तमिलनगाड़्‌  में

 रामेश्वरम में  उच्च
 0  कि०  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  के

 वर्ष  बताने  के  दौरान  चालू
 कर  दिए  जाने की  योजना

 बनाई
 गई

 है

 #  336.  भी  जे०  चोक्‍का  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :  सरकार  द्वारा  आन्ध्र  प्रदेश  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  रियाबती

 दरों पर प्रति परिवार कितना चावल दिया जाता है 25
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 >>  हल  .?  ये  ॥त  2  6  क्‍ैनिनोननननननणी।णननन  जन  ने  स्‍वन्‍ननगनग:टपगगरपगतगऋग.2५6५9  तने  जि  निनाननगानान  उन  सागरिक gfe और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी कमालृहीस अहमद  जप
 सागरिक  पूति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  कमालृहीस  अहमद  ):

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  महीं  उठता  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपकणों  से  मिथेश  घटाया  जाता

 +339.  ज्ञा०  लक्ष्मी  सारायण  भ्री  अटल  बिहारी  आाजपेयों  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि
 वया  सरकार का  प्रस्ताव  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  चुनिन्दा  उपक्रमों  से  20  प्रतिशल

 शेयर  वापस  लेने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  जी  सरकार  ने  सरकारी
 क्षेत्र  के  चुनिन्दा  उपक्रमों  स ेअपने  20  प्रतिशत  सामान्य  शेयर  वापस  लेसे  का  निर्णय  किया  है  |

 इसका  ब्यौरा  अभी  तैयार  किया  जा  रहा है  और  यथा  समय  प्रस्तुत  कर  दिया  जायेगा  ।

 मारियल  कटा  बोर्ड  का  गण

 +  340.  श्री  टी०  जे०  अंजलोश  श्रीमती  सुशीला  गोबालन  कया  प्रधान  भंखी  वहु  अताने-की

 कृपा  :
 क्‍या  सरकार  का  विज्ञार  नारियल  जटा  बोड  में  श्रमिक  संघों  के  और  सहकारी

 क्षेत्र  के  ब्रतिनिधि  रखने का  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नारियल  जटा  बोड  का  पुनर्गठम करने  का  है  ;  ओर

 यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्योरा

 क्‍या  है  ?

 उच्चोध  मंत्रालय में  राज्य  मंजी  पी० ले०  :  से  कवर  बोर्ड  का

 गठन  कयर  उद्योग  अधिनियम  1953  और  कयर  उद्चीग

 भरा



 लिखित  उत्तर  रे  १  1991

 का  पपभपभपपजा  पापा  जन्नत  वि न नलनिकीीा नण+  +
 नियमावली  के  उपबस्धो ंके  अनुसार

 किया  जाता  अधिनियम  और  नियमावली

 में  विनिदिष्ट  वर्गों  के  उ  तमान  बोर्ड की  अवधि

 १8  को

 रमापत  होगी

 ।

 ओो्  की  अब

 दल  कर्म करने  का  आ  |  यी  टंड  यू  नयना  न

 निधितव
 रत  के  ये  अधिनियम/नियमावली  में  कोई  विशिष्ट  प्रावधान

 नहीं
 पहले

 नकल»

 B  अधीन
 ट्रेंड

 यूनियनों/सहका
 रो

 समि
 बोर्ड

 की  धारा  4  की  उपध
 के  ग़  सरकार  को  ऐसे  अन्य  ब्यब्

 |  अथवा  व्यक्तियों  की

 श्रेणी  को  बोड  में  प्रति  धिकार  है  जिसे  वह  उचित  समझे

 ३)  की  0 be LO he  । ee  we पी  कर SS  Mean.

 +  341:  झीमतों  दिल  कुमारी  भंडारी
 :

 क्या  प्रधान  मंत्रो
 यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारो  है  कि  परमाणु  संयंत्रों  से ंनिकलने  वाले
 निम्न  स्तरीय  परमाणु  कचरे  के  निपटान के  कोई  तरीके  नहीं  हैं  ;

 भारत  में  निम्न  स्तरोय  परमाणु कचरे  के  निपटान  हेतु  अब  तक  कया  तरीके  अपनाये

 क्‍या  इस  कचर ेसे  मानबता  के  लिये  खतरे  पैदा-होते हैं  और  यदि  तो  इससे  लगभग

 क्‍या  इस  कचरे  के  कारण  इसके  आसपास  रहने  बाले  निवासियों  को  कैसर  हो
 है  ;  और

 (७)  यदि  तो  इस
 सम्बस्ध
 में  कया उपचारात्मक  कदम  उठाये  जाने  का  बिचार है  ?

 लोक
 शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मार्परेट  :

 निम्न  स्तर  के  परमाणु  अपशिष्ट  पदार्थों  का  निपटान  करने  के  लिए  अनेक  बिकसित
 पद्धतियां  प्रचलन  में  हैं  ।  भारत  में  अपशिष्ट  पदार्थों  के  प्रबन्धन  सम्बन्धी  प्रौद्योगिकी  को उसके  उस

 आधुनिकतम  रूप  के  अनुसार  ही  विकसितः  किया  गया  और  काम  में  लाया  जा  रहा  है  जो  विकसित
 देशों  में  अपनाई  जा  रही  है  ।

 28
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 इन  पात्रों

 व
 के  अन्दर  कम  गहराई  पर  निपटान  कार्य  के  लिए  ही  तैयार  की  '

 संरचनाओं
 न  टिया  जा  ताहेजों  निय॑  त्रत  क्षेत्रों  में  स्थापित  होती  ग्  ड  हि  र्‌  हें  मानीटर

 हे

 करने  की  २  उपलब्ध  होता  हैं  ।
 की

 पं  प्रदि  इन  अपशिष्ट  पदार्थों  को  उपयक्त  रूप  से  रखा  जाए  तो  इनसे  ५
 को  कोई

 ष्ट  पदार्थों  के  स्वरूप  और  उनके  संघटन  के  आधार  पर

 सक्रियता  सः  गराथ-साथ  नगष्य  स्तर  तक  अपक्षय  हो  जाती  विकिरण  २
 ता  का  अंश

 और  अपक्षय  ;  अ्रवधि  इस  बात  पर  निर्भर  करती  है
 कि

 अपशिष्ट  पदार्थ
 का  मूलख्रोत  क्‍या

 *342.  342.  श्री  बीरेन्द्र  सह  :  क्या  योजना  और  | कार्यान्वयन  मंत्री

 विशि  गों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  अन्तर्गत  1989-90,

 1990-91 के  दौरान
 कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ओर  वर्ष

 91-92  में  राज्य/संघ

 राज्य  क्षेत्र  वार  तथ  कितनी  धनराशि  आवंटित  करने  का  विचा  और

 समीक्षा  के  अनुसार  कार्यक्रम  के  क्रिया
 बर्ष  1990-91

 के
 दौरान  सूत्र-व

 (  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍या
 हैं  ?

 28  चनी  हुई  मदों  के  कार्यान्वयन  पर  राज्यों  के  कार्य  निष्पादन  क

 हः
 लये  प्राप्ति  का म

 न सः  मासिक  आधार  पर  प्रबोधन  किया  जाता  है  ।  ।  के  दौरान  सूत्र तनेत्रों
 में  कार्यक्रम  बे

 में  की  गई  प्रगति  के

 योजना  एवं  इयन  मंत्रालय  के
 हलक

 ह्ली  एच०  आर०
 मा

 ज्य  क्षेत्रों  मे ं1989-90,  1990-91  के  दौरान

 तथा  1991-92 में  प्रस्तावित  का  के

 अधीन  कि
 त्री  कार्यक्रम  के अधीन  किए  गए  वर्षवार  एवं  सूत्र-वार  आवंटन

 दर्शाने  वाले  विवरण  1,  2,
 3

 सभा  पटल
 पर

 रख  दिए  गए  हैं  ।
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 ः  ;  7?  1991

 विवरण  ॥ी

 कार्यक्रम  राज्य  योजना  क्षेक्षक  में  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  1990-91  के  लिए  मदबार  अनुमोदित
 परिश्यय  ।

 गरीबों  के  खिलाफ  संघर्ष  र०

 राज्य संघ  राज्य  क्षेत्र  भाई  आर  जेआर  वाई  सीडी  एवं  वो  एंड  एस  वर्षा  सिचित
 डीपी  पंचायत  आई  क््षि

 1  2  3  4  5  6  7
 कक  i  a a  आकर  नल  >>  नल  बलककक  मद  शक  नल

 2  आंध्र  प्रदेश  308  4250  2305  2753  662
 2  अरूणाचल  प्रदेश  308  68  398  222  -
 2  6309  8589  845  2396  न
 4  बिहार  6309  8589  58  2396  455
 5  गो  89  40  58  220  455 6  गुजरात  337  460  330  5087  74
 7  हरियाणा  _  337  460  425  420  74 8  हिमाचल  प्रदेश  250  254  240  420  न
 9

 का  शा  आतीए
 250  400  240  2052  687 11. eer  3255  1445  3307  4840  687 12  केरल  3653  8123  644  3485  450

 13°  मध्य  ब्रदश  3653  4325  773  4.525  450 3440  4325  90  2830  750
 है  ।  मणिपुर  132  102  275  227  हु 16  मेघालय  148  42  ४75  227  के
 17  मिजो रम  141  42  285  700  न
 10  2584  340  300  ठ 19  581  2584  340  1039  340 20  पंजाब  2078  354  483  2155  ह्
 20.  राषस्थ,न  2078  41  483  150  283 22 .  सिक्किम  30  3833  362  4240  न
 22  .  तमिलनाडु  2788  3833  362  4240  363 22  ब्विपुरा  340  11275  366  520  693
 24  उत्तप  प्रदेश  3485  4624  369  4059  693 25  पह्चिम  बंगाल  3485  4624  369  93:  284 26  अंडमान एवं  निकोबार  -  न  62  93:  न
 297  हबेली  -  जाई  54  65  न
 28  दादर  एवं  नगर  हबेली  च

 कि  25  770  ~
 29  कु  न  34  770  न
 30  दमन  एवं  दीन  छल  श्र  5  2  हि
 32  शक्षद्विप  हा

 फ  143  33
 32  पांडिचेरी

 न  न  tN  500  न
 को फखमफफ'''ओ 9  छ 56504  20093  ---_  51678  पका

 जोड़  हे १७ a a a  56504  20093  5652
 +  *

 34  नी



 16  1913  )  लिखित  उत्तर

 गरीबी  के  खिलाफ  संघर्ध--वारी

 ५०

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  सिचाई के  उन्‍नत  कृषि  भूमि  सुधार  घुरक्षित  सभी के  लिए
 उन्नत  जल  स्वास्थ्य

 प्रयोग

 1  2  8  9  10  11  12

 ।  आंध्र  प्रदेश  30000  3082  531  3000  690
 2  अरुणाचल  प्रदेश  1020  1348  20  415  205
 3  असम  7695  7483  266  2744  1100
 4  बिहार  39444  10815  2510  3290  2750
 5  गोवा  2871  626  35  335  110
 6  गुजरात  38340  3825  165  4700  1036
 7  हरियाणा  30870  3665  27  3050  900
 8  हिमाचल  प्रदेश  2625  2670  500  2580  541
 9

 ४४  अं  आर
 4100  4782  212  2570  1575

 10  21190  5308  153  2191  2200
 11  केरल  9395  5717  55  3540  510
 12  मध्य  प्रदेश  45360  8952  505  4050  3050
 13  महाराष्ट्र  46232  8470  70  8100  4615
 14  मणिपुर  3360  1093  15  675  249
 15  मेघालय  है  738  1370  65  830  405
 16  मिजोरम  277  937  1235  553  188
 17.  सागासौंड  323  1107  वर  570  160
 18  उड़ीसा  24438  11323  1590  2276  1200
 19  पंजाब  8506  6389  न  2100  668
 20.  राजस्थान  18273  5275  100  4200  1600
 21  सिक्किम  210  780  9  370  130
 22  तमिलनाडू  7400  10915  12  4472  1825
 23  क्विपुरा  1620  3058  205  620  280
 24  उत्तर  प्रदेश  47847  18993  3610  8800  5400
 25  पश्चिम  बंगाल  13976  5791  721  2070  1730
 26  अंडमान एबं  निकोबार  120  327  9  170  240
 27  चंडीगढ़  20  69  न  न  23
 28  दादरा  एवं  नगर  हवेली  85  166  20  20  16
 29  2000  640  9  330  घ्ञ
 30  दमन  एबं  दीव  20  117  10  64  24
 31  50  438  2  56  75
 32  पांडिचरेरी  224  505  50  57

 जोड़  388629  135236  12743  68791  33552

 35



 7  1991
 लिबित  उत्तर

 विश  मिनशमनिशिमलिलनिनिकि  मनन  मिनिशिशशमिनिकी  न  शिनिकिनिकशििकिकिकिकि  2  अमर

 गरीबी  के  खिलाफ  संध्र्घ--जारी  २०

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  दोबच्चों  शिक्षा  युवाजो ंकों  लोक  आवास
 सं०  का  मान  अनु  ०  उचित

 दंड  को  न्‍्पाय  अबसर

 2  आवास

 सं०  आमन्ध्र  प्रदेश  का मान  अनु ०  5500  उचित  400
 2  अरुणाचल  प्रवेश  13  2335  न  80  50
 3.  असम  600  5178  780  122  325
 4  बिहार  128  2335  -  220  200
 5  गोबा  9  7148  48  147  +  325
 6  गुजरात  6386  3706  3500  220  200
 7  हरियाणा  9  3845  48  160 ,  10
 8  हिमाचल  प्रदेश  225  3780  220  100  5
 9

 ४५४  3:  लुजबबल
 70  5043  256  275  न

 400  6090  220  105  5
 9  केरल  62  2204  770  275  220
 10  मध्य  प्रदेश  785  6090  6050  175  800
 11  महाराष्ट्र  500  5460  2700  600  65
 12  मणिपुर  16387  6050  225  च्
 13  मैघालय  25  5460  2  272  33
 14  मिजोरम  21  927  न  90  -
 15  नागालैंड  25  1576  2  240  33
 16  उड़ीसा  600  927  -  470  235
 17  पंजाब  न  2986  ~  930  33
 20  राजस्थान  600  8348  1324  470  225
 19  सिक्किम  40  2986  50  45  33
 22  तमिलताडू  127  3624  4063  97  450
 23  क्रिपुरा  880  1005  569  45  15
 24  उत्तर  प्रदेश  736  3624  2885  97  3355
 25  बंगाल  2607  7834  569  637  84
 26  अंडमान एवं  निकोबार  736  17568  8  30  20
 27  2  747  20  637  न
 28  दादर  एवं  नगर  हबेलौ  6  1015  8  2  20
 29  270  747  20  300  -
 30  दमन  एबं  दीव  6  187  -  2  3
 29  लक्षद्वीप  ह  6961  न  300  तन
 32  पांडिचेरी  6  171  10  255  35

 2 153 न  न  14  -
 जोड़  17  1195  38552  7672  35



 16  1913  )  लिखित  उत्तर

 गरीबी  के  खिलाफ  संधर्ष--समाप्त  २०

 क्रम  संघ  लाप्चित  राज्य/क्षेत्  गंदी  वातिकी  पर्यवरण  उपभोक्ता  मांबों  के  जोड़
 सं०  बस्तियों  की  कल्याण  सिए  ऊर्जा

 का  सुधार  सुरक्षा

 |  2  18  19  20  21  22  23

 ।  आंध्र  प्रदेश  908  1400  52  न  25  68800
 2  अरुणाचल  -  710  5  52  230  7594

 3  असम  35  2224  85  40  615  36021
 4  बिहार  260.  2500  30  300  2055  99596

 5  गोबा  1.  162  26  8  24  6432
 6  गुजरात  100  3805  52  19  50  76262
 7  हरियाणा  110  2550  86  न  65  29172
 8  हिमाचल  प्रवेश  50.  2670  20  557  70  17794
 9

 कान  मोह
 कश्मीर  60.  1490  69  बन  35  23675

 10  726  1878  33  न  72  57841
 ।  केरल  50.  1848  .  135  10  2047...  33528
 12  मध्य  प्रदेश  264  4101  525  न  60  105563
 13  महारष्ट्र  1000  3708  78  3  50  93086
 14  मल्निपुर  17.  520  20  20  715  9094
 15  मेघालय  40...  730  8  8  330  7008
 16  मिजोरम  5.  600  5  32  420  6560
 17  नागालेंड  -  580  5  30  15  6126
 18  उद्झीसा  100  4112  280  3022  870  68923
 19  पंक्षब  165  530  58  ।  30  29741
 20.  राजस्थान  400  2258  131  45  673  4980 5
 21.  सिक्किम  6.  280  25  व  20  3317
 22  तमिलनाडु  270.  2761  131  5  25.  53791
 23.  बक्ियूरा  35  575  22  35  195  11336
 24  उत्तर  प्रदेश  790  5600  197  74  2870.  144263
 25  पश्चिम  बंगाल  885  1810  व  ३61  52730
 26  अंडमान एवं  निकोबार  20...  418  2  45  -  2615
 27  चंडौगढ़  -  232  5  5  -  1392
 28  दादर  व  नगर  हबेली  -  153  हद

 न  2  723
 29  200.  235.  351  5  110  12445
 30  दमन  एवं  दीव  2  24  न  न  461
 31  लक्षद्वीप  डः  कक  कक  क्र  5  8286
 32  पांडिचेरी  30  47  2  9  16  3256

 मल  मलिक  की  कल  कल  कलककक  कलर  पक  कली  ल  कक  कलश  लाल  जल  जम  लन  कल  मनन  दमन  कक

 जोड़ 6529 50495 2308 4378 37
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 उपग्रहों  ओर  उपग्रहों  का  छोड़ा  जाना

 +  343.  भ्रो  दाऊ  वयाल  जोशी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 विभिन्‍न  उपग्रहों  और  उपग्रहों  के  छोड़े  जाने  के  सम्बन्ध  में  भारत  द्वारा
 अब  तक  कितने  परीक्षण  किग्रे  गये  हैं  ;

 उनमें  से  कितने  परीक्षण  सफल  रहे  ;

 कितने  परीक्षण  असफल

 ऐसे  उपग्रहों  की  संख्या  कितनी  है  जो  अभी  तक  अपनी  कक्षा  में  स्थित  और

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  में  इन  उपग्रहों  के  छोड़े  जाने
 और  कक्षा  में  स्थित  किये  जाने  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गयी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट
 से  भारत  ने  अभी  तक  कुल  ग्यारह  उपग्रह  छोडे  हैं जिनमें  से  छः  वरधोगात्मक  और

 पांच  प्रचलनात्मक  उपग्रह हैं  ।  बारहवां उपग्रह  भारतीय
 सुदूर

 संबेदन  वी  ७  ग्रार७
 जो  कि  एक  प्रचालनात्मक  सुदृर  संवेदन  उपग्रह  इस  वर्ष  ्रगस्त  माह  में  प्रमोचन

 के  लिए  प्रमोचन  मंच  पर  पहुंचाया  जा चुका है  ।  सभी छः  प्रयोगात्मक  उपग्रह  अर्थात्‌  झार्यभट्ट
 भास्कर  (2  रोहिणी  (2  और  एप्पल  जो  कि स्वदेशी  डिजाइन  से  सिमित  थे

 सम्पूर्ण  रूप  से  सफल  रहे  ।  प्रोगिकी  द्वारा  टी०  मौसम  विज्ञान  श्रीर
 प्राकृतिक  संसाधन  सर्वेक्षण  क्षेत्रों  में राष्ट्रीय सेवाएं  प्रदान  करने  तो  लिए  इन  उपग्रढ़ों

 पंसाधनों  क्षण और  प्रबंध  के  लिए  विदेश  से से  प्रनेक  सफल  परीक्षण |
 तक

 संसाधनों
 के  *

 प्राप्त  चार  प्रचालनात्मक  संचार  उपग्रह यानी  सी०  और
 डी०  तथा  देश  में  निर्मित एक  प्रचालनात्मक  स्टेट-आरंफ-दी आ्रार्ट  सूदूर  संवेदन  भारतीय  सुदूर
 संवेदन  उपग्रह  प्रार०

 एस०-ए
 ०)  भी छोड़े जा  चुके  भ्राई०  श्रार०  ए०  अपनी

 तीन  वर्षों  की  निर्धारित  कालावधि  ढ़  बाद  भी  सेवाएं  प्रदान  कर  रहा  इन्सेट-]व्री०  ने  भी  अपनी
 सात  वर्षों  की  निर्धारित  कालावधि  बाद  तक  सेवाएं  प्रदान  की  तथा  इन्सेट-डी७  अब  पिछले  एक
 वर्ष  से  सेवाएं  प्रदान  कर  रहा है  ।  इन्मैट-ए०  और  ने  क्रमण०  चार  माह  और  सोलह  माह
 तक  सेवाएं  प्रदान  की  और  इसके  उपरान्त  ये  दोनों  अपनी-अपनी  कक्षा  में  असफल  हा  गए  ।

 आठ  उपग्रह  |,  1  और  1  डी०
 तथा  झ्राई०  आर०  एस०-ए  )  अभी  तक  अपनी  कक्षाओं  में  स्थित
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 इन्सेंट  और  आई०  आर०  एस०  पर  वर्ष  1989-90  तथा  1990-91  के  दोरान
 खर्च  की  गयी  घनराशि  :

 1989-90  :  53.  47

 1990-91  £  20.11

 राष्ट्रीय  सूचना  परिषव्‌

 ]

 *  344.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  |  _  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा
 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  करेंगे

 सझ्या  प्रेस  परिषद्‌  ने  एक  व्यापक  आधार  वाली  राष्ट्रीय  सूचना  परिषद्‌  की  स्थापना
 करने  का  सुझाव  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  हां  ।

 भःरतीय  प्रेस  परिषद्‌  के  सुझाव  नोट  कर  लिये  गये  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  जिला  उद्योग  केन्द्र

 +  345.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे

 उत्तर  प्रदेश  में  कार्य  कर  रहे  जिला  उद्योग  केन्द्रों  का जिलावार  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  शेष  जिलों  में  कुछ  ग्रौर  जिला  उद्योग  केन्द्र  खोलने  का  है  ,

 क्या  कोई  योजनाਂ  तैयार  की  गई  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंध्री  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  जे०  :  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  कार्य

 कर  रहे  56  जिला  उद्योग  केन्द्र  हैं  । एक  विवरण  संलग्न  है  !

 से  भारत  सरकार  के  पास  नये  जिला  उद्योग  केन्द्र  बनाने  की  कोई  योजना
 ''

 सहीं  है  ।
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 राज्य  जिला  उद्योग
 केन्द्रों  की  सं  6

 2

 उत्तर  प्रदेश  56

 16

 21

 30.

 36.

 40

 .  इलाहाबाद
 अलमोड़ा
 बलिया
 देवरिया

 .  फतेहपुर
 ,  गाजीपर

 .  झांसी
 .  लखनऊ

 मथरा
 मुरादाबाद

 «  गाय-वरला
 .  सहारनपुर

 उन्‍नाव
 -  देहरादन

 बस्टी
 फौजाबाद
 ललित  प्र

 .  जौनपुर
 आजमगढ़
 बहराहच

 एटा

 7  1991

 15-4-78

 «  मुलतानपुर
 2.  बुलन्दशहर

 गदवाल
 चमोली
 गोंडा
 नैनीताल

 पिथौरा  गढ़
 .  जालौन

 .  बांदा
 हमीरपुर

 ,  गोरखपर
 प्रतापगढ
 मिर्जापर

 »  बाराणमी
 .  अलीगढ़

 ।

 टिहरी  गढ़वाल
 -  उत्तर  काशी

 क्‍

 29-  3०7  9

 आगरा
 इटावा

 .  पीलीभीत
 फरूलाब[द
 बरेली

 ,  बिजनोर
 ।

 2
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 ts
 ॥

 a

 उत्तर  प्रदेश  45.  मुजफ्फर  नगर  ) 46,  |
 47.  मैनपुरी
 48.  रामपुर
 49.  गाजियाबाद  29-3-79

 |  मध्य  प्रदेश  में  उर्वरकों  की  सप्लाई

 1956.  श्री  सुशील  चन्द्र  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कृषि  वर्ष  1990-91  के  शुरू  में  नाइट्रोजन  भ्रीर  फास्फेट  रसायन  उबंरक
 के  भंडार  की  मात्रा  क्या  थी  श्रौर  क्पि  वर्ष  1991-92 के  आंकड़े  बया  हैं  ;

 दया  किसानों  का  उनकी  मांग  के  अनुसार  सुपर  फास्फेट  और  श्रमोनियम  फास्फेट
 नहीं  दिया  जा  रहा  है  ;

 मध्य  प्रदेश  ने  हम
 आन  करम  दिस

 ;
 लिए

 [

 तः
 मांग  की  थी  और  उसको  अब  तक

 कितनी
 मात्रा में  रसा

 दिया  और

 मश्य  प्रदेश  ने  इस  वर्ष  रबी  मौसम  के  लिए  कितनी  मात्रा  में  विभिन्‍न  रसायन  उर्वरकों
 की  मांग  की  है  और  केन्द्रीय  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  भोर  देश  में

 स्यूद्रीएन्ट्स  तो  रूप  में  नाइट्रोजन  युक्त  तथा  फोस्फेटिक  उबंरकों  की  भण्डारण  स्थिति  निम्न
 प्रकार  है  :-*-

 मात्रा में  सुपर  फास्फेट  भ्रौर  डी  ए  पी  की
 उर्वरक  फास्फेट  श्ौर  डी  ए

 टनों

 निम्नलिखित  तारीख  को  भण्डार  स्थिति  नाईट्रोगन  फोस्फेट

 1-4-90  19.71  5.20
 11.59  २.9७ 1-4-91

 कुल  मिलाकर  किसानों  की  श्रावश्यकताग्रों  को  पूरा  किया  जा  रहा
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 उत्तर  7  1991

 और  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  खरीफ  1991  मौसम  के  दौरान  डी  ए  पी  और  एस
 एस  पी  की  अनुमानित  मांग  श्रौर  उपलब्धि  निम्न  प्रकार  है  :-

 टनों

 उत्पाद  खरीफ  मोसम  के  लिए  लगप्रग  उपलब्धि
 मुल्यांकित  मांग

 डीएपी  18४80 .  ७0  173.  00
 22  जुलाई  तक

 एस  एस  पी  450.00  ७0  290,  00
 जुलाई  तक

 ग्रागामी  रबी  मौसम  के  लिए  उरवरकों  की  मांग  को  शीघ्र  ही  होने  वाले  क्षेत्रीय  सम्मेलनों  में  भ्रतिम
 रूप  दिया

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  पेय जल  की  सप्लाई  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता

 1957.  श्री  राम  नारायण  बरबा
 है

 श्री  राजबोर  सिह
 ॒

 श्री  गुमानमल  लोदटा
 |

 क्या  प्रधान  मंत्रो  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 श्री  रामजिलास  पासवान  '
 प्रो०  अशोक  आनन्वराव  देशमुख  |

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेय  जल  व्यवस्था  श्रभी  भी  संतोपजनक  नहीं  है  ;

 क्या  सरकार  का  इस  गंभीर  समस्या  को  हल  करने  हेत्‌  राज्यों  को  भौर  श्रधिक  वित्तीय

 सहायता  देने  का  विचार  भौर

 यदि  तो  वर्ष  1991-92  के  दौरान  राज्यों  राज्य-वार  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी
 धनराशि  आवंटित  की  जायेगी  ?

 ग्रामीण  विकास  मंठालय  में  राज्य  मंत्रो  उत्तमभाई  एच०  :  1-4-1985
 की  स्थिति  के  पता  लगाए  गए  161722  समस्याग्रस्त  गांवों  में  156504  गांवों  को

 पूर्ण  रूप  से  ग्रथवा  आंशिक  रूप  से  स्वच्छ  पेय  जल  की  सुविधाएं  करा  दी  गई  1-8-1991
 को  केवल  5218  स्रोत  रहितਂ  समस्याग्रस्त  गांव  रहे  हैं  जिन्हे  स्वच्छ  पेय्र  जल  की  सुविधा

 _

 मुहैया  करायी  जानी  इसके  झ्रांशिक  रूप  से  जल  सुविधा  मुहैया  कराये  गए  गांवों  को

 पूरी  तरह  से  जल  उपलब्ध  कराने  के  कार्यो  को  जारी  रखा  जाएगा  |
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 16  1913  )  लिखित  उसर

 (

 केन्द्रीय  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्ल;ई  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  राज्यों/संघ
 शासित  क्षेत्रों  को  निधियों  के  श्रनन्तिम  आवंटन  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्म

 विषरण

 त्वरित  प्राभोण  जल  सप्लाई  कार्यक्रत्  के  अंहर्गत  1991-92  92  के  लिए  आबंटन
 रपये

 राज्य/संघ  शामित  क्षेत्र  सामान्य  म  विकास  कुल
 आबंटन  कार्यक्रम  आबंटन

 1  2  ३  4

 भांध्र  प्रदेश  25.47  25.47
 अश्णाचल  प्रवेश  4.62  4.62
 असम  13.70  70  13.70
 बिहार  29,५9५  29  9५
 गोवा  0,55  ७.  55
 गुजरात  14.  99  1.40  16.  33
 ड्रश्विणा  5.59  4.40  9.99
 हिमाचल  प्रदेश  6.80  ५७0  0.12  6,  42
 जम्मू  ब  कश्मीर  19. 00  0.16  19.16
 वर्नाटबका  25:48  29,  42
 केरल  11.  91  11,  91
 मध्य  प्रदेश  28.19  28.
 महाराष्ट्र  393.  90  33  90
 मणीपुर  3.  08  3,  08
 मेघालय  4.  20  4.  20
 मिशोरम  1.29  1.29
 नागालैंड  4.  22  1.  22
 उद्डीसा  19:39  95  13.35  35
 पंजाब  4.  24  4,  24
 राजस्थान  का  19.  92  41.83  .  8.3
 सिक्किम  20. 19  20.
 तमिलनाइ  20.  20.
 त्रिपुरा  ५.  50  9.  5॥
 उत्तर  प्रदेश  47.  24  47.  24
 पश्चिम  बंगाल  0.13  24  0,193  24
 वादर  व  नगर  हवेली  0.40  0.40
 अंजबान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  0.40  0.40
 लक्षद्वीप  0. 26  0.
 पांडिचेरी  0.  26  0.26
 दिल्ली  0 22  ७
 इमन  व  दीव  0  22  0.22

 बुल 370. ॥0) 20. 00 39७0०. ७७
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 ..

 बुंदेलखणष्ड  उत्तर  प्रदेश  में  पेट्रोएसायन
 1958. 5  8.  श्री  जिश्ञवमाथ  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  बुन्देलखण्ड  क्षेत्र  में  इस  क्षेत्र  स ेगुजरने  वाली  एचबीजे  गैस  पाइप

 लाइन  से  गैस  का  उपयोग  करके  एक  बष्टा  गैस  ग्राधारित  पेट्रों  रसायन  परिसर  स्थापित  करने  की

 कोई  योजना  भौर

 यदि  तो
 ।

 कप
 चन्ता  :

 श्रौर  गैस
 जला  इटावा  (3०  में  एचबीजे  पाइप  लाइन  से  गैस

 पर  आ्राधारित  पेट्रोकैमिकल  पित  किया जा रहा है  ।

 राशन  की  दुकानों और  मिट्टी  तेल  क ेडिपुओं  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करना

 1959.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 राशन की  दुक  तेल डिपग्मों के  लिए
 लाइसेंस  जारी  करने  हेत  खाद्य  श्रौर

 नागरिक  पूति  विभाग  दिल्ली  कितने  आवेदन पत्र  लम्वित  पड़े  हैं

 क्या

 हे
 का  विचार  लम्बित पड़े  झ्रात्ने  इन  पत्रों  पर  निश्चित  समग्र  सीमा  के  अन्दर

 लाइसेंस  प्रदान  करने  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सागरिक  पूति  और  सार्वजनिक  बितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कम!लुद्दीन
 दिल्ली  प्रशासन  के  पास  राशन  की  दुकानों  तथा  मिट्टी  के  तेल  के  डिप्श्लों  के  लिए  लाइसेंस

 जारी  करने  हेत्‌  विचाराथे  लम्बित  पड  आवेदनों  की  क्षेत्र  477  संख्या  इस  प्रकार  है

 उचित  दर  की  दुकानें
 ..

 मिट॒टो  के  नेल  हे  टिपो

 पूर्व  केद्रीय  क्षेत्र  60  77
 दक्षिण  पश्चिम  क्षेत्र  के  33
 उत्तर  ग्रामीण  क्षेत्र  ण्न्य  as

 नाम  तथा  पते  रखने  का कार्य दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  किया  जाता

 श्रौर  दिल्ली प्रशासन ने  सूचित  किया  है  कि  यद्यपि  किसी  भी  रिक्ति  को  उसके

 अधिस  चित  होने  की  तारीख  से  90  दिनों  के  भीतर  भरने  को  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  किए  जाते
 तथा पि  झ्राबेदकों  की  प्रामाणिकता के  बारे में शिकायतों  भ्रौर  प्रति  शिकायतों  की  वजह  जिनके  कारण
 विस्तार  से  जांच  पड़ताल  करनी  भ्रावश्यक  हो  जाती  कभी-कभी  देरी  हो  जाती  है  ।

 बिल्ली में  औद्योगिक  एकक

 1960.  भरी  कालका दास  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  संघ-राज्य  क्षेत्र  में  कितने  भ्रौद्योगिक  एकक  हैं  ;
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 उक्त  एककों में  कार्यरत  श्रमिकों  की  वर्तमान  कुल  संख्या  क्या  और

 कितने  झौद्योगिक एकक  श्रम  कानूनों  का  प्रनुसरण  करते  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  दिल्ली  प्रशासन  के  प्रतुसार
 31-  8-90  को  दिल्ली  में  भ्रौद्योगिक एककों  की  अनुमानित  संख्या  81,000 थी  ।

 31-3-90  को  इन भ्रौद्योगिक एककों  में  कार्य रत  श्रमिकों  की  संख्या  7.  29  लाख
 थी  ।

 31-12-90  2-90  को  कारखाना  भ्रधिनियम  1948  के  अधीन  पंजीकृत  भ्रौद्योगिक  एककों
 की  संख्या  5647  कारखाना  अधिनियम  के  श्रधीन  पंजीकृत  सभी  प्रौद्योगिक  एकक  श्रमिक  कानूनों
 का  भ्रनुसरण  कर  रहे

 |

 डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  :  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भुवनेश्वर  में  तूफान  की  पूव॑  सूचना  देने  वाले  केन्द्र  की  श्राधारभूत  मेत्रा  सृविधाशों हि
 को  आ्राध  निक  बनाने  के  लिए  कया कार्यवाही की  गई  है/करने का  विचार

 क्‍या  सरकार  पूर्वी क्षेत्र
 के  लि

 शेप  रूप  से  देश  के  सर्वाधिक  तूफान  से
 प्रभावित  होने  वाले इस  राः  फाः  ब्वाला  निदेशालय  स्थापित  करने
 पर  विचार  कर  रही

 यदि

 अक्रवात  चेतावनी  चेतावनियां देने  वाली  सभी  भ्रपेक्षित  सुविधाएं  उपलब्ध

 हैं  ।  इनमें  रडार  और  :  प्रभिग्रहण  सुविधाएं  श्रौर  पर्याप्त  दूरसंचार  सम्पर्क  सम्मिलित  हैं  ।

 उड़ीसा  में  चक्रवात  चेतावनी  सेवा  सुवि  ञझ्लों  को  लगातार  नवीनतम  भ्रौर  ग्राधुनिकतम  बनाने  के

 एक  प्रयास  के  रूप  में  पाराद्वीप में  चक्रवात  संस्चक  रडार  के  स्थान  पर  एक  नया  उच्च  शक्ति  चक्रवात

 संस्‌  चक  रडार  को  स्थापित  किय

 उड़  त  केन्द्र  पर  3  से  ही  निदेशक  की  देखरेख

 में  कार्य  कर  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  में  नमक  आयुक्त  की  नियुक्ति

 शी  हरिन  पाठक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गृजरात  राज्य  में  एक  झ्रतिरिक्त  नमक  आ्रायुकत  की  नियुक्ति  करने  का  भ्रस्ताव  ह्ले  ;
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 ॒

 क्या  गृजरात  सरकार  की  ओर  से  एक  ग्रतिरिक्त  नमक  आयुक्त  की  नियुक्षित  करने  की

 निरन्तर  मांग  को  जाती  रही  और

 यदि  तो  विलम्ब  का  कारण  क्या  है  और  अतिरिक्त  नमक  झ्रायक्त  की  नियुक्ति  कब

 तक  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जें०  से  उप  नमक

 गूजरात  के  पद  को  अपर  नमक  आयुक्त  के  दर्जे  का  पद  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  एक  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुआ  था  ।  इस  प्रस्ताव  को  नहीं  माना  जा  सका  क्योंकि  गुजरात  क्षेत्र  में  नभक  उद्योग  की

 श्थकताओं  की  देख-रेख  के  लिए  मौजदा  व्यवस्था  पर्याप्त  समझी  जाती  है  ।

 पामोलीन  का  आयात

 1963.  श्री  आर०  जीवरत्नम  :  वर्गा  प्रधान  मंत्ी  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  की  बलत  के  उद्देश्य  *  पामोलीन  तैल  का  आयात  ने  करने

 के  लिये  कोई  नीतिगत  निर्णय  लिया  यदि  तो  तत्संकंधी  ब्यौरा  बया

 क्या  पामोलीन  का  आयात  करने  के  लिये  किसी  शज्य  सरकार  ने  अनुरोध  किया

 और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बागरिक  पूर्ति  और  स्ाबेजनिक  वित्तरण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  कमालुह्दीन  :

 जी  नहीं  ।

 आयात  नीति  में  हाल  में  हुए  परिवतेनों  के  बाद  भी  खाद्य  तेल  को  मार्गक्वित  वस्तुओं  की

 संची  में  रखा  गया  सरकार  आयातित  खाद्य  तेलों  का आयात  उचित  समय  पर  करेगी  |

 प्राइवेट  व्यापारियों  को  पामोलीन  आयात  करने  की  अनुमति

 1964.  श्री  राम  नाईक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  संझाव  दिया  डै  कि  प्राइवेट  व्यापारियों  को  पामोलीन
 तेल  का  आयात  करने  की  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  वया  प्रतिक्रिया  व्यवत  की  है  ?

 नागरिक  पूति  और  सार्दजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन  अहमद )
 जी

 यह  प्रस्ताव  व्यवहार्य  नहीं  पाया  गया  और  महाराष्ट्र
 क्र  दिम्रा  गया  है  ।
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 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  ओर  उबरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  से
 990-91  के  दौरान  आयातित  तैयार  उर्वरकों का  कल  मूल्य  1335.  82  करोड़  रुपए  है  ।  एम

 एम टी  जो  उरवंकों के  आयात  के  लिए  सरणीबद्ध अभिकरण  ने  चालू वर्ष  में  1110.  00
 करोड़

 ०  के  मूल्य  के  तैयार  उर्वरकों  के  आयात  के  लिए  पहले  ही  करारों  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  है
 ।

 1990-91  के  दौरान
 स्वदेशी  और

 आयातित  उवंरकों  पर  दी  गयी  राजसहायता  की
 राशि  4389.  06  करोड़

 और  1991
 से

 सरका
 ग़यम  अमोनियम

 अमोनियम

 अमोनियम क्ले  उर्वरकों पर  राज-सहायता  समाप्त
 कर  दी  यह  औविबेडय  ।  अपर  कास्डेड  के  संबंध  में  उत्पादकों  को  प्रति  टन
 देय  राजसहायता की  अधिः  Die te क्षा करने वाली संख्या जायेगी ।

 सेबा
 परीक्षा

 योजना  की
 समीक्षा

 श्री  राम
 नरेः  :  व  | मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हि  को  जा
 घ  बा

 आयोग  द्वारा  सिविल  रा  में  भर्ती की  बर्तमान  योजना

 को  र

 ४
 अंत है

 क्षा  करने  वाली  सख्या
 ae

 क्या  हैं  और  सरकार

 द्वारा  इस
 |  क्र्यंवाही  करने

 और

 यदि
 सरकार  का  विचार

 इस  प्रकार  को  समीक्षा  करने
 का  है  ?

 शक

 यत  तथा  पेंशन  मंत्र
 मंत्री

 चन्द्र
 न्‍्रीमतो  मार्गरेट

 हां  ।  समीक्षा  करने  के  लिए  संघ  लोक  सेबा  आयोग

 क्वारा  विश्वविद्यालय

 हम  ६

 सतीश  चन्द्र  की  अध्यक्षता  में  एक
 समिति  नियुक्त  की ग

 दे

 रिपोर्ट  में  दी गई  मुख्य  सिफारिशों का  सारांश  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 सिफारिश  प्रकार  के  विचाराधीन

 उपयुक्त के  उत्तर  को  ध्यान में  रखते  आगे  कोई  समीक्षा  अपेक्षित  नहीं  है  ।

 रा

 प्रोफ़ेसर  सतोश  चन्द्र  समिति  को  रिपोर्ट  में  की  गई  सुख्य  सिफारिश

 ऋम्त  सं०  सिफारिशों  का  सारांश

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  ऐसे  उम्मीदवार  जो  आयु  छूट  का  लाभ  तथा  परीक्षा
 अवसरों

 से संबंधित छूट का लाभ उठाये बिना ही सामान्य योग्यता सूची में आ जाते हैं उन्हें 58
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 सामान्य  उम्मीदवारों  के  रूप  में  समझा  जाना  चाहिए  और  आरक्षण  कोटे  में  नहीं  रखना

 चाहिए  ।

 2.  समूह  और  समूह  की  कुछ  सेवाओं  को  सिवल  सेवा  परीक्षा  स ेअलग  कर  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 3  डाक्टर  और  इंजीनियरों  को  सिविल  सेवा  परीक्षा  में  बैठने  के  लिए  पात्र  बने  रहने  देना  चाहिए  ।

 4.  मुख्य  परीक्षा  में  200  अंकों  का  एक  निबन्ध  प्रश्न  पत्र  शुरू  किया  जाना  चाहिए  ।  उम्मीदवारों
 को  यह  अनुमति  दी  जा  सकती  है  कि  वे  इस  प्रश्न  पत्र  का  अंग्रेज़ी  अथवा  संविधान  की

 अनूसूची  में  शामिल  भारतीय  भाषाओं  में  से  किसी  एक  भाषा  में  उत्तर  दें  ।

 5.  मुख्य  परीक्षा  के  पाठ्यक्रम  में  से निम्नलिखित  वैकल्पिक  विषयों  को  समाप्त  कर  दिया  जाना

 चाहिए

 फ्रेंच

 जमेन

 ख्सी

 चीनी  ।

 उत्तरी  भारत  में  भुकम्प के  झटके

 1970  श्री  मृत्युंजयनायक  :  क्या  प्रधासल  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  जालंधर  और  आसपास  के  शहरों  में  1991  के  दूसरे
 सप्ताह  में  भूकंप  के  झटके  रिकार्ड  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भूकंप  के  इन  झटकों  के  कारण  कितनी  जाने  गई  तथा  कितनी  सम्पत्ति  का  मुकन्नान  हुआ  ?

 लोक  शिक्षायत  तथा  पेशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेह  :

 (@)  यह  भूकंप  14  1991  को  भारतीय  मानक  समय  के  अनुसार  14.  39  बजे

 आया  था  ।  इसका  अधिवतेन्द्र  नई  दिल्‍ली  से  लगभग  एक  हजार  किलोमीटर  की  दूरी  पर

 हिन्दूक॒श  पर्व  तों  में  36.  5"  उत्तर  अक्षांण  पर  तथा  71.0  0  पूव॑  देशान्तर  पर  भूकम्प  का

 परिमाण  रिक्टर  पैमाने  पर  6.6  था  ।

 भारतीय  क्षेत्र  में  किसी  प्रकार  की  हानि  होने  की  सूचना  नहीं  हुई  ।
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 कछार  चीनी  असम

 1971.  श्री  द्वारका  माय  बास  :  क्‍या  लाश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  असम  के  करीमगंज  जिले  में  कछार  चीनी  राताबाड़ी  कई  वर्षों  से  बंद  पड़ी
 भीर

 )  यदि  तो  इसके बंद  रहने  के  वया  कारण  हैं  और  यह  कब  तक  चालू  हो  जायेगी  ।
 जाद्य  मंत्रालय  के  राज्य

 संत्री
 तरुण

 :

 हा
 और  कछार  चीनी  मिल

 लि०  जिला  करीमगंज  3  मात्रा

 कारण  बंद  पड़ी  है  ।

 1972.  श्रीमती  बिभू  कुमारी  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा
 करेंगे  कि

 क्या  उत्तरी  क्िपुरा जिले  में  एक  '  ल प्रसंस्करण  संयंत्र  कार्य  कर  रहा  है

 (a)  क्‍या  यह  संयंत्र  बेकार  और  रुग्ण  हो  चुका  जिसके  परिणामस्वरूप  फल  प्रसंस्करण के
 कार्य  में  मंदी  आ  गई  है  तथा  घाटा  हुआ  और

 इसकी  रुग्णता  ब
 |
 हैं  और  इस संयंत्र  को  फिर  से  चालू  करने  और  कार्यक्षम

 बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम उठाये जा

 खाद्य  प्रसंस्करण उद्योग  मंत्रालय  के
 राज्य  मंत्रों

 गिरिधर  उत्तर  पूर्वी

 क्षेत्रीय  कृषि  विषणन
 दबा

 द्वारा  उत्तरी  त्रिपुरा  में  एक  फल  रस
 सांद्रण  संयंत्र  स्थापित

 यद्यपि यह  स्थापित  क्षमता  से  कम  कार्य  कर  रहा  है  ओर  घाटा  भी

 हुआ  है  परन्तु  नियमित का
 गी  नहीं  की

 गई
 ced  लिये  उत्तरव

 का
 और  सुधा रा  -

 त्मक  उपाय॑  सुझाने
 के  राम  हो गई है  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन

 किमा  गया  था  ।  समिति  की  |  हो
 गई  है  और  उसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 कलकत्ता  दूरदर्शन  के  दूसरे  चंनल
 की

 प्रसारण  क्षमता
 में  विस्तार

 3.  श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कलकत्ता  दूरदर्शन  के  दूसरे  चनल  की  प्रसारण  क्षमता  के  अंतर्गत  विभिन्न  रिले  केन्द्रों
 के  माध्यम  से  पश्चिम  बंगाल  के  समचे  क्षेत्र  को शामिल  करन  के  लिए

 समयबद्व कार्यक्रम चलने हेतु क्‍या कदम उठाए गए हं अथवा उठाने का बिचार और 60
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 )  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कितने  रिले  केन्द्रों  को सम्मिलित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  पृथक  स्थानीय
 सेवा  जिसे  दूरदर्शन  के  दूसरे  चनल  के  नाम  से  जाना  जाता  मूलतः  कलकत्ता  शहर  और  उसके
 आसपास  की  जनता  की  स्थानीय  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  चाल  की  गई  थी  |  अत
 इस  समय  कलकत्ता  दूरदर्शन  के  दूसरे  चेनल  के  कार्यक्रमों  को  राज्य  के  किसी  अन्य  रिले  केन्द्र  से
 प्रसारित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 प्रश्न  पैदा  ही  नहीं गी  नहीं  हो

 पश्चिमी  घाट  विकास  योजनाओं  के  अन्तर्गत  प्रवत्त धन-राशि

 1974.  श्री  एच०डी०  देवगौड़ाः क्या  योजना  और  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  पश्चिमी  घाट  विकास  योजनाओं  के  अंतर्ग  त  कर्नाटक
 और  महाराष्ट्र  को  कितनी  धन-राशि  प्रदान  की  गई  :*

 योजना  एवं  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  कर्नाटक  तथा  महाराण्ट्र  को  पश्चिमी  घाट  विकास
 क्रम  को  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  निम्न  प्रकार  से  उपलब्ध  कराई  गई  :

 रुपये

 1988-89 9  1989-90  1990-91

 केरल  4.66  5.68  6.05.

 कर्नाटक  8.  00  8.  89  9.  47

 महाराष्ट्र  11.84  84  12.67  67  50

 |
 ग्रामीण  विकास  को  नई  योजना  शुरू  करना

 श्री  राजवीर  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  वताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  का  देश  में  ग्रामीण  लोगों  के  उत्थान  हेतु  कोई  नई  योजना  शूरू  करने  का
 विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तम्मंत्रंधरी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  एच०  :  फिलहाल  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं
 6]
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 राजस्थान में  पेयजल को  कमी

 1976.  थ्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :  क्या  एक
 अध्ययन  दल  ने  राजस्थान  में  सूखे  की  स्थिति  और  वर्त  मान  गर्मी  के  मौसम  में  वहां  के  गांवों  में

 बेबजल  की  कमी  के  संकट  का  जायजा  लेने  हेतु  राजस्थान  का  दौरा  किया  था  ;

 इस  दल  ने  राजस्थान  के  कितने  गांवों  का  दौरा  किया

 क्‍या  अध्ययन दल  ने
 अपना

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है

 यदि  तो  दल द्वारा  की  गई सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है

 (=)  क्‍या  सरकार ने  अध्ययन दल  की  सिफारिशों  पर  बिचार  कर  लिया  है
 ;  और

 यदि  तो  इन  सिफारिशों के  कार्यान्वयन  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 प्रामीण  विकास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  उस्तमभाई  एच०  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 |
 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ना

 1977.  प्रो०  के  ०बी  ०थामस :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 गहरे  समुद्र  में  मच्छली  पकड़ने  की प्रणाली  को  अधिक  कारगर  और  आधनिक  बनाने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खास  प्रसंस्करण  उल्लोग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  गहरे  समद्री

 मात्स्यिकी  को  सुदढ़  करने  और  उसके  आध्निकीकरण  के  लिए  उठाये  गये  कुछ  कदम

 इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  उद्यमियों  को  संसाधन  सम्पन्न  जलयानों  को  प्राप्त  करने  और  अधिमल्य  उत्पादों
 के  निर्यात  के  लिए  प्रोत्साहित

 किया
 जाता  है  ।

 (2)  गहरे  समृद्र  की  मात्स्यिकी  और  प्रसंस्करण  में  संयुक्त  उद्यमों  भारतीय  समद्र  में

 भात्स्यिकी  के  लिए  दी्घकालिक
 परी और  परीक्षण  मात्स्यिकी  की  नई  स्कीम

 |.
 की  घोषणा  कर दी  गई  हूं

 (3)  ममुद्री  उत्पादों  के  निर्यातकों  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  पर  डीजल  तेल  की  आपू्ि  ।

 (4)  बड़े  और  छोटे  बन्दरगाहों  पर  पत्तन  सुविधायें  बढ़ाना  ।

 (5)  भारतीय  विशिष्ट  आ्थिक  जोन  में  मात्स्यिकी  स्रोतों  का  व्यवसायिक  सर्वेक्षण
 और  गहरे  मात्स्यिकी  जलयानों  में  नियुक्ति  के  लिए  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  ।

 (6)  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  गहरे  समुद्री  मात्स्यिकी  के  लिए  संसाधन
 संपन्न  और  आधनिक  94  जलयान  बढ़ाये  गये  है  ।
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 (7)  भारतीय  जल  में  ट्ना  मात्स्यिकी  स्रोतों  के  अन्वेषण  और  मल्यांकन  के  लिए  भारतीय
 मात्स्यिकी  सर्वेक्षण  द्वारा  दो  बड़े  टना  लॉग  लाइनर  (४6  मी०  सम्पूर्ण
 प्राप्त  किये  गये  है  ।

 (8)  गहरे  समुद्री  मात्स्यिकी  में  इविवटी  अधिमल्य  उत्पादों  में  परिवतित
 करने  के  लिए  बेकार  मछली  के  उपयोग  और  गहरे  समुद्री  मात्स्यिकी  जलयानों
 को  संचार  सुविधायें  प्रदान  करने  की  स्करीमें  1991-92  के  वापिक  प्लान  में
 चलाई  गई  हैं  ।

 (9)  क्विक  फ्रीजिंग  मशीनरी/सहायक  सामग्रियों  को  प्राप्त

 समुद्री  खाद्य  पदार्थ

 रस
 टट  द्वारा  रेफ्रीजै  रेटिड  गाड़ी  प्राप्त  संयंत्र

 के  अन्दर  प्रयोग  के  लिए  बर्फ  बनाने  वाली  मशीन  के  प्लेट  फ्रीजर
 कमीवाले  शीत  भण्डार  छोटी प्रयोगशालायें  स्थापित  करने  आदि  के  लिए
 सब्सिडी  का  प्रावधान  ।

 (10)  देश  के  दूर-दराज  के
 हो

 है

 कह  हक
 परिरक्षण  और  विपणन  की

 वेक
 dill  fan  उचित

 ;  लिए  उचित रेल  डिब्बे  और  ट्रक  प्राप्त  करना  और
 करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  सरकार  के  उपक्रमों

 को  सहायता  ।

 1978.  श्री  राम  लखन  सिह  यावव  )
 क्‍या
 योजना और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह

 श्री  छेदी
 /  बताने की  क्रपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  अपने  राज्यों  के  आर्थिक  विकास  के  लिए  केन्द्रीय

 सहाग्रता  की  मांग  की  है

 मांगी  है  और  सरकार ने  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  कितनी केन्द्रीय सहायता  प्रदान  की  है

 क्या  सरकार  का  विचार  बिहार  को  श्रौर  ग्रधिक  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  है  ;  और

 यदि  तो  यह  धनराशि  कब  तक उपलब्ध  करा  दी  जाएगी  ?

 योजना  एवं  कार्यक्रम
 का हा

 कल
 संगत  काला

 कक  एच०  आर»  :

 तथा  राज्य  योजना्रों  के  लिये  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  को  उनके  श्राथिक
 विकास  को  सुमाध्य  करने  हेतु  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  श्रनमोदित  फार्मुले  के  अनुसार  श्रावंटित
 वी  जाती  है  ।  पिछले  तीन  वर्षो के  दौरान  राज्यों  को  श्रावंटित  की  गई  केन्द्रीय  सहायता
 की  ध्रनराशि  संलग्न  विवरण  में  दर्शायी  गई  है  ।

 और  राज्य  योजनाओं  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  आवंटित  करने  का  «  फार्मूला
 जनसंख्या  के  प्रति  व्यक्ति  श्राय  तथा  विशेष  विकास  समस्याओझ्रों  को शामिल  करते  हुए  बिहार
 जैसे  पिछड़े  राज्यों  के  भप्रनुकूल  है  ।
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 1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  के  दोरान  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  का  आबंटन
 करोड़ों

 1988-89  1989-90"  1geo-9  |

 2  3  4

 विशेष  श्रेणी  राज्य
 1.  असम  538.  55  621.  91  629.  29

 2  अग्णाजल  प्रदेश  160.51  141.  26  164,  69
 3.  हिमाचल  प्रदेश  220,  06  190.  96  224.  64
 4.  जम्मू ब  कश्मीर  518.40  40  548.  24  574.70
 5.  मणिपुर  153.49  49  134.72  72  1506.  09
 6.  मेघालय  135.82  82  129  81  14k  21
 7.  मिजोरम  138.62  .  62  ४893,  87  141.  71

 नागालैंड  183.  57  105.  06  125  19
 9.  सिक्किम  67.59  60.  59  68.  ]।

 10.  ब्िपुय  160,  8४0  143.  97  163,  877*  के

 aa  जोड़नक 3  ३  ३आ  2७0.91  9,39७  ५४7
 गैर-विशेष  श्रेणी  के  राज्य

 1.  आंध्र  प्रदेश  391,  52  426,  56  4460  20
 2.  बिहार  577.  3४  619.  63  646.  ४47*
 4  गजरात  185.  8४४७  193.27  27  261  97
 4.  गोवा  ४6.00  100.00  .  00  100  00
 5.  हरियाणा  83.67  77.  57  103  02
 6  कर्नाटक  2093,  74  225  00  235.13
 7.  केरल  259.  9।  252  5४  5269  ५७5
 8.  मध्य  प्रदेश  ४76.  20  413.48  48  4५०,  5५
 9.  महाराष्ट्र  ४07,  85  3837  52  352.

 10.  उड्ीसा  253.  56  271.20  283.
 पंजाब  99.00  81.  91  115  ४७१

 12.  राजस्थान  311.  05  329.  54  344.  37
 तमिलनाडु  3498,  09  3964.  49  404  70

 14.  उत्तर  प्रदेश  776.02  85#.  20  1044.73  79
 पश्चिम  बंगाल  276.  55  298.7%  72  312.58  58

 जोट-ख  4,  595.  80  4,841.67  67  $287.17

 कुल  जोड़  6,813.21  2।  7,002.  00  7,683  54

 *७विशेष  विशेष  क्षेशो  के  राज्यों  के  गेर  योजना  अन्तराल  के
 अनुक्य

 रूप  ,  केन्द्रीय  सहायता  को  1989-90  में  बन्द  कर
 दिखा  गया  था  और  इसलिए  पिछले  बर्षों  से  इनके  मामलों  में  आंकड़ों  की  तुलना  कठोरता  से  नहीं  की  जाती  ह  ।
 #%  5  करोड़  अग्रिम  सहायता  शामिल  है|

 5**  टी  एन  बी  एन  कार्ड  के  लिए  एम  ओ  एच  द्वारा  विए  गए  2,  83  करोड़  रुपये  नहीं
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 दिल्‍ली  के  गांवों  में  लाख  डोरा

 1979.  भ्री  सज्जन  कुमार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  दिल्ली  के  गांबो  में  डोराਂ  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  मांग

 प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  श्ौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्रवाई  की  है  या  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 प्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जो०  बेंकट  :  से

 डोराਂ  बढ़ाने  के  लिये  समय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  दिल्‍ली  के  उन  82  गांवों

 संलग्न  विवरण-॥  में  दी  गई  जिनकी  सन्‌  2001  तक  शहरीकरण  होने  की  झ्राशा  नहीं  में

 चकबंदी  की  प्रक्रिया  के जरिए  डोराਂ  क्षेत्र  का  विस्तार  किये  जाने  का  निर्णय  किसी  समय

 1986  मे  लिया  गया  था  ।

 इस  निर्णय  के  अनुसरण  8  गांवों  को  चकबंदी  के
 लिये  अ्रधिसूचित  किया  गया  था  ।  इसके

 पश्चात्‌  1988  में  15  और  गांबों  को  चकबंदी  हेतु  प्रधिसूचित किया  गया  था  संलग्न  2

 में  दीगई  है  )  |

 इन  दो  गांवों  कलां  श्रौर  पंजाबखोर  )  को  भ्रधिसूचना  से  निकाल  दिया  गया  है  ।

 शेष  2।  गांवों  में  से  3  गाँव  हमीदपुर  तथा  मंगेशपुर  में  चकबन्दी  कार्य  पूरा  हो

 चका  है  तथा  इन  गांवों  में  भी  क्षेत्र  का  विस्तार  कर  दिया  गया  है  ।

 उन  गांधों  के  मास  लिमका  सन्‌  1991  तक  शहरौकरण  नर्ली  किया  लाना  है

 क्रमांक  गांव  का  नाम  क्रमाक  गांव  का  नाम

 1  अकबरपुर  माजरा  हि  भोरगढ़

 अलीपुर  (  धुद्धप  र-बी  जापुर

 बबब  रवाला  7  चटेसर

 4  बामनोली  8  गडईपुर
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 हर

 गाव  का  नाम

 हरेवली
 हिरणक्‌दना
 इग्राहिमपुर

 7

 झंगोला
 कंझावला
 किरारी  सुलेमान  नगर

 लाडपुर
 नांगली  पूना
 नानक  हेडी

 पुल  पहलाद
 पंजाब  खोर

 कुलक  प्र
 राधोपुर
 सुल्तानपुर  डबास
 सतबाड़ी

 ताजपुर  कलां

 सुगेरपुर
 ब्र।डु  सराय
 बकोली
 बंकनेर
 बापरोला
 बवाना

 बाजीतपुर  ठाकरा

 बुढ़पुर
 छत्तरपुर
 चांदपुर
 दरियापुर  कलां
 गढ़ो  रिधाला
 घिटोरनी
 घोघा

 हमीदपुर
 होलम्बी
 जटबोर
 झरोड़ा  माजरा  बराडी
 झरोड़ा  कलां
 कर
 कटेवड़ा

 7

 क्रमाक  गांव  का  नाम

 '46  खामपुर  )
 47  खेड़ा  कला

 48  लामपुर
 49  मोहम्मदपुर  रामानपर

 50.  मुखमेलपुर
 51  मंगेशप्र
 52  मदनपुर  डबास
 53  नंगल  ठकरान
 54.  ओछडोी

 55  पल्‍ला
 56.  पूछ  खूर्व
 57  कोौशीपुर
 58  कमरुहीन  नगर
 59  कुतुबगढ़
 60  रसूलपुर
 61.  रजोकड़ी
 62  रानी  खेड्ा
 63.  रोशनपुरा
 64  समालखका
 65  शाहपुर  गंढ़ी
 66.  सिर
 ७7.  सिधोला
 68  सुरेशपुर
 69  ताजपुर  खुर्द
 10.  सुरेरा

 71  टीगीपुर
 72  टीकरोी  खुद
 73  जफरपुर  कलां
 74.  छिलंगापुर  कोटला
 75  सावदा
 76  आयानगर
 77  बखछ्ताबरपुर
 758
 79  पिडवाला  खुर्द
 80.  निलोंठी
 81.  रनहोला
 82.  दिच्ान  कलां
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 है  ।

 19836  में  अधिसूचित  क्रमांक  गांव  का  नाम

 ।  अलीपुर
 2  जैतपुर
 3.  फापसहेडा

 4  मुगेशपुर
 3  हेमीदपुर
 ७  बुदधप्र-बोजापुर
 7  पंजाब  खोर
 8.  अली

 19%8  में  अधिसूचित  ।  भौचंदी
 2.  ब्कोलो
 ४  बकरवाला
 4  चटेसर
 5  दरियापुर  कलां
 6  दिचीन  कला
 7  हीरंकी
 ४  हिरनकूदना
 9  जटबोर

 10.  खामपुर
 11.  कर

 केरल  में  क्लोरीन  गंस  का  रिसाव

 लिखित  उत्तर

 1980.  श्री  बी०  एस०  विजयराघबन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  संघ  सरकार को  केरल  में  कोलम  के  निकट  चावरा  में  डाईऑक्साइडਂ
 संयंत्र  से क्लोरीन  गैस  के  रिसाव पर  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाञ्रों को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रसायन  और  उवंश्क  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चिन्ता  से

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 |

 बिहार  के  लिए  विकास  परियोजनाएं  योजनाएं

 छेदी  |: 1981.  श्रो  छेदी  पासवान  ।  क्‍या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यास्वयस
 श्री  रास  लखन  सिह  यादव  ५  की

 )  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 हु  हे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  के  लिये  बनायी  गई  विभिन्‍न  विकास  योजनाओं  का
 ब्योरा  क्‍या

 बिहार  में  क्रिन-किन  स्थानों  पर  ये  योजनायें  लाग  की  गई

 क्या  ब्रिहार  के  विकास  के  लिग्रे  कुछ  और  योजनाएं  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  एबं  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालाय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :
 और  योजना  आयोग  द्वारा  स्कीमवार  ब्यौरा  तैयार  नहीं  किए  जाते  स्कीमवार

 ब्यौरे  स्वयं  राज्य  सरकारों  द्वारा  तैयार  किए  जाते  हैं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  लालगंज  में  उद्योगों  की  स्थापना

 1982.  भ्री  रामबदन  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  लालंगंज  में  श्रौर  लालगंज  के  श्रास-पास  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  कोई  उद्योग  नहीं  है  ;

 यदि  तो  इस क्षेत्र में  कोई  भी  उद्याग  स्थापित  न  करने  के  क्या  कारण  है  ;  और

 निकट  भविष्य  में  इस  क्षेत्र  में  कितने  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  ऑऔद्योगीकरण
 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  की  विशेष  जिम्मेदारी  है  और  केन्द्र  सरकार  रियायती  केन्द्र  द्वारा
 घोषित  पिछड़े  जिलों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उद्यमियों  को  आद्योगिक  लाइसेंस  मंजूर  करने
 में  प्राथमिकता  देन  जैसे  प्रोत्साहन  देकर  इनके  प्रयासों  में  मदद  करती  है  ।  लालगंज  श्राज़मगढ़  जिले
 में  श्रेणी  झ्राता  है  और  यह  इस  श्रेणी  को  उपलब्ध  सभी  प्रोत्साहनों  और  रियायतें  पाने  का  पात्र

 है  ।
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 हल्विया  उबेरक  कारखाने  का  बन्द  किया  जाना

 “  1983.  श्री  खुधोर  गिरि  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  को  हल्दिया-स्थित  उर्ब रक  कारखाना  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने
 समय  बन्द  रहा  और  उसके  कारण  कया  हैं  ;

 बन्द  रहने  के  कारण  कितने  कमंचारी  बेरोजगार  हुए  ;  श्रौर

 कारखाने  को  फिर  से  चाल  करने के  लिये  क्या  उपाय  किए  गए  है  अथवा  करने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 रसायम  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चिन्ता  वातावरणीय
 अ्रमानिया  भण्डारण  सुविधाश्रों  क ेसिवा  सभी  संयंत्र  अ्रक्टुबव  1986  से  बन्द  रहे  हैं  क्योंकि  आारंभण
 के  दौरान  उपस्कर  की  बारम्बार  खराबी  के  कारण  आरम्भण  कार्यकलाप  बन्द  करने  पड़  गए  ।

 कोई  कमंचारी  बेरोजगार  नहीं  हुझ्ना  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  कि  परियोजना  को  चलाया  जाए  या

 नहीं  झ्लौर  यदि  चलाया  जाए  तो  किस  रूप  में  चलाया  जाए  ।

 |

 संस्कृत  भाषा  में  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 1984.  श्री  प्रेम  धूमल  :
 हु

 क्या  सूचला  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  फूल  चन्द  धर्मा  :

 Tl
 करेंगे  कि  :

 भारत  के  संविधान  की  आ्राठवी  अनुसूची  मे ंशामिल  किन-किन  भाषाओं  को  दिल्‍ली

 दूरदर्शन  में  प्रसारित  होने  वाले  क्षेत्रीय  भाषा  कार्यक्रम  में  स्थान  दिया  गया  है  ;

 क्या  क्षेत्ञीय  भाषा  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दिल्ली  दूरदर्शन  केन्द्र  से  संस्कृत  भाषा  के

 कार्यत्रम  प्रसारित  किए  जा  रहे  हैं  ;  ः
 यदि  तो  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  संस्कृत  भाषा  में  कितने  कार्यक्रम  प्रसारित  किये

 गये  ;  और

 यदि  तो  ये  कार्यक्रम  कब  तक  प्रसारित  किए  जायेंगे  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  क्षेत्रीय  भाषा

 के  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  समय  में  दूरदर्शन  दिल्ली
 तमिल  और  तेलुग॒  में  कार्यक्रम  प्रसारित  करता  है  ।
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 और  नहीं  ।  दूरदर्शन  दिल्ली  द्वारा  प्रत्येक  शुक्रवार  को

 राष्ट्रीय  नटवर्क  के  अपने  कालीन  प्रसारण  में  संस्कृत  में  15  मिनट  का  एक  कार्यक्रम  नियमित
 रूप  से  प्रसारित  किया  जाता  पिछले  तीन  बर्षों  भ्र्थात्‌  1988  से  1991  तक
 प्रसारित  ऐस  कार्यक्रमों  की  137  है  ।

 प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 बुंदेलखण्ड  विकास  उत्तर  प्रवेश  से  प्राप्त  प्रस्ताव

 1985.  श्री  विश्वनाथ  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह
 बताने  की  क्रूपा  करेगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  बन्देलखण्ड  क्षेत्र  के  विकास  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  के  बन्दल्षण्ड
 बिकास  बोरई  ने  योजना  आ्रायोग  को  कोई  योजना  प्रस्तुत  की  थी  ;

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  श्रौर

 क्या  ग्रोजना  ग्रायोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यव,ही  की  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्या्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ए०  पो०  इलेक्ट्रोलिक  डिबलपमेंट  कारपोरेशन  को  रंगीन  पिच्चर  ट्यूब  के  निर्माण

 हेतु  लाइसेंस

 |
 1986.  श्री  शोभनाद्रोभर  राज  बाडडे  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ए०  पी०  इलेक्ट्रानिकस  डिवलपमेन्ट  कारपोरेशन  ने  हार्लण्ड  की  फर्म  मेसस

 फिलिप्स  के  सहयोग  से  रंगीन  पिक्चर ट्यूब का  निर्माण  करने  हेतु  औद्योगिक  लाइसेंस  के  लिये

 आवेदन  किया  है  ;  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  :

 )  संघ  सरकार  के  पास  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब  का  निर्माण  करने  सम्बन्धी  इसी  प्रकार  के

 लंबित  पड़े  अन्य  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 किन-किन  फर्मा  को  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब  का  निर्माण  करने  सम्बन्धी  लाइसेंस  जारी  किए

 गए  हैँ  और  ये  लाइसेंस  कब  से  जारी  किए  गए  हैं  ;

 (७)  ए०  पी  इलेक्ट्रोनिक  डिवलपमेंट  कारपोरेशन  को  लाइसेंस  जारी  करने  में  विलम्ब

 के  क्‍या  कारण  और
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 ए०पी०  इलेक्ट्रानिक  डिवलपमेंट  कारपोरेशन  को  हालैंड  की  फर्म  मैसस॑  फिलिप्स  के

 सहयोग  से  रंगीन  पिक्चर  ट्यूब  का  निर्माण  करने  द्ृतु  लाइसेंस  कब  तक  जारी  किए  जाने  को
 सम्भावना  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेट  अल्था  )
 से  मेससे

 आन्धश्र  प्रदेश  इलेक्ट्रानिको
 विकास  निगम  हि

 ४
 से

 रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  क ेविनिर्माण को  विदेशों  सहयोग  से  सम्बन्धित

 एक  मिला  जुला  प्रस्ताव प्राप्त  हुआ  था
 ।

 औद्योगिक  अनुमोदन  सचिवालय  आई  द्वारा
 इस  आवेदन-पत्न  को  दिनांक  1  1-4-8#  को पंजीकृत किः  प्रा

 गर
 ।  भारत

 सरकार  द्वारा  इस
 प्रस्ताव  को  स्वीकार नह हे

 मेसस  ए  पी  ई  डी
 के  विरुद्ध  1988

 में  अभ्यावेदन
 प्रस्तुत  किय

 हालैण्ड  ने  भारत  सरकार  क
 का  प्रस्ताव  वापस ले  लि  ग्रोगिकी  के
 के  अपने  पिछले  सारे  |  प्स  ने  अपना  निर्णय
 बदल  दिया  और  मेसर्स  ए  '  थवा  ँ

 रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  के
 वितिमाण  क

 कि
 पे

 प्रो
 ।  पेशकश  को  हा्ैण्ड

 के  सहयोग
 से  मेसर  वीडियोकान  के  द्वारा  रंगीन  पिक्रचर  ट्यूबों  का  विनिर्माण  करने के  लिए  लाइसेस  प्रदान
 किए  जाने  के  सम्बन्ध में  उनः  पत्र

 पर
 विचार

 करन

 2223

 रे  में  आन्ध्र  प्रदेश सरकार  तथा

 मेससे  ए  पी
 ई  डी  सी  को

 कोई
 १३०४१

 संयंत्र आन्ध्र  प्रदेश
 राज्य  में  स्थापित  करें  ।  मेससं  के  लिये  आन्ध्र ने  रंगीन

 |  बों
 के  वि

 प्रदेश  राज्य  में  अपना संयंत्न  स्थापित  करने  की  पुष्टि कर  दी  है
 ।

 किन्तु  मेससं  वीडियोकाॉम  का
 प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  रंगीन  पिक्चर  ८्‌यूबों के  विनिर्माण  के  लिये  कोई  अर
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन नहीं  है  ।

 रंगीन  पिक्चर  ट्‌यूब  एक  लाइसेंस  मुक्त  वस्तु  है  ।  रंगीन  पिक्चर  टूयूबों  के  विनिर्माण  के  लिए
 जिन  कम्पनियों  को  विदेशी  सहयोग/पृंजीगत  वस्तुओं  के  लिये  अनुमोदन  प्रदान  किया  गया  उनके
 नाम  नीच  दिए  अनुसार  है  :--

 2323  een  कम»  3  43.  meen.  Snes  0५  +  42७  ३३3५  पककब+  3०६०»  ३०७००  2०९  के»  2०  ८0४  कक  ५.  ecsgemanscan  2७७.  sim

 क्रम  कम्पनी  का  नाम  विदेशी  सहयोग  के

 संख्या  अनुमोदन  की  तारीख

 ।  मससं  जें  सी  टी  इलेक्ट्रॉनिक्स  लि०  12-3-198  4

 2.  मेसर्स  अपट्रांन  कलर  पिक्चर  ट्यूब्स  लि०  2-12-1985

 3  मेसर्स  सैमटेल  कलर  लि०  11-8-1986

 4  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  इलेक्ट्रानिक्स  विकास  निगम  26-9-1990
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 1987.  भ्री  हरि  किशोर सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विद्युत  उत्पादन  करने  वाली  कम  खर्चीली  फ्यूजत  मशीन  का  आविष्कार  कर
 लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन मंत्रालय में  राज्य मंत्रों  मार्गरेट
 संगलन  ऊर्जा

 का  उत्पादन
 करने  के  लिए

 बनाए  गा  टोकामेक  नामक  एक  विशेष  प्रकार  के
 प्लाज्मा  यंत्र  को  अनेक  प्रयोगशाल

 मद

 है  ।  अब  तक  ये  यन्त्र  उसरे
 अधिक  ऊर्जा  का  उत्पादन कर  हीं  हो  पाए

 १

 प्रयोग  में  लाई  जाती  है  और  इसलिये  यह  माना  गया  है  कि  विकास  के  इस  चरण  में  वे  अभी  सस्ती

 नही  पड़ती  है  ।
 शीत

 संगलन  के  सम्बन्ध  में  परीक्षण  किए  जा
 रहे  हैं  ।  किन्तु  न  स्त्पादन

 कर  सकने  वाली

 कोई
 ग्रीन  अब  तक  बनाई  गई  ओर  ८  ही  इस

 परिघटना  के  पीछे  कोई  सिद्धाः
 पर 25  कै

 ।  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  सहित
 विश्व  में  अनेक  प्रयोगशालाओं

 रे  में
 पा  जा  रहा  है  ।

 उपर्युक्त  तश्यों  को  ध्यान  में  रखते  अभी से  यह  निर्णय  करना  सम्भत्र  नहीं  है  कि
 अगले  कुछ  दशकों  में  संगलन  ऊर्जा  कम  खर्च  पर  उपलब्ध  हो  जाएगी  ।

 बिहार  में  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिसिटेड  की  बेसिक  औषध  इकाई

 |
 1988.  श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  ने  कितनी  औषध  इकाइयां  स्थापिल्न
 की

 (a)  क्‍या  बिहार  में  एक  बेसिक  औषध  इकाई  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  भी  केन्द्र  सरकार

 के  पास  काफी  समय  से  लम्बित  पड़ा  हुआ

 यदि  तो  क्या सरकार
 काहगा  पक  व

 काई  को  स्थापित  करने  के  कायं  हेतु  इंडियन  ड्रग्स
 एण्ड  फार्मास्यटिकल्स  लि  को  अधिकार देने  का

 विचार
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रसायन  और  उर्ंरक  संग्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिन्ता  इंडियन

 ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०  के  तीन  सहायक  एकक  हैं  जो  उत्तर  राजस्थान  और  उड़ीसा
 की  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  संयुक्त  क्षेत्र  में  स्थापित  किए  गए  हैं  ।
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 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 टेनरी  एण्ड  फुटवियर  कारपोरेशन  ऑफ  हष्डिया

 |अनुवाब |
 1989.  श्री  बी०  भोनिवास  प्रसाद  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टेनरी  एण्ड  फुटवीयर  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  के  उत्पादन  में  पिछले  3-4
 महीने  से  वृद्धि  हो  रही  है  :

 क्‍या  टेनरी  एण्ड  फूटवीयर  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  उत्पादों  के  ग्राहक
 सरकारी  क्षेत्र  के  वृछ  एकक ही  हैं  ;

 क्या  इस  एकक  को  और  अधिक  कार्यक्षम  बनाने  के  लिए  श्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया
 और

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  यद्यपि  टेनरी  एण्ड  फूटवियर
 कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  उत्पादन  में  1991-92  की  पहली  तिमाही  में  कोई  सूधार
 नहीं  1991  के  मास  में  इसकी  सभी  उत्पादन  मदों  विशेषरूप  से  इसके

 मुख्य  उत्पादन  फूटवियर  वृद्धि  का  रुझान  देखा  गया  है  ।

 हां  ।

 और  सरकार ने  कम्पनी  द्वारा  तैयार  किए  गए  पुनरुद्धार  पैकेज  के  आधार  पर
 कम्पनों  का  जैब्यता  अध्ययन  करने  हेतु  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  से  कहा  भारतीय
 औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  1991 | में  प्रस्तुत प्रस्तुत  की  गई  जैब्यता  अध्ययत्त  रिपोर्ट  प्रक्रियाधीन

 है  ।

 सेघानिवत्त  होने  बाले  कर्मचारियों  की  पेंशन  स्वीकृत  करने  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाना

 1990.  प्रो०  राम  कापसे
 :

 क्या  प्रधान
 मंत्री

 यह बताने की  क्रपा  करेंगे  कि

 सेवा  निवृत्त होने  वाले  कर्मचारियों को  पेंशन  स्वीकृत  करने  की  प्रक्रिया  को  सरल
 बनाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम उठाए  गए हैं  :

 पेंशन  पाने  वालों  को  उनकी  सेवानिवृत्ति  होने  की  तारीख  से  लगभग  कितने  समय  के
 बाद  पेंशन  आदेश  के  कागजात  सौंप  दिये  जाते  है

 लोक  शिकायत  एवं  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेट  :
 केन्द्रीय  सरकार  के  सेवानिवृत्त  होने  वाले  कर्मचारियों  को  पेंशन  मंजूर  करने  की  मौजूदा  प्रक्रिया
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 बिल्कल  सरल  है  तथा  समय  पर  खरी  उतरी  है  ।  पेंशन  की  मंजूरी  मे  होने  वाले  विलम्ब  को  कम  से
 कम  करने  की  दृष्टि  से  1987  में  ऐसे  अनुदेश  जारी  किए  गए  थे  जिनमें
 कार्यालयाध्यक्षों  को  अधिवर्षिता  पर  सेवानिवुलि  की  तारीख  तक  पेंशन  तथा  उपदान--अस्थायी
 अभवा  अन्तिम--करा  प्राधिकार  दिए  जाने  की  बात  सुनिश्चित  करने  सम्बन्धी  सरकारी  आदेशों  का

 कड़ाई  से  अनपालन  करने  के  लिए  जिम्मेदार  बनाया  गया  था  ।

 पेंशन  भूगतान  के  आदेश  आमतौर  पर  सेवानिवृत्ति  की  तारीख  तक  जारो  कर  दिए
 जाते  1-4-87  से  31-3-91  तक  गत  चार  वर्षो  के  दौरान  अध्विधिता  पर  सेवानिवृत्त  होने
 वाले  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  सेवानिवृक्ति  की  तारीख  तक  पेंणन  भुगतान  के  आदेश  जारी  न  किए
 जाने  सम्बन्धी  प्रेंशन  तथा  परेंशनभोगी  कल्याण  विभाग  में  केन्द्रीयकृत  रूप  में  प्राप्त  शिकायतों  की
 संख्या  केवल  190  थी  ।

 मध्य  प्रदेश  को आशय  पत्र  जारी  करना

 1991.  श्री  विग्विजय  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 ।  1990  और  ।  1991  के  बीच  मध्य  प्रदेश  में  स्त्रीकृत  पड़े  और

 मध्यम  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  कितने  आशय  पत्र  जारी  किये  गये  ;  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  वह  किस-किस  स्थान  पर  स्थापित  करने

 का  बिचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पी०  जें०  :  और  मध्य

 प्रदेश  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिये  |  1990  से  ।  अप्रैल  1991  की  अवधि  के

 दौरान  69  आणग्  पत्र  जारी  किए  गा  थे  ।

 सभी  आशय  पत्रों  के  सम्बन्ध  में  उपक्रम  का  शाम  तथा  विनिर्माण  की

 मद  तथा  क्षमता  जैसे  ह्यौरे  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  अपने  न्यूज  लैंटरਂ  में  नियमित

 रूप  से  प्रकाशित  किए  जाते  है  ।  शव  प्रकाशन  की  प्रतियां  नियमित  रूप  से  संसद  पुस्तकालय  को  भेजी

 जा  रही  हैं  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा  वितरित  खाद्याप्न  से  लाभान्वित  व्यक्ति

 1992.  श्री  विजय  नवल  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  सरकार  का  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा  वितरित  खाद्यान्त  से  लाभान्वित

 हाने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  में  कमी  करने  का  विचार  है  ;
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 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  निर्धारित  मानदंड  क्‍या
 और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा  लाभान्वित  व्यक्तियों
 की  संख्या  में  कमी  कर  सरकारी  मध्यम  और  निम्न  आय  वर्गों  के  हितों  की  युरक्षा  करने
 का  है  ;  यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागरिक  पूति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुहीन  अहमसब  )  :

 जी  नहीं  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  सर्वव्यापी  स्वरूप  की  केन्द्रीय  राज्य

 कारों।संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  स्टाक  की  राज्यों  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की
 बाजार  में  उपलब्ध  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की परस्पर  आवश्यकता  आदि  जैसी  बातों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  करती  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  सड़कों  का  निर्माण

 1993.  श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  गत  वर्ष  के  दौरान  कुल  कितने  किलोमीटर
 सड़कों  का  निर्माण  किया  गया  :

 कुल  कितने  श्रम  दिवसों का  कार्य  सुजित  किया  गया  ;  और

 राज्य-वार  कुल  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  और  खर्च  की  गई  ?

 ग्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  बेंकट  राज्यों  तथा
 संघ  शासित  क्षेत्रों  स ेअब  तक प्राप्त  रिपोर्टों के  आधार  पर  वर्ष  1990-91  के  दौरान  जवाहर  रोजगार
 योजना  के  अन्तर्गत  लगभग  92,150  किलोमीटर  सड़कों  का  निर्माण  किया  गया  ।

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  लगभग  8,750
 लाख  श्रम  दिन  सजित  किए  गए  ।

 व  1990-91  के  लिये  वित्तीय  आबंटन  राज्यों  के  अंग  सहित  2,627,  80  करोड
 ग्पये  है  ।  राज्यों  तथा  संघ  शासित  श्षेत्रों  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्टों  मे ंयह  दर्शाया  गया  है  कि  वर्ष  के  दौरान
 2,571.76  76  करोड़  रुपये  का  व्यय  किया  गया  राज्यवार  विवरण  संलग्न  है  ।
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 वर्ष  1990-91  के  दौरान  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  संसाधनों  का  राज्यवार  आवंटन  तथा  किया  गया
 व्यय

 क्रम  संख्या  हुं  शासित  क्षेत्र

 ।  आन्श्र  प्रदेश
 2  अरुणाचल  प्रदेश
 ५  असम
 4  बिहार
 £  गोवा
 6  गुजरात
 7  हरियाणा
 ४  हिमाचल  प्रदेश
 9  जम्मू  और  कश्मीर

 10.  कर्नाटक
 11.  केरल
 12  मध्य  प्रदेश
 193.  महाराष्ट्र
 14  मणिपुर
 15  मेघालय
 16.  मिजोस्म
 17  तागालेंड
 is  उड़ीसा
 19  पंजाब
 20.  राजस्थान
 21  मिक्किम
 22.  समिलनाइई
 23.  क्विपरा
 24  उत्तर  प्रदेश
 25  पश्चिम  बंगाल
 26  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह
 27  चंडीगद
 QR  दादर  व  नगर  हयेली
 29  दमन  और  दीब

 30.  दिल्‍ली
 ५1  सक्षद्रीप
 3:  पॉंडिचेरी

 अखिल  भारत

 रुपये

 आबंटित  घनराणि  किया  गया  व्यय

 19166.
 330

 8884.
 38466.

 357
 8090
 1926
 Vas.
 2000,

 12059
 6396.

 26402
 20424.

 4293
 495
 208
 610.

 13094
 1675

 12805
 1498

 17223.

 20
 67
 59
 78
 27
 7)
 a2
 28
 00

 ४0684  41
 6819.92  24102.  92

 19254.  92
 482.  92

 482.  45
 339  35
 833.  16
 16998,  84

 102.  84
 12.29  02

 29

 ७6. 53
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 प्रामोग  विकास  के  लिए  बिहार  को  धनराशि  का  आबंटन

 1994.  भरी  विजय  कुमार  यादथ  :  क्‍या  श्रष्षाम  भज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बिहार  के  गांवों  में  सर्वाधिक  पिछड़ापन  और  बेरोजगारी  है
 यदि  तो उनके

 क्या
 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  सरकार  का
 विचार  बिहार  के  लिये  '  के  आधार  ग्रामीण

 विकास  के  लिए  धनराश्
 ै

 यदि  हैं

 ग्रामीण  विकास म  ज्य  मंत्री  :  और
 योजना  आयोग के  नवीनः  न  ।

 ब्रतिशत  जनसंख्या
 गरीबी  की  रेखा  से  नी

 के  पूरे  देश  में  यह  33.  4  ।  उड़ीसा  की  स्थिति  और
 भी  अधिक  खराब

 हु

 गरीबी  का  स्तर  4  रोजगार/बे  रोजगारी  के
 सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय
 बिहार  के  शमी

 कषत
 लय

 मून
 बेरोजगारी की  स्थिति  2.  4  है  वन हस्थिणा  ल  जे

 जहां तक  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के  पिछड़ेपन  के  अन्य  सूचकों  के

 पिछड़ा हुआ  ले|  बंध  अधिक  पेश  जित  मा  है  उ  पिल

 स्तर  म  र  राजस्थान  से  बेहतर  गजर

 राजस्थान
 और

 उत्तर
 प्र  म  बिहार  म॑  शिश्‌  मत्य

 और  7  सरकारों  के  लिये  निधियों  «

 आधार  पर  किया
 5

 राज्य  का  कु  न  गरोाबोी  |

 अनुसूचित  जातियों
 जननातियों

 की
 जनत॑खा

 श्रमिकों  का  प्रतिशत

 जाख  तेलों  का  आयात

 1995.  श्री  तेजनारावश  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तिल  क्री  भारी  फसल  को  देखते  हुए  सरका  गद्य  तेलों  के  आयात  में

 और

 यदि  तो  सरकार द्वारा इस
 बारे  में  कया  कदम  उठाए  का  रहे  हैं  ?

 मागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक वितरण  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कमालुद्ीम  अहमद )
 :

 और  सरकार  द्वारा  फिलहाल  खाद्ध  तेल  का  आयात  पहले  ही  स्थगित  कर
 दिया  गया  है  ।
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 ग्रामोण  घिकास
 की  योजनाओं  पर  व्यय

 1996.  डा०  परशु  राम  गंगवार  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने

 के  ऊैपा  करेंगे  कि

 a  57  5

 :
 नवीनतम  जनगणना  के  अनुसार  देश  में  ग्रामीण  लोगों  की  सख्या  कितनी  है  ;

 इस  समय  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  पर  राष्ट्रीय  आय  की  कितनी  प्रतिशत
 घनराशि  खर्च  की  जा  रही  और

 ग्रामीण  जनसंख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  पर  व्यय  में

 वृद्धि  करने  के  लिए  वया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 योजना  एवं  कार्थक्रम  कार्यन्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०
 1991  की  जनगणना  के  अनुसार  भारत  की  अनन्तिम  ग्रामीण  जनसंख्या  ७27.  ।

 मिलियन  है  ।

 राष्ट्रीय  लेखा  आंकड़े  अकाउन्टस  ग्रामीण  और  शहरी
 क्षेत्रों  मे ंनिविश  के  अलग  से  अनुमान  प्रस्तुत  नहीं  करते  फिर  भी  जनगणना  वर्षों  के  लिए

 और  शहरी  क्षेत्रों  मे  शुद्ध  घरेलू  उत्पाद  आई०  के  अनुमान  तैयार  किए  गए
 1980-81  में  ग्रामीण  शुद्ध  घरेलू  उत्पाद  देश  के  कुल  शुद्ध  घरेलू  उत्पाद  का  5.85

 भब्रतिशत  था  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  पर  योजना  व्यय

 2782  करोड़  रुपये  सातवीं  पंचवर्षीय  ग्रोजना  में  इसे  बढ़ाकर  10950  करोड़  रुपये  कर
 दिया  गया  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अतिरिक्त  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम

 एन०  के  अन्तर्गत  योजनाएं  मुख्यतः  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लाभ  के  लिए  हैं  ।  न्यूनतम
 *  आबश्यकता  कार्यक्रम  पर  योजना  व्यय  छठी  योजना  में  6497  कराड़  रुपये  से  बढ़ाकर  सातवी '

 में  13743  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  था  ।  इनके  ग्रामीण  क्षेत्रों  को
 कामान्य  विकासात्मक  कार्यक्रमों  से  लाभ  होता  है  जिनमें  परिवहन

 शिक्षा  आदि  में  निवेश गामिल  है  ।

 1997.  श्री  कमला  सिश्र  )
 श्री  यशवंतराघ  पालिट  :  9  वया  खाद्य  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  नवल  किशोर  राय  :  ,)

 चीनी  कारखाने  स्थापित  करने  के  कितने  आवेदन-पत्र  प्राप्त
 |  ४

 .
 इसਂ  सम्बन्ध  में  संरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  और
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 प्रस्तावित  चीनी  किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए  जायेंगे  ?

 खाद्य  मंत्रालय  म्‌  राज्य  मंत्री  तरूण  :  23-7-1990  को  लाइसेंस
 नीति  सम्बन्धी  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  क ेजारी  होने  क ेबाद  नई  चीनी  फंक्षिट्रयों  की  स्थापना  के  लिये
 394  आवेदन  पत  प्राप्त  हुए  राज्य-बार  स्थिति  में  दी  गई  है  ।

 उक्त  आवेदन  पत्रों  में  2 आशय  पत्र  जारी  किए  जा  चुके  हैं  जहां  तक  बाकी
 आवेदन  पत्रों  का  सम्बन्ध  चीनी  उद्योग  के  लिये  लाइसेंस  नीति  सम्बन्धी  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों
 की  अभी  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  जा  रही  इन  आवेदन  पत्रों  पर  उक्त  समीक्षा  के  बाद
 तयार  की  गई  नीति  के  अनुसार  विचार  किया

 उपपृंबत  दो  आशय-पत्नो  की  राज्यवार  स्थिति  में  दी  गई  है  ।

 दिनांक  2  3-7-19०७॥  को  लाइसेस  नीति  संता  मार्गदणों  सिद्वातों  के  जारी  होने  के  बाद  नई  चीनो  फैक्टरियों
 की  स्थापना  के  लिए  प्राप्त  आठेदन-पत्नों  का  राज्य-वार  विवरण  (30-6-01

 कम  स०  राज्य  प्राप्त  आवेदन  गद्बो  की  स७

 ।  महाराष्ट्र  130
 मध्य  प्रदश  05
 उत्तर  प्रदेश  120
 एंजाब  20
 जरालत  04
 तमिलनाडू  एक
 उड़ीसा  al
 कर्नाटक  14

 ५  आन्ध्र  प्रदेश  50
 lu  बिहार  ।।
 ।.  हॉरियाणा  10
 12  राजस्थान  01

 56
 3
 ५,
 ४४४

 «७»

 है

 नई  चीनी  फेक्टरियों  की  स्थापना  के  लिए  जारी  किए  गए  दी  आशय  पत्रों  का  राज्यवार  स्थान  30-७-५७॥  की
 sag  55“  हा  पयप--++7+5८
 क्रम  २०  नाम  एवं  चीनी  फँंक्ट्री  का  स्थान

 उत्तर  प्रदेश
 ।  श्री  हरीश  चन्द्र

 जिला  हटावा
 पंजाब

 2.  पंजाब  इण्डस्ट्रीज  कारपोसेशन
 नजदीक  जिला  अमृतसर

 मत्स्य  उद्योग  को  प्रोस्साह

 |
 1998.  श्री  ए०  चार्ल्स  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  मत्स्य  उद्योग  को  क्या  प्रोत्साहन  दिये  हैं  अथवा  देने  का  विचार

 जाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  गोमांगो  )  :  मात्स्यिकी  उद्योग  से
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 वि  अभी  बज  जाना  िननाओननन  जाता  न  िच्ञणाणएिएर  चितल्कन  प  पित  नयी  आओियन  व  पनिताादत-णा+  ऑन  या  रानी

 निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  विभिन्‍न  स्कीमों  का  कार्यान्वयन  कर  रही  है  उनमे  से

 कुछ  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  मात्स्यिकी  स्रोतों  के  उपयोग  के  लिये  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  संसाधन  ।
 सम्पन्न  गहरे  समुद्री  मात्स्यिकी  जलयानों  का  अधिग्रहण  ।

 (2)  गहरे  समुद्री  मात्स्यिकी  और  प्रसंस्करण  में  संयुक्त  विदेशी  मात्स्यिकी
 जलयानों  की  पट्टेदारी  और  परीक्षण  मात्स्यिकी  पर  नई  नीतियों  की  घोषणा  कर  दी  गई  है  ।

 (3)  स्वदेश  में  निर्मित गहरे  समुद्री  मात्स्यिकी  जलयानों  की  लागत  पर  33%
 सब्सिडी  का  प्रावधान  ।

 (4)  शिपिग  क्रेडिट  एण्ड  इनवेस्टमेंट  कम्पनी  आफ  इंडिया  द्वारा  आसान  शर्तों  पर  ऋण

 सुविधा  का  प्रावधान  ।

 (5)  मात्स्थिकी  रोतों  का  व्यवस्थित  और  गहन  सर्वेक्षण  तथा  गहरे  समुद्री
 मात्स्यकी  कर्मचारियों  को

 (७)  गहरे  समुद्री  मात्स्यिकी  परियोजनाओं  में  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास
 प्राधिकरण  द्वारा  इक्बिटी  भागीदारी  ।

 (7)  अन्तर्राप्ट्रीय  मूल्य  पर  डीजल तेल  की  आपूर्ति  ।

 (8)  झींगा  मछली  अण्डज  उत्पत्ती  शाला  की  स्थापना  के  लिए  सब्सिडी  ।

 (9)  इन्डिविड्यूअलि  क्विक  फ़िजिंग  मशीन/सहायक  उपकरणों  की  प्राप्ति  के
 लिये  सब्सिडी  ।

 (10)  प्रशीतित  समुद्री  उत्पादों  की  बुलाई  के  लिये  रेफ्रीजेरेटिड  ट्रक  प्राप्त  करने  हेतु

 समुद्री  खाद्य  पदार्थ  प्रसंस्करण  यूनिटों  को  सब्सिडी  ।

 (11)  संयंत्र  के  अन्दर  प्रयोग  के  लिये  अपेक्षित  अच्छी  क्वालीटी  की  बफफं  के

 उत्पादन  हेतु  मशीनरी  संस्थापित करने  के  लिए  सब्सिडी  ।

 (12)  परिष्कृत  किस्म  की  प्लेट  फ्रीजर  के  खरीदने  लिये  सब्सिडी७

 (13)  कमी  वाले  शीत  भण्डार  के  उन्‍नयन  के  लिगे  सब्सिडी  ।

 (14)  जेनरेटर  सेट  ए  सब्सिडी ।
 (15)  छोटी  प्रयोगशालाओं  की  स्थापना

 के
 लिये  सब्सिडी  ।

 संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  पत्रों  के  निपटान  के  लिये  मार्गनिदेश/अनुदेश

 1999.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  पत्रों  क ेनिपटान  के  लिए  सरकारी  विभागों  को  मार्गनिदेश
 श्रौर  श्रनुदेश  जारी किए  गए

 क्‍या  सभी  सरकारी  विभागों  का  इन  मागर्ग॑निदेशों|भ्रनुदेशों  का  वास्तव  में  पालन  किया
 जा  रहा
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 प्रधान  मंत्री को  पिछले  14  महीनों  में  कितने  पत्र  प्राप्त  हुए

 इस  समय  कितने  पत्र  लम्बित  पड़े  हुए  हैं  श्रौर  उनके  लम्बित  होने  के  क्या  कारण
 और

 (=)  शेष  पत्रों  में  शी  धर  उत्तर
 देने  के

 जिए  क्या  कदम  उठाए  गए |  में
 राज्य  हो

 मिल
 :

 और  संसद स  से  र  कार्रवाई  करने
 प्रार्गनिदेश  केन्द्रीय सचिवालय

 कार्यालय  निदज
 में  दिए  गए  इनमें

 ये
 अनृदे  हैं  कि  संमद  सदस्यों से

 प्राप्त  पत्रों  की  पर  तत्का
 त  चाहिए  ।

 र  15  दिन  के  भीतर  देना

 अ्रपेक्षित  होता  जिन  माग्  |  संभावना  पभ्रथवा  पत्र  से
 संबंधित  मन्चालय से  भिः  ।

 तो  उसके  बारे  में  अ्रन्तरिम
 उत्तर  15  दिन  के  भीत  ना  चारि  प्रा  क्री संभावित  तारीख
 का  उल्लेख किय

 ल्‍  वी
 के

 नाम
 भेजा

 गया  हो
 तो  उसका  उत्तर  यथासंभव

 स्वयं  मंत्री  द्वारा  दिया  जा  कास  या  जा  रहा

 (2  )
 दस्थों  से  प्रधान  मंत्री  के

 )
 प

 झौर  (३)  ये  व  ।
 पर  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न

 मंवालयों  और  प्रन्य
 गरंवा

 इसके  इनमें  से  काफी
 मात्रा  में  ऐसे  पत्र  भी  होते  है  होते  हैं

 ।
 संबंधित

 केन्द्रीय श्रौर  राज्य  र  पामग्री  एकत्रित  करते  हैं  और  उन
 पत्रों  के  लिए

 हक
 | हैं  ।  विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों द्वारा

 संसद  सदस्यों  को
 भेजे  गए  उत्तरों  पक्ृत  विवरण  तैयार  करने  की  कोई  पद्धति  नहीं  है  ।

 चूंकि  पवों  का
 हे

 के  लिए  विभिन्‍न खोतों  से  जानकारी  एकत्रित की  जानी  होती  है
 इसलिए  ग्रन्तिम  उत्तर  भेजन

 ंग
 मार  लों  में  सदस्यों  को  प्रन्तरिम

 उत्तर  भेजा  जाता  है  औौर  यह प्राश्वाः
 |

 है  कि  सूचना एकत्रित  हो  जाने  के  पश्चात्‌  समुचित
 उत्तर  भेजा  जाएगा  ।

 मंत्रालय|विभाग  संगद संगद  सदस्यों  प्त पत्रो ंभ्रौर  उनको  भेजे  गए  उत्तरों

 के  बारे  में  पाक्षिक  विवरण  तैयार  करते

 उड़ीसा
 के  लम्बित

 प्रस्तायों  को स्थीकृति देना

 2000,  श्री  श्रम  किशोर  त्रिपाठी :  क्या  प्रधान  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  नए  उद्योगों  के  पंजीकरण  के  बारे  में  उड़ीसा  सरकार  के  कितने
 प्रस्ताव  लम्बित  पड़े  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  प्रस्तावों  को  णी  धर  स्वीकृति  प्रदान  करने  का  श्रीर

 यदि  तो  उन्हें  इस  प्रकार  की  स्वीकृति  कब  तक  प्रदान  कर  दिये  जाने  की  संभावना
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  इस  समय  नये
 ओ्ौद्योगिक  उपक्रमों  के  पंजीयन  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  का  कोरई्ड  प्रस्ताव  लंबित  नहीं  पड़ा  है  ।  नयी
 औ्ौद्योगिक  नीति  के  लाइसेंसीकरण  से  मुक्‍्त/छट  प्राप्त  उद्योग।/डी  ०जी  ०टी  ७  डी»  पंजीकरण
 योजनाएं  समाप्त  हो  गयी  हैं  ।

 मारुति  बाहनों  का  निर्यात

 |

 2001.  श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  के  व।हन  कितने  देशों  को  निर्यात  किये  रहे  हैं  ;

 वर्ण  1990  के  दौरान  निर्यात  किये  गये  वाहनों  से कितनी  विदेशी  म॒द्रा  ग्रजित  की  गयी  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मारूति  वाहनों  का  श्रन्य  कई  देशों  को  भो  निर्यात  करने  को
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीक्षी०  के०  थुृंगल  )  :  मारूति  वाहनों  का  निर्यात
 ४७  देशों  को  किया  जा  रहा  है  ।

 (7)  वर्ष  1990-91  में  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  निर्यात  से  18.  ।7  मिलियन  अमरीकी
 डालर  अजित  किए  ।

 ग्रभी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खाद्यान्न  भंडार

 2002.  श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :  वया  खाद्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  खाद्यान्नों  का  कुल  कितना  भंडार  है  ;

 क्या  देश-की  मांग  के  अनुसार  खाद्यान्न  उपलब्ध  हैं  ;

 ग्रदि  तो  क्या  खाद्यान्नों  का  श्रायात  किया  और

 यदि  तो  कितना  और  किस दर  से  ?

 खाद्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तरण  गोगोई  :  सरकारी  एजेन्सियों  के  पास

 पहली  1991  को  स्थिति  के  अ्रनूसार  लगभग  2।  मिलियन  मी०  टन्त  खाद्यान्नों  का  स्टाक

 होने  का  अनुमान  था  ।  इसमें  वह  स्टाक  भी  शामिल  है  जो  कि  राज्य  सरकारों  के  पास  पड़ा  हुआ  सचित

 किया  गया  है  ।

 किसी  समय  विशेष  में  खाद्यान्नों  की  मांग  जनसंख्या  के
 प्राय  उपभोग  संबंधी  वैकल्पिक  खाद्यान्नों  की  श्रादि  पर  निर्भर

 करती  है  ।
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 कुल  मिलाकर  खाद्यान्नों  की  श्रान्तरिक  मांग  को  स्वदेशी  उत्पादन  से  प्‌  रा  किया  जाता  है  ।

 और  फिलहाल  खाद्यान्नों  का  श्रायात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 |
 ह

 2003.  श्री  भाग्ये  गोवर्धन  .  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 सरकार  का  विचार  रोजगार  सृजन  हेतु  किस  प्रकार  के  मध्य  और  बडे

 आ्राधारित  भ्रौर  खाद्य  प्रसंस्करण उद्योग  स्थापित करने  का  है  :
 ह

 प्रत्येक  वर्ष  लगभग  कितने  रोजगार के  अ्रवसर  पैदा  होने का  अनुमान  और

 (')
 उन  उद्योगों के

 नाम
 क्या  हैं  जिनकी स्थापना पिछड़े और  प्रादिवासी  क्षेत्रों  में  की  जा

 सकती

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०
 जे०  श्रौर  (a)  सरकार  के  पास

 किसी  राज्य  में  सीधे  ही  का  कोई  प्रस्ताव नहीं  तथापि
 योजना  स्कीमें  घना  बी  हत  खाद्य  प्रसंस्करण उद्योगों  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों

 /
 अह़कारी  सरकारी क्षेत्र  के  उपक्रमों  ग्रादि  को  सहायता  उपलब्ध  करायी  जाती  है  |  *  *

 खूमी  की  खेती व
 3४८०

 सब्जी
 मांस  म्रगा-मुरगी  व

 गोश्त  प्रसंस्करण  ज॑से  प्र उद्योगों  श्रौर  सिंगल  हलर  राइम  गे  वो  ग्राधुनिकीकरण  का  पिछडे  और
 वासी  क्षेत्रों  में  विकास  के  लिए  पता लगाया गया

 गुरु जल  की  मांग
 2004.  श्री  अर्जुन चरण सेठी :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपों  करेंगे  कि

 देण  में  परमाणु  विद्युत  संग्रंत्रों  को चलाने  के  लिये  संयंत्र-वार  गुरू  जल  की  वर्तमान

 वापिक  मांग  कितनी  भ्रौर

 क्या  उड़ीसा  में  ताल्चेर गुरू  जल  संयंत्र  अ्रपने  निर्धारित  लक्ष्य  से  पीछे  है  प्रौर  यदि
 तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  एवं  पेंशन  मंतालय  में  राज्य  मंत्रो  मार्गरेट  अल्वा  )  :  .

 235  मेगावाट  विद्युत  क्षमता वाले  प्रत्येक  दाबित  भारी  पानी  किस्म  के  रिएक्टर  के  लिए  प्रारम्भ
 में  औसतन  लगभग  250  मीटरी

 टन
 भारी  पानी के  भंडार  और  खर्च  हुए  पानी  की  पर्ति  क ेलिए  एक

 वर्ष  में  ।2  मीटरी  टन  भारी  पानी  की  ग्रावश्यकता होती  है  ।

 तलचर  स्थित  परमाण  विद्युत  संयंत्र  इस  समय  काम  कर  रहा  है  प्रौर  उर्वरक  संयंत्र
 जिसओे  साथ  यह  संयंत्र  जुड़ा  हुआ  से  मिलने  वाले  निवेश  की  मात्रा  उपलब्ध  होने  के  आधार  पर
 भारी  पानी  का  उत्पादन  कर  रहा  भारतीय  उर्वरक  निगम  से  निवेश  क्री  आपति  बहुत
 कम  झौर  प्रायः  रूक-रुक  कर  होने  तथा  विजली  की  सप्लाई  में  होने  वाले  व्यवधानों  की  वजह  से  इस

 संयंत्र  को  नियमित  रूप  से  चलाया  जाना  संमव  नहीं  रहा  ।
 के  ०5
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 कर्माटक  में  गरीबी  को  रेखा  से  नीले  रह  रही  जनसंख्या

 2005.  श्रीमती  बासबराजेश्बरी  :  कया  बोजना  भर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रो  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 नवीनतम  सर्वेक्षण  के  प्रनुसार  कर्नाटक  में  कितने  प्रतिशत  जन  संख्या  गरीबी  की  रेखा
 से  नीचे  रह  रही  है  ;

 पन्य  राज्यों  की  तुलना
 में

 यह  प्रतिशत  कितना  भ्रष्विक है  ;

 क्या  उन्हें  गरीबी की  रेखा  से  ऊपर  लाने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  बनाया  जा  रहा  है  ;

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  हस  संबंध  में
 मे
 संघ  सरकार  को  कुछ  उपाय  करने  के  लिए

 (३)  यदि  तो  तत्
 रा

 क्या  है  ;

 (a)  धाल्‌  वित्त  वर्ष

 क्रो
 कब  तक कार्यान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 योजना  एवं  कार्यकर
 य  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :

 घरेलू  उपभोग  व्यय  प्रतिदर्ण  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  किए  गए  दोर

 (1987-88)  क ेसर्वे  धार  '
 12.  ।  प्रतिशत  जनसंख्या  के  गरीबी  की  रेग्या

 से  नीचे  रहने  का  भर
 गरगाया  गया

 है  ।

 कर्नाटक  में  गरीबी  ग्रतृपात  प्रमुख  राज्यों  में
 से  ।  राज्यों की  तृलना  में  अधिक  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना
 के  दौरान  भारत  सरकार  ने  तीन  गरीबी  उन्मूलन  कायंत्रमों

 प्रधात्‌  एकीर
 विकास  कार्यक्रम  भ्रार  डी  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 (3०2  म

 ण  भूमिहीन  २
 र्यक्रम  एल  ई  जी  पी  )  को  शुरू  किया

 था  जिन्हें सातवीं
 योजन  रान  भी

 जारी  रखा  गया  वर्ष  1989-90  में  राष्ट्रीय  रोजगार

 कार्यक्रम
 श्रार  था  ग्रामीण  भूमिही

 हू
 गरंटी  कार्यक्रम  एल  ई  जी  पी  )

 को  मिलाकर  एक  र  कार्यक्रम  मे
 दिया  गया  जिसे  जवाहर  रोजगार

 बोजना  आर
 जाता

 है
 ।

 बर्ष  198  मैं  में  गरीबी  की
 रेखा  से  नीच ेव्यक्तियों  को  रोजगार  मुहैया  कराने

 के  लिए  नेहरू  रोजगार
 न

 प्रा  भी  शुरू की

 इसके  कृषि उद्योग तथा  सिचाई
 जैसे  अ्रन्य  सैक्टरों  में  विकास  कार्यक्रमों  के  लाभ

 भी  गरीबी से  नीचे  की  जनसंख्या को  प्राप्त  हुए

 इस  प्रकार  के  कोई  प्रस्ताव  योजना  आयोग  को  प्राप्त  नहीं  हुए

 (७)  श्रौर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 So  ह  क  कमन+-नमकमननाननक  +  न  वकमम«मनकं«-«भ  कानका»»न+  ५  +++जकामनममकानक  सम  कल  थे  टन  ee  |

 संस्कृत  समाचार  बुलेटिनों  का  दूरवर्शन  से  प्रसारण

 |
 2006.  श्री  जिन्मयानन्द  स्थासी  :  )  क्‍या  खूचना  और  प्रलारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 श्री  फूल  चन्द  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  विचार  दूरदर्शन  पर  संस्क्रत  समाचार  बुलेटिन  प्रसारित  करने  का
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  है
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  गिरिजा  :  दूरदर्शन  से
 संस्कृत  समाचार  बुलेटिन  प्रसारित  करने  का फिलहाल कोर  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 यह  सबाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 |

 सरकारी
 नोकरियों

 से बर्खास्त  किया  जाना

 2007.  श्री  अजय  मुखोपाध्याथ :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  भारत  के  संविधान क ेश्रनुच्छेद  ७10  श्रौर  311  (2)
 ग्रौर  जिसमें  सरकारी

 कर्गचारियों
 को

 बिना  कारण  बताये  प्रथवा  भ्रपनी  रक्षा  के  लिये  कोई
 प्रवसर  दिए  बिना  मनमान

 करने
 का  प्रावधान  को समाप्स  करने  पर  विचार  कर

 रही  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या है  ?

 लोक  शिकायत तथा  पेंशन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रों  मार्गरेट
 और  जी  नहीं  ।  संविधान के  श्रनुच्छेद  111(2) की  घारा  तथा

 आ्रापवादिक  मामलों  के  निपटने  के  लिए  प्र  क  है
 ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  यह  माना  है  कि

 अनुच्छेद  310  तथा  311  लोक  नीति  पर  ग्राघारित हैं  तथा  लोकहित  में  और  लोक  कल्याण  के

 लिए  हूँ  ।

 सहयोग
 2008.  श्री  बललभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भारत  और  स्वीडन  ने  नये  क्षेत्रों  में  सहयोग  बढ़ाने  और  मध्यम  तथा  लघु  उद्योगों
 को  सहयोग  के  परिप्रेश्य  में  लाने  के  लिये  दोनों  देशों  के  बीच  के  सहयोग  में  और  वृद्धि  करने  का  निर्णय
 लिया  और

 म्रदि  तो  तत्सम्बन्धी न्यौरा  क्‍या  है  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  और  स्वीडन
 और  भारत  के  बीच  सहयोग  बढ़ाने  की  श्रावश्यकता  पर  दोनों  देशों  के वीच  विभिन्‍न  स्तरों  पर  हुई
 द्विपक्षीय  बातचीत  में  जोर  दिया  गया  है  .।  हाल  ही  में  स्टॉकहोम  में  भारत-स्वीडन  संयुक्त  व्यापार
 परिषद्‌  की  13  1५91  को  हुई  वैठक  के  दौरान  विशेषयः  <  भ्रौद्योगिक  सहयोग  के  क्षेत्र  में  दोनो
 देशों  के  बीच  आराथिक  सहयोग को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  पर  एक  बार  फिर  जोर  दिया  गया  था  ।
 दोनों  पक्षों  ने  यह  महसूस  न

 शिकाओ

 को  विशेषकर  लघ  और  मझौले  उद्योगों  में  श्रत्याधुनिक
 प्रौद्योगिकी  की  आवश्यकता  है  ।  जिन  मदों  के  बारे  में  यह  पता  लगाया  गया  है  कि  इनमें  सहयोग
 की  अ्रच्छी  सम्भावना  है  उनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :---

 ऊर्जा  मे  मम्बद्ध  उपकरण  ।

 बाय  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपकरण  ।
 पावर  ट्रांसमीणन  और  डिस्ट्रिब्यूणन  ।

 औद्योगिक  प्रोससिंग  झंटोमे  गन  के  लिये  इन्स्ट्र  मेंट्स  और  इलैक्ट्रानिक  प्रणाली  ।
 बहिखाव  उपचार  संयंत्र  ।

 परिवहन  ।
 मटीरियल  हैडलिंग  उपकरण  ।
 मणशीनी  झऔजार  ।
 बैकल्पिक  ऊर्जा  उपकरण  ।
 खाद्य  प्रसंस्करण  और  पैकेजिंग  ।
 पोत  निर्माण  और  वन्दरगाह  वा  रख-रखाबव  ।

 एविट्रॉनिक्स  और  नविगेणन  ।
 चिकित्सा  उपकरण  ;  स्वास्थ्य  की  देखभाल  करने  सम्बन्धी  उपकरण  |

 खनन  झौर  उत्खनन  ।
 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  ।
 प्लास्टिक  रिसाइकलिंग  प्लांट  ।
 फाइबर  ग्लास  उत्पादों  के  लिये  मशीनें  ।

 ऑटोमे  टिक  प्लास्टिक  वेल्डिग  मणीसे  ।
 ऋषाई  और  क्वालिटी  मशीनें  |

 सिविल  इंजीनिय री  झौर  निर्माण  जैगे  क्षेत्रों  में  भारतीय  और  स्वीडन  दोनों  पक्षों  ने  तीसरे

 देण  के  सहयोगों  की  भी  सम्भावनाएं  महसूस  की  है  ।

 समुद्रो  सम्पदा  की  खोज  का  प्रस्ताव

 2009.  श्री  मोरेश्वर  सावे  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  प्रचुर  सम्‌द्री  सम्पदा  की  खोज  करने  का  कोई  ठोस  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  कया  है  :

 क्या  सरकार  की  इन  परियोजनाओं  को  गैर-सरकारी
 कम्पनियों  को  देने  की

 और
 हल  की  2  हे  ;

 यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?
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 बट फासिक  लोक  शिकायत  एवं  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  अल्वा  ):
 जी  श्रीमान  ।

 निम्नलिखित  विभाग  समद्री  सम्यदा  से  सम्बन्धित  परियोजनाएं  चलाती

 1.  महासागर  विकास  विभाग  (  म०  वि०  :

 1.  बहुधात्विक  पिण्डिकाएं  :

 यह  विभाग  मध्य  हिन्द  महासागर  में  अन्तर्राष्ट्रीय  समुद्र  संस्तर  प्राधिकरण  के  लिये  विरचन
 ग्रायोग  द्वारा  झ्राबंटित  अग्रणी  क्षेत्र  में  बहुश्वात्विक  पिण्डिकाशों  के  अ्रन्वेषण  के  लिए  राष्ट्रीय
 विज्ञान  गोवा  के  माध्यम से

 एक
 का

 क्रम  को  पहले  ही कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।  अनुमान
 है  कि  1,50,000  वर्ग  कि०मी ०

 के
 इस क्षेत्र  में ७.800 लाख

 टन
 पिण्डिकाएं  हैं  जिनमें  लगभग

 730  लाख  टन  32  लाख
 टन

 30

 डम्

 न  ेह

 !  5  लाख  टन  कोब्राल्ट  है  ।

 बहधाल्विक  पिण्डिक  कार्य  क्रम  अनुसंधान  तथा  सर्वेक्षण  और  अ्रस्वेषण
 बा  कार्य  राष्ट्रीय  समद्र  विज्ञान  संस्थान  ॥  निष्कर्षण  धातुकर्म  पर
 भी  ग्रनुसंधान  और  विकास क  प्रयोगगाला  भवनेश्वर

 हिन  राष्ट्रीय  धातुकर्म  प्रयोगशाला  की
 सहायता  से  किया  जा  रहा  है  यांत्रिक  इंजीनियरी  भ्रनुसंधान  संस्थान  द्वारा
 परीक्षण  खनन  प्रणाली  के  विकास के  लिये  एक  परियोजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।  बहुधात्विक
 पिण्डिका  कार्यक्रम  के  महासागर  विकास  तरंगों से  ऊर्जा  की  प्राप्ति  के  लिये  एक

 परियोजना  भारतीय  प्रोद्योगिकी  मद्रास  के  माध्यम  से  चला  रहा  है  ।

 2.  तरंगों  से  बिजली  :

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  मद्रास  के  द्वारा  विजिजम  केरल  में  150  किलोवाट  की

 प्ठापित  क्षमता  वाली  नरंग  विद्युत  उत्पादन  प्रणाली  के  एक  आदिप्ररूप  का  निर्माण  किया  जा  रहा
 हैँ  ।

 3.  समद्री  जल  से  उच्च  गुणवत्ता  वाला  पोटाशियम  क्लोराइड  :

 केन्द्रीय  लवण  और  सम्‌द्री  रसायन  अनुसंधान  संस्थान  और  हिन्दुस्तान  साल्ट्स  लिमिटेड

 के  माध्यम  से  समुद्री  जल  से  उच्च  गणवन्ता  वाले  पोटाशियम  कलोराइड  के  निष्कपेण  पर  एक  परि

 योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 4.  मत्स्य  संसाधन  :

 इस  विभाग  के  मत्स्य  एवं  समद्र  वैज्ञानिक  अ्नुसंध्रान  सागर  सम्पदा  का  प्रयोग  कर

 के  ग्रनन्‍्य  य्रार्थिक  क्षेत्र  मे ंसजीव  संसाधनों  के  मूल्यांकन  का  कार्य  किया  जा  रहा  किए  गा  अध्ययनों

 मे  अ्रमनन्‍्य  आर्थिक  क्षेत  के  चनिनदा  क्षेत्रों  में  थे  डफिन  रिवन  लिजार्ड  फिश  और  गहरे

 समद्री  झींगा  के  मत्रयन  क्षेत्रों  का  प्रचुर  मात्रा  में  पता  चला
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 (2)  भारतीय  भूबेशातिक  सर्वेक्षण  :

 यह  देश  के  अनन्य  ग्राथिक  क्षेत्र  में  खनिजों  के  भ्रन्वेषण  के  लिए  समुद्र  संस्तर  सर्वेक्षण  कर  रहा
 लगभग  62  प्रतिशत  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  पहले  ही  जा  चुका  भारतीय  भूवैज्ञानिक

 सर्वेक्षण  द्वारा  किए  गए  समुद्र  संस्तर  रावेक्षण  से  पता  चला  है  दि  :--

 1.  य्रान्ध्र  प्रःण  और  क्विलन  वर्कला  व
 केरल  के  शेल्फ  प्रक्षेत्र के  समीण  मल्टी  प्लेसर  पालू  जिरकँस

 मोनाजाइट )
 के  विस्तृत  टुकड़े  पाए  गए  हैं  ।

 महाराष्ट्र  तट  पर  इल्मेनाइट बालू  के  प्रचर  सान्द्रणों  को  ग्रंकित  किया  गया  ।

 3.  आान्श्र  प्रदेश तट  पर  अच्छी  किस्म  की  लाइम  मड़  को  भ्रंकित
 किया  गया  ।

 4.  लक्षद्वीप  के  तटीय  क्षेत्रों के  लगूनो ंऔर  उथले  क्षेत्रों  मे ंलगभग  283  मिलियन  टन

 शद्ध  कैल्सियमी  बालू  पाई  गई  ।

 (3)  पैड्ोलियल  और  आ्राहृतिक  गैस  मंत्रालय  :

 यह  मन्त्रालय  तेल  और  प्राकृतिक गैस  आयोग  के  माध्यम  से  बंगाल  की  खाड़ी  श्रौर  प्ररव  सागर

 में  पैद्रोलियम  हाइड़ोकार्बनों की  सम्भावना  का  पता  लगा  रहा  है  ।

 (4)  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 परिषद  सी०  ए०

 यह  परिषद्‌  देश  छह
 पग्राथिक

 प प्राथिक क्षेत्र  में  सजीव  संसाधनों  के  भण्डारों  के  मूल्यांकन  विषयक

 ग्रनुसंधान  में  लगी  हुई  है  ।  अ्रभी  तक
 तक

 किए  गए अध्ययनों से  निम्नलिखित  निष्कर्ष  निकले  हैं  :--

 मानित  संभावित  मावा  3,  9  मिलियन

 मलियन  टन  और  1.  69  मिलियन  टन

 ral हु
 7

 पाई  जाती  है  ।

 2.  तलमज्जी  संसाधन  50  मीटर  तक  1.  04 मिलियन  टन  और  50  मीठर  से  दूर

 0.  65  मिलियन  टन होने  का  श्रनुमान है

 3.  पेलाजी  संसाधन  50  मीटर  की  गहराई  तक  1.  17  मिलियन  टन  और  इससे  अ्रध्विक

 गहराई  में  0.  74  मिलियन  टन  होने  का  ग्रन  मान  है  ।

 4.  सामृद्रिक  संसाधनों  में  विग  शा्कंस  श्रौर  बिल

 मछलियां  प्रमख  हैं  ।  उनका  भण्डार  0.  3  मिलियन  टन  होने  की  सम्भावना

 है  ।

 जी  श्रीमान  ।  भारत  सरकार  ने  बंगाल  की  प्रौर  प्ररब  सागर  में

 पैट्रोलियम  ।
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 हाइड़्रोकार्बनों  के  केवल  अन्वेषण  के  लिए  भारतीय  और  श्रन्तर्राष्ट्रीय  कम्पनियों  से
 श्रावेदन  प्रामंत्रित  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 गढ़बाल  के  जिलों  में  पिछड़ेपन  ओर  बेरोजगारी  को  समस्या

 2012.  श्री  भुवन  चन्त्र  खंडूरी  :  क्या  योजना  एवं  कार्यक्रम  कार्याव्थयन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  में  गढ़वाल  के  जिलों  में  आधिक  पिछड़ेपन  भ्रौर  अत्यधिक
 बेरोजगारी  की  समस्या  का  ग्रध्ययन  करने  के  लिय  योजना  आयोग के  भ्रन्तर्गत  एक  उप-समिति  गठित
 करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ;  और

 यदि  तो आथिक  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  तथा  स्थानीय  लोगों  के  लिये  रोजगार  के
 अबसर  पंदा  करने  हतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 योजना  एवं  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  एच०  आर०

 नहीं  ।

 प्रण्न  नहीं  उठता  ।

 गरीबी  उन्मूलन  तथा  रोजगार  उन्मुखी  कार्यक्रमों  जैसे  आई  आर  डी  जे  आर

 नह॒रू  रोजगार  योजना के  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  लिये  राज्य  सरकारों  द्वारा  विशेष  ध्यान  दिया  जा

 रहा  है  और  सहायक  व्यवसायों  को  बढ़ावा  देकर  स्वरोजगार  के  लिये  उपयुक्त  अवसर  प्रदान  किये
 जा  रहे  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  दूरदर्शन  और  आकाश  थाणो  का  प्रसारण  क्षेत्र

 2013.  भरी  धर्मण्णा  सोंडयूया  साबुल  :  क्या  सूचना  और  प्रलारण  भंब्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भहाराए्ट्र  में  दूरदर्शन  और  रेडियो  के  प्रसारण  क्षेत्र  की  वर्तमान  ड्िथति  फ्या  हैँ  ;

 क्या  राज्य  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा  अभी  भी  दूरदर्शन  और  २डियो  के  प्रसारण  क्षेत्र  में

 नहीं  आता  और

 यदि  तो  राज्य  के  शेष  हिस्से  में  प्रसारण  क्षेत्र  में  विस्तार  किये  जाने  के  लिये  क्या

 कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  अगले  दो  वर्षों  में  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?
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 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  और
 इस  समय  महाराष्ट्र  की करीब  ५४  प्रतिशत  जनसंख्या  को  रेडियो  की  7  प्रतिशत  जनसंख्या
 को  दूरदर्णन  की  सवाए  उपलब्ध  क्षेत्रफल  की  दृष्टि  स  इन  सवाओं  का  कवरेज  करीब  9७7  प्रतिशत
 तथा  59  97  प्रतिशत  बंठता  दूरदर्शन  कब्ज  के  आंकड़ों  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों
 के  सेवा  क्षेत्रों  के  किनारे  के  वे  क्षेत्र  भी  शामिल  जहां  दशेक  ऊंचे  एंटीना  और  बस्टर  लगाकर  कर्यक्रम
 देख  सकते  है  ।

 अम्बाजागई  में  एक  उच्च  शक्ति  (10  किलोवाट  )  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  लगाया  जा  रहा
 है  और  हिगनघाट  और  अकोट  में  एक-एक  अर्थात्‌  कुल  तीन  अतिरिक्त  अन्प  वक्त
 दर्शन  ट्रांसगीटर  स्थापित  करने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।  इसके

 नासिक  और  उस्मानाबाद  में  ३डिया  केन्द्र  स्थापित  करने  वी  योजना
 बनाई  गई  है  तथा  बम्बई  के  मौजूदा  ट्रांसगीटर  की  शक्ति  बढ़ाकर  50  कि०  वा७  करने  का
 कार्येश्र्म  है  ।

 राज्य  के  कवर  न  हुए  शेष  भागों  में  रेडियो  और  दूरदर्शन  कवरेज  का  विस्तार  इस  प्रयोजना
 के  लिये  साधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  रहते  हुए  विभिन्‍न  चरणों  में  ही  पूरा  किया  जा  सकता

 है  ।

 संस्कृत  प्रन्थों  फ ेपठनीय  मूल  पाठ  का  कम्प्यूटरीफरण

 2014.  श्री  सन्‍्तोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुमार  संभव  आदि  जैसे  संस्कृत  ग्रन्थों  क ेऔर  आगे  अध्ययन  के  लिये
 उनके  पठनीय  मल  पाठ  का  कोई  कम्प्यटरीकरण  किया  गया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या

 यदि  तो  क्या  ऐसे  पठनीय  संस्क्रृत  क ेमूल  पाठ  का  कम्प्यूटरीकरण  करने  की
 कोई  योजना  है  ;  और

 इस  प्रयोजस  के  लिये  जिन  संस्थातों  को  शामिल  किये  जाने  की  सम्भावना  है  उनके
 नाम  क्‍या  है  ऑर  इस  प्रकार  के  मूल  पाठ  तैयार  करने  के  लिये  कितनी  धनराशि  की

 होगी  ?

 लोक  शिकायत  एवं  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेट  :

 महाभारत,कुमार  संभव  आदि  जैसे  संस्कृत  के  प्राचीन  ग्रन्थों  को  कम्प्यूटर  द्वारा  पढ़ने  योग्य

 कोई  पाठ  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 कम्प्यूटर  द्वारा  पढ़ने  योग्य  संस्कृत  के  ऐसे  पाठ  तैयार  करन  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव

 नूहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 सूरत  में  दूरवर्शन  रिले  केन्द्र

 2015.  श्री  छोतृभाई  गामित  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 सूरत  जिले  में  दरदर्शन  रिले  केन्द्र  सही  ढंग  से  काम  नहीं  कर

 रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  को  सही  ढंग  से  बनाने  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  से  बताया
 जाता  है  कि  सोनगढ़  का  अल्पणक्ति  (100  दरदर्शन  ट्रांसमीटर  सामान्य  रूप  से  कार्य  कर

 रहा  है  ।  बिजली  फेल  होने  के  कारण  इस  ट्रांसमीटर  प्रसारण  में  रूकावट्टे  आई  है  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  ऐसी  रूकाबटें  कम  से  कम  इस  केन्द्र  के  लिये  एक  डीजल

 जेनरेटर  सैट  खरीद  लिया  गया  है  ।

 |
 बेश  में  दूरवर्शन  और  आकाशवाणी  का  प्रसारण

 2016.  डा०  विश्वनाथम  केनिथी  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करगे  कि

 क्‍या  समूचे  देश  में  आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  नेटवर्क  का  विस्तार  करने  संबंधी

 योजना  निर्धारित  कतर्यत्रम  के  अनुसार  अबो०  रूपसे  चल  रही  यदि  तो  तत्सवंध्री  ब्यौरा  क्या  है

 यदि  दो  इस  योजना  के  अतगंत  किन-किन  क्षेत्रों  को  अभी  तक  सम्मिलित  नहीं
 किया  गया  है  और  इन  क्षेत्रों  में  द्रदर्गन/आकाशबाणी  प्रसारण  स॒व्रिधा  कब  तक  उपलब्ध  कराए
 जाने  की  सम्भावदा  और

 (१)  क्‍या  सरकार का
 '
 यनिवर्स  केबलਂ  दरदर्शन  कार्यक्रम  शुरू  करने  का  विचार  है  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या है  :

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :
 और

 गत  वर्षो  में  देश  में  रेडियो  और
 Sale  कलश

 दर्शन  कंवरेंज के  विस्तार  के  लिये  बनाई  गई  योजनाएं

 कुल  मिलाकर  निर्धारित  समय में  पूरी  को  गई  हैं  लेकिन  कुछ  ऐसे  अपवाद
 भी

 जिनमें  विन्नीय

 कटिनाईयों  और  अन्य  कारणों  से  इन्हें  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  ।  धस  समय  क्षेत्रफल
 की

 दृष्टि

 से  आकाशवाणी  सेवाओं  का  कवरेज  0.  5  प्रतिणत  तथा  दरदर्शन  का  57.7  प्रतिणत  है  ।

 जबकि  आवादी  की  दच्टिसे  यह  ७5.  7  प्रतिशत  और  78.  प्रतिशत  प्रतिशत  बैठता  हैं  ।  चालू

 स्कीमों  के  प॒रा  हो  जाने  पर  क्षेत्रफल  को  दृष्टि  से  रेडिया  और  दूरदर्शन  का  कवरज  बढ़कर

 9  प्रतिशत  और  69.  6  प्रतिशंत  तथा  आबादी  के  रूप  में  क्रणः  ५7.  ५  प्रतिणत

 और  ६84  प्रतिशत  हो  जाएगा  ।  किन्तु  दूरदर्शन  के  संबंत्र  में  कवरेज  के  आंकड़ों  में  दूरदर्शन

 भा
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 ट्रांसमीटरों  के  सेवा  क्षेत्र  के  किनारे  के  वे  स्थान  भी  शामिल  जहां  दशशंक  ऊचे  एंटीनों  और

 ब्‌स्टरों  का  इस्तेमाल  करने  पर  ही  दूरदर्शन  कार्यक्रम  देख  सकते

 कवर  न  हुए  और  हल्के  कवरेज  वाले  क्षेत्रों  में  रेडियों  और  दूरदर्शन  सेवा  का  विस्तार  इस
 प्रयोजन  के  लिये  साधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  रहते  हुए  केवल  विभिन्‍न  चरणों  में  ही

 किया
 जा  सकता  है  ।

 फिलहाल
 सरकार  के

 विचाराधीन ऐसा
 फोई  प्रस्ताव  नहीं

 2017.  भरी  चस्बूभाई दे  या खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार गत  एक  या  दो महीनों में  बढ़ी  गेहूं  की  कीमतें  कम  करने  के  लिए  और
 अधिक  गेहूँ  का  खुले  बाजार

 :  देने  पर विचार  कर  रही  और

 (४)
 बढदि

 तो
 :

 खाद्य  मंत्रालय में  र  ra  गर  :  और  भारतीय  खाद्य  निगम
 जब  कभी  का  है  तब  उपयुक्त  समय  और  चुनिंदा  स्थानों  पर  खुले  बाजार  में  परिचालन
 करता  हैं  ताकि  बाजार  उपलब्धता में  सुधार  लाया  जा  सके  बशते  कि  उसके  पास  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  की  आवश्यकताओं से  अधिक  स्टाक

 उपलब्ध  हो  और  देश  की  खाद्य  सुरक्षा  को
 नुकमान  न

 पहुंचता  हो  ।  अद्यतन  खुली
 शा  कार्य

 ]
 ,  1991  में  पूरा  कर  लिया  गया  था  और  13.  81

 लाख  मीटरी  टन  गेहूं  की  बिक्री  की  गई
 थी  ।

 उच्योगबिहीन  जिले

 2018:  भी  बिश्वेश्वर  भगत  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  फी  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य-वार  उद्योगविहीन  जिले  कितने  हैं  ;

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  बालघाट  जिले  के  विकास  के  लिए  स्थापित

 किए  गए  औद्योगिक  एककों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  बालघाट  जिले  के  विकास  के  लिए  कोई  औद्योगिक  यूनिट  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताब  और

 यडि  तो  कब  तक  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ?

 92
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  जे०  क्रियन  )  :  राज्यवार

 रहित  ज़िलों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :---

 क्रम  राज्य  संज्या
 जे  ७

 ।  असम  2
 ४  बिहार  6
 ५  गुजरात
 4  हिमाचल  प्रद्रदेश  5
 5  जम्गू  और  कश्मीर  कक
 6  कर्नाटक  ॥|
 7.  केरल  2
 ४  महाराष्ट्र  रा
 9०  मध्य  प्रदेण  18

 10.  मणिपुर  6
 11.  मेघालय  4
 12.  नागालैंए
 19.  उड़ीसा  a
 14  राजस्थान  4
 15  सिविकम  4

 9
 17  उनतर  प्रदेश  11,
 19  पश्चिम  बंगाल  5
 19  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  ममूह  1
 20  अरुणाचल  प्रदेश  4
 2।  लक्षद्वीप  ।
 22.  मिजोरम  2
 253  दादर  एवं  नगर  हवेली  3:

 याग  93

 से  किसी  विशिष्ट  जिले/क्षेत्र  का  औद्योगीकरण  करना  मूल  रूप  से  संबंधित  राज्य
 सरकार  का  दायित्व  केन्द्र  रियायती  वित्त  इत्यादि  के  मामले  में  प्राथमिकता
 जैसे  प्रोत्माहन  देकर  पिछड़े  क्षेत्रों  के औद्योगीकरण  को  बढ़ावा  देने  संबंधी  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों
 में  सहायता  करती  रहित  जिलाਂ  होने  के  बालघाट  जिला  इन  रियायतों  का  पात्र

 1989-91  की  अवधि  के  दौरान  बालधाट  जिले  को  तीन  औद्योगिक  पंजीकरणों  की
 स्वीकृति  दी  गई  ।

 93
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 आओधधों  पर  आयात  प्रतिबन्ध

 2019.  श्री  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  औषधों  के  क्‍या  नाम  हैं  जिन  पर  सरकार  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  आयात
 प्रतिबन्ध  लगाने  की  सिफारिश  की

 इनमे  से  प्रत्येक  सिफारिश  कब  की  गई

 उन  कम्पनियों के  क्‍या  नाम  हैं  जिन्होंने ऐसी  औषधों  के  लिए  अनुरोध  किए

 पिछले  तीन  वर्षो
 के

 दौरान  इनमें  से  प्रत्येक  की  लाइसेंस  क्षमता  और  उत्पादन  का  वर्ष  वा  र

 ब्यौरा  क्या  और

 ($)  उन  औँषधों के  नाम  क्या  हैं जिनमें कम  शुल्क  के  निवेशों  का  प्रयोग  किया  गया  है  और

 इन  निवेशों  के  क्‍या  नाम  हैं  ?
 ः

 रसायन  ओर  उबंरक  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  मोहन  और  (5)
 भायात  पर  प्रतिबन्ध  लगानें के  लिए  1990-91  के  दौरान  अनेक  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनकी  विभिन्‍न

 मुद्दों  जैसे  स्वदेशी  लाइसेंस  वस्तुओं  की  अवतरित  और  स्वदेशी  कीमतों  आदि
 की  ध्यान  में  रखते  हुए  जांच की  गयी  थी ।  इनमें  से  केवल  एक  मद  अर्थात्‌  एम्पीसिलिन  सोडियम

 ऐसी  मद  है  जिसके  लिए  एक्जिम  नीति  में  परिवर्तन  करते  हुए  आवश्यक  अधिसूचना  जारी  की  गयी
 है  ।

 के  लिए  इस  विभाग  में  कोई  आवेदन और  इस प्रकार की  औवधों  के आयात
 ब्राप्त  नहीं  हआ  है  ।

 20  20.  भी  अंकुशराब  टोपे :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  मिलों  को  सक्षम  बनाने  के  लिए  चीनी  की  नयी  मिलें  लगाने  और  विद्यमान
 मिलों  के  विस्तार  के  लिए  मिलों  योजना  की पुनरीक्षा  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो
 तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  आठवीं पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चीनी  की  नसी  मिलें  और  विद्यमान
 मिलों  के  बिस्तार  के  लिए  लाइसेंस  देने  की  कोई  योजना  बना  रही  और

 वढ़ि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  जंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  तरूण  :  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रण्त  ही  नहीं  ढठता  ।
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 और  चीनी  उद्योग  के  लिए  लाइसेंस  नीति  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  की  अभी
 गरकार  द्वारा  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 चावल  की  खरीद

 |

 2021.  श्री  रतिलाल  कालिवास  वर्मा  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनसे  केन्द्रीय  सरकार  लेवी  चावल  की  खरीद  करती

 क्‍या  सभी  राज्यों  में  लेवी  चावल  की  दरें  समान

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  लेवी  चावल  की  खरीद  बंद  करने  का  विचार  और

 (३)  यदि  तो  इस  संबंध  में  आदेश  कब  तक  जारी  किए  जायेंगे  ?

 खाद्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तरूण  :  भारतीय  खाद्य  निगम

 निम्नलिखित  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  द्वारा  लागू  क्रिए  गए  सांविधिक  लेवी  आदेशों

 के  अधीन  खरीफ  विपणन  1990-91  के  दौरान  केन्द्रीय  पल  के  लिए  लेवी  चावल  की

 वसूली  कर  रहा  है  :---

 (1)  पंजाब  (2)  (3)  उन्तर  तदेण  (5)  संघ  शासित
 दिल्‍ली  शासित  न्ण्डीगढ़  (7)  मध्य  (8)  महाराष्ट्र

 (9)  आन्श्र  प्रदेश  (10)  कर्नाटक  (11)  संघ  शासित  पांडिचेरी

 (12)  पश्चिम  बंगाल  (13)  उड़ीसा  (14)  असम

 तमिलनाई  और  गजरात  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  राजकीय  खाते  में  चावल  पर  लेवी  एकत्रित
 को  जाती  है  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  का  कार्यान्वयन

 |

 2022.  श्री  महेश  कुमार  कनोड़िया  :  |
 श्री  वत्तात्रेय  बंडारू  :  ग  क

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  राज्यवार  किन-किन  जिलों  को  चना  गया  है  ;

 क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कक्‍यासंघ  सरकार  का  विचार  जवाहर  रोजगार  योजना  का  विस्तार  पूरे  देश  में  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;
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 क्‍या  यह  पता  लगाने  के  लिये  कोई  अध्ययन  कराया  गया  है  कि  जवाहर  रोजगार  योजना

 का  कार्यान्वयन  ठीक  ढंग  से  हो  रहा  है

 (३)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ग्रामीण  थिकास  मंत्रालय
 बेस

 मंत्री  जी०  बेंकट  से  जवाहर
 रोजगार  योजना  1-4-1989 से  देश  के  सभी  ग्रामीण  जिलों  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 से  यह  सूनिश्चित  करने  के  लिए  कि  योजना  का  कार्यात्वयन  ठीक  ढंग  से  हो  रहा

 पर्यवेक्षण  तथा  निगरानी  की एक

 है
 समृचित  पद्धति  तैयार  की  गई  चूंकि  जवाहर  रोजगार  योजना

 एक  नया  कार्यक्रम  है

 कक
 89 में  ही  शुरू हुआ  यह  पता  लगाने  के  लिए  कि  क्‍या

 योजना  का  कार्यान्वयन  सही  ढंग  से  हो  रहा  अथवा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  द्वारा  अभी  तक

 कोई  औपचारिक  अध्ययन  नहीं  किया गया  है  ।

 अकोला  स्थित  आकाशबाणो  केन्द्र

 |

 2023.  भरी  पांड्रंग  पुंडलिक  फुंडकर  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  वताने  की  क्रपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट  में  अकोला  स्थित  आकाशवाणी  केन्द्र  ने अभी  तक  कार्य  करना  शृरु  नहीं
 किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 ऐसी  क्‍या  कार्यवाही की  गई  है  जिससे  वहां  आकाशवाणी  केन्द्र  शीछ  चाल  हो  जागे  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  हां  ।

 और  रेडियो  स्टेशन  का  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  |  केन्द्र  क ेनियमित  परि

 जालन  के  लिये  आवश्यक प्रा रंभिक  कार्य  काफी  हद  तक  पूरा  हो  चुका  है  ताकि  इसका  शी  धर  चालू  किया

 जाना  सूनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 समाचार  पत्र  का  मूल्य

 20  24.  श्री  के०  मुरलीघरन  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 बया  छपाई  के  कागज के  मूल्य  में  वृद्धि  क ेपरिणामस्वरुप  समाचारपत्नों  के  मूल्य  ब्रढ़ते
 जा  रहे
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 क्या  केरल  सरकार  से  समाचारपत्रों  के  उच्च  मूल्यों  में  कमी  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  किया  गया  और

 यदि  हां,तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ऑर  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  हाँ  ।  यह
 भी  एक  कारण  हो  सकता है  ।

 सरकार  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  प्रतीत  नहीं  होता  ।

 यह  सवाल  पैदा  हीं  नहीं  होता  ।

 हिस्दी |
 उबरकों  के  बितरण  हेतु  प्वाइंट्सਂ  की  स्थायना

 2025.  श्री  रामेश्वर  पाटीवार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  बी  क्रपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  प्वाइंटसਂ  की  स्थापना  करने  के  लिए  क्‍या  मानदड
 अपनाया  जा  रहा  है  ;

 क्‍या  सरकार  उदवंरकों  के  वितरण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अतिरिक्त  प्वाइंटसਂ
 खोलने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबध्री  ब्योरा  क्‍या  है  और  चालू  वर्ष  के  वौरान  मध्य  प्रदेश  में  कितने
 अतिरिक्त  प्वाइंटसਂ  स्थापित  करने  का प्रस्ताव है  ?

 रसायन  और  उर्थरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  रेक  प्वाइंट
 लने  के  लिए  मूल  मानदंड  अर्थव्यवस्था को  न्यूततम  परिवहन  लागत

 प्रदान  करना  रेल  मंत्रालय
 द्वारा  निधारित  मानदण्डों  के अनुसार रेक  प्वाइंट  ढरा  लगभग  100  कि०  मी०  तक  के  भीतरी  प्रदेश
 को  सेवा  प्रदान  करनी  चाहिए  और  प्रत्येक  रेक  प्वाइंट  के  लिए  पर्याप्त  उर्वरक  का  आवागमन  होना
 चाहिए  ताकि  प्रत्येक  सप्ताह दो  या अधिक रेक  प्राप्त  हो  सकें  ।

 और  मध्य प्रदेश में  ओर
 रेक  संचालन

 प्वाइंट खोलने  के  लिए  विकास  काय॑  प्रगति
 पर  हे  ।

 मध्य  प्रदेश  के  दीबानगंज में  स्थिति  यूनियलकेम  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड  से
 आर आक्साइड  920  2  ee गा  अर

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भोपाल  से  22  कि०  मी०  दूर  दीवानगंज  स्थित  यूनियलकेम
 फर्टीलाइजस  लिमिटेड  से  10  1987  से  भ्रव  तक  तीन  से  पांच  बार  सलल्‍्फर-डाईप्राक्साइड
 गैस  के  रिसाव  के  परिणामस्वरूप  भोपाल  तथा  रायसेन  जिलों  के  निकट  के  लगभग  एक  दर्जन  गांवों
 में  खड़ी  फसल  को  हुई  क्षति  की  शोर  श्राकषित  किया  गया  भौर

 भा
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 तो  क्‍या  क्षति  का  आकलन  करने  के  लिए  कभी  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संयंत्र  से  गैस  का  पुनः  रिसाव  रोकने  तथा  गांव  वालों  की  फसलों  तथा  जान-माल

 .  के  रूप  में  हुई  क्षति  के  लिये  मुआवजा  देने  हेतु  श्रब  तक  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रसायन  और  उरबंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  मोहन  )  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 |
 2027.  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  के  कीटनाशक  श्लौर  सम्बद्ध  रसायनों  से  सम्बन्धित  निर्माणा

 धीन  संयंत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;
 प्रत्येक  संयंत्र  के  लिये  कुल  परिव्यय  कितना  और

 प्रत्येक  संयंत्र  क ेलिये  कितना  विदेशी  ऋण  लिया  गया  और  उस  पर  कितना  वापिक

 ब्याज  देय  होगा  ?

 रसायन  और  उदवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  स

 नीचे  दी  गयी  है  :--
 हु

 संयंत्र  का  नाम  कुल  परिष्यय  लिया  गया  विदेशी  ऋण  और  ब्याज  फी  दर
 लाखों  में  )

 उर्वरक  क्षेत्र
 ।  में  पारादीप  फास्फेटस  परियोजना  63082  स्विस  85.96.7989  9७,  25%,  की  दर  से

 ब्धाज

 2.  घल  मे  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फटिलाईजर्स  1275  बन
 लि०  सी  की  मिथाईलामाइन
 परियोजना

 3.  थल  में  आर  सी  एफ  की  डाईमिथाईल  988  ज+
 माइड  परियाजना

 4.  ट्राम्ब्े  में  आर  सी  एफ  की  मेथालाल  1822  आर  सो  एफ  ने  आई  डी  बी  आई  के  साथ  ऋण  का
 परियोजना  करार  किया  और  प्रत्यक्ष  विदेशी  ऋण  अन्तग्रस्त

 नहीं  है  ।
 आई  डी  बी  आई  के  ऋण  पर  ब्याज  भारतीय  रुपये
 में  देय

 कीटनाशो  क्षेत्र
 5.  रसायनी  में,मोनोक्रोटीफोस  के  उत्पादन  के  लिए  445.  40  लि

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड  लि  ०  की  परियोजना

 6.  उद्योगमण्डल  में  इण्डोसल्फान  टेकनिकल  के  2498  के
 उत्पादन  के  लिए  हिन्दुस्तान  इन्सेबिटसाइडस
 लि०  का  परियोजन
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 हैदराबाद  में  इलेक्ट्रोनिक्स  और  दूर  संचार  बिज्वार  गोध्ठी

 2028.  डा०  सोी०  सिलवेरा  :  क्‍्यः  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैदराबाद  में  वर्ष  1991  के  दौरान  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनी  श्रौर  क्चिर
 गोप्ठी  ग्रायोजित  होने  वाली  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ;

 इस  विचार गोप्ठी  में  कौन-कौन से  देश  भाग लेंगे  ;  और

 इस  मेले  के  ग्रायोजन  में  कितना  धन  खर्च  होगा ?  .

 लोक  शिकायत  एवं  पंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  मार्गरेट
 और  सरकार  द्वारा  व्ष  1991  के  दारान  हैदराबाद  में  इलेक्ट्रॉनिकी  तथा  दूरसंचार

 पर  कोई  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनी  श्रौर  सेमिनार  ग्रायोजित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कुछ  गैर-सरकारी  आयोजनकर्ताओं  ने  इस  प्रकार  के  एक  सेमिनार  प्रदर्शनी  का  झ्ायोजन  दिनांक
 ।  जलाई  से  ।  4  1991  नक  हैदराबाद में  करने  का  प्रस्ताव किया  था  लेकिन  बह  भी  आयोजित

 नहीं  हुई  ।

 इस  सेमिनार  में  संयुक्त  राज्य  ग्रेट
 स्विट  दक्षिण

 सोवियत  संघ  और  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  के  भाग  लेने
 की  ग्राशा  है  ।

 इस  सेमिनार  के  झ्रायोजनमर्ताश्रों  ने  इसके  श्रायोजन  की  जो  योजना  बनाई  थी  उसमें
 प्राथिक  दृष्टि  से  कोई  लाभ  ग्न्तनिहित  नहीं  था  श्रौर  इसके  लिए  10  लाख  रु०  के  व्यय  का  अनुमान
 लगाया  गया  था  ।

 वीडियो  केसेटीं  का  प्रमाणीकरण

 2030.  श्री  जे०  चोक्‍का  राव  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  वीडियो  कैसेटों  के  परिचालन  के  लिये  अ्रधिनियम  के  प्रन्तगंत  सेंसर  प्रमाण-बत्न
 लेना  आवश्यक  है  ;

 क्‍या  सभी  परिचालित  वीडियो  कैसेटों  के  परिचालन  से  पहले  ऐसे  प्रमाण-पत्र  प्राष्त

 किये  गये  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  गिरिजा  :  चलचित्र
 1952  के  अन्तर्गत  सलुलाएड  या  फिल्म  के  सार्वजनिक  प्रदर्शन  के  चाहे

 इन  दोनों  में  कोई  भी  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  से  प्रमाण-पत्र  लेना  जरूरी  है  ।

 और
 इतने  विशाल  देश  में

 यह
 सूचना  इकट्ठा  करना  व्यावहारिक  प्रतीत  नहीं

 होता  कि  क्‍या  सभी  प्रच  ये सेंस
 नहीं  ।  विभिन्‍न  सः्

 pile

 के
 वीडियो  पारलरों  में  ग्रप्रमाणित  वीडियो

 फिल्में  दिखायी  जा
 रही  हैं  3  पर  भी  दी  जा  रही  प्रमाणन  के

 फिल्मों  के  सावंजनिक  s  ब्रलचित्र  ग्रधिनियम  के  प्रावधानों  को  लागू  करने
 और  उनके  उल्लंघन  की सूरत  र  ने

 की
 जिम्मेदारी राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों

 के  प्रशासनों  की
 उन्  थानों  को  सख्त

 alee
 स्व  लागू  करने  और  अपराधियों

 के  खिंलाफ  कायंवाही करने
 पर

 कहा जाता  रहा  है  ।

 श्री  जे०

 क्‍या  भारत  हेवी इन  रब  िशिटं लिमिटेड  ने  नाम  से  एक  बैटरी  चालित

 वाहन  विकसित  किया  है  जो  झ्रावाज-मुक्त है  श्लौर  जिसमें  पैट्रोल  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ती

 यदि  तो  उक्त  वाहन  की  गति  कितनी  है  और  इसके  निर्माण  पर  कितनी  लागत

 भ्रायी  और

 क्‍या  इन  बाहनों को  वाणिज्यिक  प्राधार  पर  सड़क  पर  चलाने  का  काई  प्रस्ताव  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  कं०  थुंगन  )  :  जी

 वैनਂ  40  किलो  मोटर  प्रति  घंटा  की  गति  भे  चल  सकती  है  और  इसकी

 परिचालन  लागत  85  पैसे  प्रति  किलोमीटर  है

 इस  समय  146  वाहन  सफलतापूर्वक  चल  रहे  हैं  तथा  इन  वाहनों
 की

 बिक्री  के  संवर्धन
 हेतु  सरकार  प्रति वाहन  ।  लाख  रुपये  का  नकद  अनुदान  दे  रही  है

 ।

 तेलुगु  कार्यक्रमों के  प्रसारण  हेतु  विदेश
 सेवा

 9032.
 2032.  भ्री  जें०  चोकका  राव  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंग

 क्षः

 क्या  तेलुगु  कार्यत्रमों  के  प्रसारण  के  लिये  आकाशवाणी  में  कोई  बाह्य  सेवा  प्रभाग

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  इस  समय  उक्त  कार्यक्रम  सकिट  प्रदान

 क्या  गया  है  ;

 wu
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 बया  अ्रन्य  देशों  से  तेलुगु  बाह्य  सेवा  सकिट  का  काई  भ्रनुरोध  किया  गया  है  ,  श्रीर

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  भ्रौर  उन्हें  उक्त  सक्तिट  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  तेलृग
 कार्यक्रम  आकाशवाणी  के  विदेश  प्रभाग  प्रसारित  किए  जाते  हैं  ।

 तेलुगु  सेवा  के  भ्रन्तगंत  पूर्व  तथा  दक्षिण  पूर्व  एशियाई  क्षेत्रों  को  कबर्‌  किया  जाता
 जिसमें  लाझोस  ,

 हांगकांग  तथा  बर्मा  आते  हैं  ।

 नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 समेकित  आदिवासी  विकास  परियोजना  के  अंतर्गत  रियाती  चाबल

 2033.  डा०  जयन्त  रंगपी  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  समेकित  आदिवासी  विकास  परियोजना  के  भ्रन्तगंत  रियायती  चावल  की  योजना

 कब  शुरू  की  गई  थी  ;

 असम  में  करबी  अंगलांग  भ्रौर  एन०  सी०  हिल्‍्स  जिलों  में  इस  योजना  को  कब  शुरू
 किया  गया  था  ;

 क्‍या  सरकार  का  योजना  शुरू  करने  मे  यदि  कोई  बिलम्ब  हुआ  तो  उसके  लिये

 मुभावजा  देन  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  !

 शाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तरूण  :  समन्बित  श्रादिवासी  विकास

 परियोजना  क्षेत्रों  और  आदिवासी  बहुल  राज्यों के निवासियों  को  विशेष  रूप  में  राज  सहायता  प्रा

 मूल्यों  पर  गेहूं  और  चावल की  आपूर्ति  करने की  योजना  को  1985  में  घोषणा  की  गई  थी

 और  उसे  दिसम्बर देसम्ब  है  1985  985  से  कार्यान्वित ५४००3
 '

 किया  गया

 समन्वित  अआ्रादिवासी  विकास  परियोजना  स्कीम  को  1990  में  श्रसम  के  करबी

 प्रंगलांग  और  उत्तरी  कछार के  पहाड़ी  जिलों में  भी  लागू  किया  गया  था  ।

 श्रौर  समन्वित  भ्रादिवासी  विकास  परियोजना  में  उपयुंक्त  जिलो  को  शामिल

 करने  के  लिए  प्रस्ताव  को  सरकार  द्वारा  29-3-90  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  थी  |  चूंकि  यह्‌

 योजना  इन  इलाकों  में  भी  लागू  कर  दी  गई  इसलिये  कोई  मुआवजा  देने  का  प्रश्न  ही  नहों

 उठता  ।
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 2034.  डा०  जयन्त  रंगपी  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आकाशवाणी  केन्द्र  दिपहू  के  निर्माण  और  उसे  चालू  किये  जाने  की  स्थिति

 क्‍या  है  ;

 क्‍या  इस  केन्द्र  के  निर्माण  और  उसे  चालू  किये  जाने  मे  देरी  हुई  है  ;

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ;

 इस  देरी  स  इस  परियोजना  की  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हों  गई  और

 सरकार  इस  केन्द्र  के  शीघ्र  निर्माण  श्रीर  उसे  चाल  किये  जाने  के  लिये  क्या  कदम  उठा

 रही  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  दीपट  मे
 झ्रावशशवाणी  भवन  का  सिविल  निर्माण  कार्य  श्रौर  बिजली  का  काम  चल  रहा  है  ।

 और  परियोजना  स्थल  तक  पतकी  सड़क  के  न  परियोजना  स्थल  के  कुछ
 हिस्से  पर  अ्रनधिकृत  कब्जा  होन  ओर  क्षेत्र  में  ग्रशान्ति  जैसे  कारणों  भे  इस  परियोजना  की  र्थापन
 में  विलम्ब  हुआ  है  ।

 और  (&)  इस  परियोजना  को  26  1986  को  अनुमादित  120.  00  लाख
 रुपये  के  पूजी  परिव्यय  के  अन्दर-प्रन्दर  यूरा  करने  की  योजना  है  ।  सरकार  ने  इस  परियोजना  की
 शीघ्र  स्थापना  को  उचित  प्राथमिकता  दी  है  ।

 |
 गन्दी  अस्तियों  के  निवासियों  को  राशन  कार्ड  जारो  करने  पर  प्रतिबन्ध

 2035.  भ्री  गोविन्द  चन्द्र  मुण्डा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .

 क्या  दिल्ली  में  गन्दी  बस्तियों  क ेनिवासियों  को  नये  राशन  कार्ड  जारी  करने  पर  प्रतिबन्ध
 लगा  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  को  नये  राशन  कार्ड  देने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 नागरिक  पूति  और  साबंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दोन  अहमद  )
 से  (5)  जी  दिल्‍ली  के  सभी  वास्तविक  निवासियों  चाहे  बे  गन्दी  बस्तियों  मे  रहत

 हों  या  किन्‍्हीं  भ्रन्य  स्थानों  राशन  काई  जारी  किए  जा  रहे  वशर्ते  कि  वे  कुछ  शर्तों  को  पूरा  करते
 इन  शर्तों  में  ये  शामिल  हैं  कि  ग्रावेदक  पके  घर  में  रहता  हो  ;  आ्रावेदक  आवेदन  में  दिए  गए

 पते  पर  वास्तविक  रूप  में रहता  हो  तथा  गैर-कानूनी  कब्जे  का  कोई  सबूत  न  हो  ।

 दिल्ली  प्रशासन  ने  एक  बार  के  कार्य  के  रूप  में  1-1-90  तक  बनी  झग्गी-झोंपड़ियों  में  रहने
 वाले  लोगों  को  स्थायी  राशन  कार्ड  जारी  करने  के  लिए  1990  में  झुग्गी-झोपड़ी  समूहों  का  एक  सर्वेक्षण
 किया  31-1-1990  के  बाद  बती  झग्गी-झोंपड़ियों  में  रहने  वाले  लोगों  को  राशन  काई

 नहीं  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 श्रसिकों  को  राशन  काई

 2036.  श्री  कालका  बास  :  वा  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  भागों  में  दुकानों  पर  रेहड़ी  चलाने  का  काम  करने  वाले

 श्रमिकों  को  राशन  कार्ड  जारी  नहों  किये  गये  यद्यपि  वे  दिल्‍ली  में  पिछले  कई  वर्षो  से  रह  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 दिल्‍ली  प्रशासन  की  इन  श्रमिकों  को  राशन  कार्ड  आरा  करने  संबंधी  योजना  क्या  है  भ्ौर

 उन्हें  राशन  काई  कब  तक  जारी  कर  दिये  जाः HIATT हि  लि

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दोन

 से
 धल्तक

 क्ति  के
 व्यवसाय

 की  कोटि  के ब्राधार पर  बल्कि  दिल्ली
 के  वास्तविक

 निवासियों  के  लिए
 ्ि

 रा
 निर्धारित

 पात्रता  के  मानदण्ड के  अनुसार  जारी  किए  जाते

 हैं  ।

 (2 यदि  आवेदक  राशन  कार्ड
 6

 दबा  हटाने  क॑  प्रमाण  पत्र  के  साथ  दस्तावेजी  सबूत  पेश

 करता  है  तो  स्थायी  राशन कार्ड
 भ्विलम्ब

 जारी  किया  जा  सकता  जहां  आ्रावेदन  पत्र

 के  साथ  ऐसी  सूचना  नहीं  की  जाती  वहां  राशन
 कार्ड  निव

 बंधी  तथ्य
 के  सत्य।पन  आदि  के

 बाद  जारी  किया  ऋत्याहि  स्थायी  राए्
 के  बाज

 कहो
 ये  मापदण्ड  शामिल  हैं  कि

 आवेदक  पक्के  मकान  में  तथा  दिए
 गए  '

 स्तव  में  रहता  हो  और  अवैध  कब्जे  का  कोई  सबूत

 हो  ।

 2037.  भी  कोडूडी कुनील  सुरेश  :  वया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने
 केरल में  औद्योगिक  विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  क॑  लिए  विसीय

 सहायता  देने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्‍या  है
 ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  और  विकास  केन्द्र

 योजना  के  प्रत्येक  विक्रास  केन्द्र  का  25  से  30  करोड़  रु०  की  लागत  से  विकास  किया

 जिसमें  केन्द्र  का  योगदान  10  करोड़  रु०  का  होगा  |  केन्द्र  सरकार  ने  र।ज्य  सरकररों/संघर  शासित

 क्षेत्रों  को यह  सलाह  दी  है  कि  वे  भारत  सरकार  द्वारा  परियोजना  रिपोर्टों  का  अ्रनुमोदन  किए
 तक  च्‌निदा  विकास  केन्द्रों  पर  किसी  प्रकार  का  व्यय  न  केरल  सरकार  उनको  आवंटित

 दो  विकास  केन्द्रों  संबंधी  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  इन  रिपोर्टों  का  मूल्यांकन  क्रिया  जा  रहा  है  ।

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  के  अंतर्गत  वर्गीकृत  उद्योग

 |

 2038!  थ्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  कया  खास्म  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ह

 उन  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  वर्गीकृत  उद्योग  घोषित  किया  गया
 ह

 क्या  सरकार  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  उद्योग  स्थापित  करने  तथा  इस  संबंध  में  किस/नों

 को  शिक्षा  देने  का  विचार  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  सरकार  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  श्रमिकों  के  प्रत्रजन

 को  रोकने  के  उद्देश्य  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  :  दुःख

 माल्टेड  आहार  और  श्रांटे  के  अलावा  लघु  सैक्टर  के  लिए  मदों  को  छोड़कर

 सभी  खाद्य  प्रसंस्क  रण  उद्योगों  को  उच्च  प्राथमिकता  ताजे  क्षेत्र  म।ता  गया
 *

 से  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  पास  किसी  भी  राज्य  में  खाद्य  प्रसंस्करण
 उद्योग  सीधे  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  परन्तु  इस  मंत्रालय  ने  अ्रनेक  योजता  स्कोमें

 तैयार  की  हैं  जिनके  तहत
 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के  विकास  तथा  खाद्य  प्रसंस्करण  में  ग्रामीण  क्षेत्रों

 के  लोगों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  राज्य  सहकारी  सरकारी  क्षेत्रों  के  उपक्रमों

 ग्रादि  को  सहायता दी  जाती  है

 द्रबर्शन  केन्द्रों  की  स्थापना  पर  खर्च  की  गई  धनराशि

 2039.  श्री  दाऊ  दयाल  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  राजस्थान  में  जयपुर  दूरदर्शन  केन्द्र  सहित  अन्य  दूरदर्शन  केंद्रों

 की  स्थापना  करने  में  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और  चालू  वर्ष  में  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 श्रौर
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 की  सोटा्ट  वाले  जल  पम्पा  का  भारत  में  निर्माण  नहीं  किया  जाता  है  तथा  बी७एच७छानछ
 250]  से  300  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  निवेदत  किया  ।  तेबवैली  लिग्ताइट  का

 ते  परामशदाताओं  से  रीक़ति  प्राप्त  किए  जाने  के  पक्चात  परिवर्तत  की  मंजरी
 ते  परिवतनों  के  परिणामस्वरूप  129,906.76  रूए  की  कीमतों  में  कमी  रई  है

 ॥|

 (3)  प्लग  बाल्व  हेतु  मल  रूप  से  स्वीकृत  बनावट  डेजरिक  वाल्व  की  डेजूरिक  वाल्वों  की

 तकनीकी  खराबी  के  कारण  सफल  बोली  लगाने  वालों  के  अनरोध  नमन  को  बदलकर
 आइको  वाल्व  कर  दिया  डेजूरिक  वाल्यों  की  7!,451/-  रू  ७  की  तुलना  में

 आंडकों  वाल्व  की  कीमत  1,53,959/-  रू०ए  थी
 |

 बदलाव  के  समय  सहमति  देते  हुए
 एन०एलज्सी  ०  द्वारा  विनिदिप्ट  किया  गया  तथा  आपूर्तिकर्ताओं  द्वारा  इसकी  पुष्टि  भी
 की  गई  थी  कि  आंडकों  वाल्ब  क्री  अतिरिक्त  कीमत  के  लिए  कोई  अतिरिक्त  भगतान

 नहीं  किया  जाएगा  ।

 (4)  अन्य  जो  किए  वे  निम्नलिखित  कार्यों  के  काय  क्षत्र  से  सम्बन्धित

 सिविल  निर्माण  कीमत  तथा  उपकरणों  की  आपूर्ति  ।  प्रारम्भ  में  कार्य

 जिसके  लिए  सफल  बोली  लगाने  वालों  ने
 58  लाख  रू०  की  एकमृश्त  राशि  की  बोली

 लगाई  उसमें  पाइप  ब्रिजों  की  आपूति  तथा  ढांचेदार  स्टील  में  पाइप  पाइप

 फलों  का  पिलाई  तथा  निर्माण  कार्य  शामिल  है|  किन्‍त्‌  बाद  में  पाइप  पुलों  का

 पिलाई  तथा  उत्माधन  लथा  पाड्य  संपोर्टों  का  कार्य  कार्य  स्स  थानास्तरित  कर

 आपूर्ति  तथा  को  सौष  दिया  जिसके  फलस्वरूप

 कार्यਂ  के  अन्तर्गत  कीमतों  की  28  60  लाख  रू०  तक  बट  गई  तथा  हसमें  '  उपकरणों  की
 23  तथा  उत्थावन  5  60  को  पूृन  आवंटित  कर

 दिया  यह  साम्तास्यत  कीमलोी  को  आवंटन  था  और  इसस  करार  की  कीमलों  पर

 कोर्ट  प्रभाव  नहीं  पडा  ।

 (5)  सफल  बोली  लगाने  वालों  द्वारा  एच  एन०  के  जल  पम्पों  तथा  कुछ  पर्जो  की  सस्त

 कहा  में  कमी  करन  के  लिए  |  30  लाख  रू०  की  कमी  करने  की  पेशकश  की

 राख  संचालन  संविदाओं  को  दिए  जाने  के  फलस्वरूप  एन०  एल०  सी७  को  कोई  घाटा

 नहीं  हुआ  ।

 च  कि  कारपोरेशन  द्वारा  कोई  घाटा  नहीं  उठाना  अत  प्रण्त  ही  नहीं  उठता

 मद्रास  और  नेवेली  के  बीच  वायदूत  सेवा

 1849  डा»  पी०  वललल  पेरुमान  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  मद्रास  और  मेवेली  के  बीच  चलने  वाली  वायुदृत  सेवा  को  रह  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सवा  को  कब  से  पुनः  चालू  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 तागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।
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 यदि  हां,तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  श्रौर  यदि  तो इसके  कारण  क्या  और

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  का  अब  ऐसा  करने  का  विचार  है  तथा  लोगों  को  देर  से  ही  सही

 राहत  उपाय  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  ?

 रसायन  और  उदबंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  से  भोपाल
 के  बुरी  तरह  से  प्रभावित  36  वार्डो  को  दुर्घटना  के  समय  रिहायण  के  आधार  पर  उचित  जांच  के
 बाद  प्रति  व्यक्ति  प्रतिमाह  200/-  रुपये  की  भंतरिम  सहायता  दी  जा  रही  इस  योजना  को  और

 क्षेत्रों  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  नहीं है
 ।

 |
 2042.  श्री  सज्जन  कमार

 :
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  कितने  गांवों  में  भूमि  की  चकबंदी  हो  गई  है  और  जिन  गांवों में  अ्रभी  चकबंदी

 करनी  है  उनका  ब्यौरा  क्या

 (a)  ऐसे  गांवों  में  भूमि  की चकबंदी करने  हेतू  सरकार  ने  क्या  योजना  तैयार  की  भ्रौर

 यह  चकबंदी  कब  तक  किये  जाने  सम्भावना  है  ?

 भमि की  चकबंदी  का  कार्य  पूरा  हो  गया  वर्ष  198७  में  किसी  समय  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि

 दिल्‍ली  के  उन  82  गांवों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  जिनका  सन्‌  2001  तक  शहरीक रण
 होने  की  आशा  नहीं  में  यह  कार्य  श्रारम्भ  किया  में  जोतों  की  चकबंदी  का  कार्य

 चल  रहा  है  और  ७4  गांवों  में  चकबंदी  का  कार्य  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  दो  गांव  कलां

 तथा  पंजाब  खोर  )  से  निकाल  दिये  गये  हैं  ।  के

 और  चकबंदी  कार  को  प्रत्येक  वर्ष  में  प्रा  किये  जाने  की  योजना  है

 और  इस  कार्य  को  5  से  8  वर्ष  की  समयावधि  में  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विवरण

 उन  गायों  के  नाग  जिनका  20॥1  तक  शहरीकरण  होने  की  आशा  नहीं  है

 क्र्म  गाब  का  नाम  श्रम  माय  का  नाम
 मल  म०

 ।  अकबरप्र  माजरा  5  भोरगढ
 2  अलीपुर  6  बुठ्धपर-बीजापुर
 3५  बअककरवाला  7  चटेसर
 हि  बामनोली  ४  गऱईप्‌  प्र
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 क्रम  गांव  का  नाम
 सं

 9  हरेबली
 10...  हिरण  कूदना
 11  इब्राहिमपुर
 12  झंगोला
 19.  कंशावला
 141.  किरारी  सुलेमान  नगर
 15.  लाडपुर
 16  नांगली  पूना
 17  नानक  हेड़ी
 18  पुल  पहलाद
 19  पजाब  खद्योर
 20  कुलकपर
 21  राधोएर

 गुल्तानपुर  डइवास
 2५.  सतवाड़ी
 24  ताजपर  कलां
 25  म॒  मेर्पर
 260.  बार  सराय
 27  बाकोली  ;
 2५  बबानेर
 29.  बापराला
 40  बवाना

 बर्जीतपुर  ठाकरा
 32  बृठपुर
 3५.  छतरपुर
 34.  चांदपुर
 35  दरियापूर  कलां
 36  गढ़ी  रिघांला
 ४7.  घिटोरनी
 38.  घाषा
 39  हमीदपुर
 40.  हलम्बी
 41  जटलखोर
 4200  झगोड़ा  माजरा  बुराडी

 480  झरोड़ा  कलां
 44  कौर
 45  कटेवड़ा

 गांव  का  नाम

 खामपर
 खेरा  कलां

 लामपुर
 मोहम्मद  पुर  रामोनपुर
 मुखमेल  प्र
 मंग्रेशएर
 मदनपुर  डबास
 नेंगल  ठकरान
 ओछंडी
 पतला

 पूठ  खुद
 कौडीपूर
 कमरहीननगर
 कुतबगढ़
 स्मूलप  र
 रजोकडी
 रानी  खे  डा

 रोणनपुरा
 गमालका

 शाहप्र  गढ़ी
 सिंध
 सिघोला

 सुरेशएर
 सुरेरा
 ताजपुर  खुर्द
 टीगीपुर
 टीकरी  खुर्द
 जप्फरपूर  कलां

 तिलंगापुर  कोटला
 सावदा
 आया  नगर

 बखतावरपुर
 जिवपुर
 पिड़वाला  खुर्द
 निलोठी
 रनहोला

 कला  हे
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 विभिन्‍न  परियोजनाओं  और  घिकास  कार्यत्रमों  को  केन्द्रीय  सहायता

 2043.  श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की

 क्षा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  न होने  के  कारण  विभिन्न  केन्द्रीय  परियोजनाएं  और  विकार
 जिन्हें  वर्ष  1989-90 में  पूरा  हो  जाना  पूरी  नहीं  हो  पाई

 यदि  तों  इसके  क्या
 क।रण

 और

 इस  बारे  में  कौन  से  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 योजना  और  कार्यक्रम कार्याम्वयन
 संत्रालय

 के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०

 न
 क्रम

 कार्यान्वयन
 विभाग

 की
 प्रबोधन  प्रणाली  पर प्रत्येक  20  करोड़  श्रौर

 उससे  अ्रधिक  लागत  वाली  केन्द्रीय  परियोजनाओं  में  जो  कि  1989-90  में  सरकार  की  स्वीकृति
 के  प्रनुसार  पूरी  होनी  57  परियोजनाए  विभिन्‍न  कारणों  में  ग्रभी  पूरी  होनी  इन  क।रणों  में

 ग्रन्य  बातों  के  साथ-साथ
 उपस्कर

 आपूर्ति  में  वन  भूमि  ठेकेदारों  द्वारा
 निधि  कान॒न और  व्यवस्था  की  समस्या  ग्रादि  शामिल  हैं  ।  कोई  भी  परियोजना

 केवल  धनाभाव  के  कारण  विलम्बित नहीं  हुई  है  ।

 विभाग  इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  का  प्रवोधन  कर  रहा
 और  परियोजनाग्रों  क ेसमयबद्ध  प  रा  करने  के  लिए  सम्बन्धिन  प्राधिकारियों  द्वारा  उचित  सामयिक

 कारवाई  के  लिए  ममस्याग्रस्त  क्षेत्रों पर  प्रकाश  डाल  रहा  है  ।

 अराबली  पर्वत  विकास  परियोजना

 2044.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्या  योजना  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  पर्वतीय  क्षेत्र  विकार  कार्यक्रमਂ  परियोजना
 की  रूपरेखा  तैयार  की  है  और  उसे  योजना  आयोग  को  पेश  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  योजना  झायोग  ने  भ्रपनी  स्वीकृति  दी  शौर

 उक्त  कार्यत्रम  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  योजनाएं  कब  तक  पूरी  की  जानी  थीं  शौर  उन्हें  पूरा
 करने  में  ग्रत्र  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यन्वयन  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  एच०  आर०  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 शाम्यों  को  प्रति  व्यक्ति  आप  ओर  व्यय

 अअनुबाब |

 2046.  भ्री  छेदी  पासवान  :  क्या  थोजना  एवं  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  भ्रौर  संघ  क्षेत्र  में  गत  दस  वर्षों  के  दौरान  प्रति  व्यक्ति  श्राय  और  व्यय

 *.
 क्या  बिहार  में  प्रति  व्यक्ति  ग्राय  भ्रौर  व्यय  राष्ट्रीय  श्रौसत  से  कम  है  ;  प्रौर

 यदि  तो  बिहार  में  प्रति  व्यक्ति  श्राय  श्रौर  व्यय  में  वृद्धि  करने  क ेलिए  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्‍्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  एजच०  आर०  भारहाज )

 पिछले  दस  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षे्न  में  प्रति  व्यक्ति  प्राय

 सम्बन्धी  सूचना  में  दी  गई  है  ।  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  घरेलू  खपत  व्यय

 पांकड़े  पंचवर्षीय  सर्वेक्षण में  एकत्र  किए  जाते  1986-87  के  बाद  से  ऐसे  श्रांकड़े  विरल

 प्रतिदर्श  को  श्रपनाते हुए  प्रति  वर्ष  भी एकत्र किए  जाते  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिये  वषਂ

 1977-78,  1983,  1986-87, 1  88  तथा  1988-89  में  प्रति  व्यक्ति  घरेल

 उपभोक्ता  व्यय  (30  दिन  के  संबंधी  सूचना  में  दिया  गया  है  ।

 हां ।

 बिहार  राज्य की  प्रति  व्यक्ति  प्राय  में  वृद्धि  क ेलिये  विकास  योजनाएं  क्रियान्बित

 कर  रहा  योजनाश्रों  भ्राधारित  उद्योग  ग्रामीण  शिक्षा

 तथा  स्वास्थ्य  भ्रादि  के  विकास  के  लिये  और  सीधे  रोजगार  सृजम  तथा  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों

 के  कार्चान्वध्तन  के  लिये  भी  निम्नेश/परिव्यय  झामिल  है  ।

 109
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 16  1913  )  लिखित  उत्तर

 राज्यों  में  केल्लीय  निवेश

 2046.  भी  छेदी  पासवान  :  क्‍या  योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रिपास्वयन  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  भौर  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  निवेश  के

 प्रतिशत  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  बिहार  में  किया  गया  निवेश  इसकी  जनसंख्या  भ्रौर  वहां  उपलब्ध  खनिजों  के

 प्रनुपात  में  कम  है  भ्ौर

 यदि  तो  बिहार  में  केन्द्रीय  निवेश  में  वृद्धि  करने  हेतु  क्या  योजनाएं  बनाई  जा  रही

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय
 के

 राज्य  मंत्रो एच०  आर०  :

 केन्द्रीय  योजना  निवेश  राज्यों  के  श्राधार  पर  नहीं  किया  जाता  है  भ्रौर  इसलिए  सही  ब्यौरा

 देना  सम्भव  नहीं  तथापि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना के  प्रथम  तीन  वर्षों  श्र्थात्‌  1985-86

 1986-87  तथा  1987-88  के  सम्बन्ध

 में  केन्द्रीय  योजना  व्यय  के  राज्यवार ब्यौरों  के
 श्रनुमानित  भ्रांकड़ों तथा  उनके  प्रतिशत  भ्रनुमानों

 को  दर्शाने  वाला एक  विवरण
 संलग्न  नुमानों  पर

 प्राधारित है  तथा  इस  प्रकार

 संकलित
 प्रांकड़े  स्थिति  के  के

 यांकन
 को  दशति  हैं

 ।

 भौर  केन्द्रीय  योजना  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  किया  जाता  है  ।  कार्थक्रमों/परियोजनाओों  में  केन्द्रीय  निवेश  प्राय

 ऐसे  क्षेत्रों  में  ह ैजहां  पर  भ्रवाश्यक  प्राथिक  कारकों  की  इष्टतम  उपलब्धता  श्रधिकांश  मामलों

 में  ये  कार्यक्रम|परियोजनाएं  राज्य  की  सीमाओ्रों  को  पार  कर  जाती  हैं  रेलवे

 राजमार्ग  प्रादि)/वे  राज्य  विशेष  तक  सीमित  नहीं  इन  कार्यक्रमों।परियोजनाश्रों  का  लाभ  पूरे

 देश  को  मिलता  है  ।
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 लिखित  उतरे  _  1891

 विधरण

 केसीय  योजना  व्यय  का  शाज्यधार  ब्योरा

 सातबीं  पंचवर्षीय  पोजना  :  198  5-86  से  1987-88
 (  करोड़  रु०  )

 क्रम  राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  वास्तविक  संशोधित  बजट  तीन  वर्ष  का
 सं०  व्यय  अनुमान  अनुमान  योग

 1985-86  1986-87  1987-88

 2  3  ब  5  6

 1  आम्प्न  प्रदेश  2105.90  2156.22  2321.37  6583. 49
 (13.07)  (11.23)  (11.44)  (11.  84)

 2  अरुणाचल  प्रदेश  15.  97  28.  62  54.  49  99.08
 (0.10)  (0.15)  (0.27)  (0.18)

 3  असम  719.  69  621.  80  730.  50  2065. 99
 (4.49)  (9.24)  (3.60)  (3.72)

 4  बिहार  1133.68 68  1384.45  1393.82  3911.95 95
 (7.04)  (7.21)  (6.87)  (7.04)

 5  शुजरात  1109.99  1573.98  1585.63  4269.60
 (6.89)  (8.20)  (7.81)  (7.68)

 6  हरियाणा  253.14  249.46  329.64  832.  24
 1.30)  ४  (1.62)  (1.50)

 7  हिमाचल  प्रदेश  200.71  298.54  325.79  825.04
 (1.57)  (1.56)  (1.61)  (1.

 8  जम्मू और  कश्मीर  197.11  167.02  230.64  594.77
 (1.22)  (0.87)  (1.14)  (1.07)

 9  कर्नाटक  558.13  687.32  809.89  2055.  34
 (3.47)  (3.58)  (3.99)  (3.70)

 10  केरस  441.61  529.34  531.66  1502.61
 (2.74)  (2.76)  (2.62)  (2.70)

 11  मध्य  प्रदेश  1976.29  2508.83  1895.79  6380.
 (13.7)  (9.34)  (11.  48)

 12  मज्ञलराध्ट्  1302.28 28  1522.80  2020. 66  4845,74 74
 (8.09)  (7.93)  (9.95)  (8.72)

 13  मर्जिपुर  34.  33  50.  21  69.04  153.58  58
 (०0.26)  (०0.34)  (०.28)
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 लिशवरुण---जारी

 2  3  4  5  6

 14  मेषालगब्र  24.  50  26,  49  34.  36  85.35
 (0.15)  (0.14)  (0.17)  (0.15)

 15  मिजोरम  13,  38  7.15  16.45  45  51.96  96
 (0.08)  (0.12)  (0.08)  (0.09)

 16  नागालैंड  27.60  30.  08  55.46  113.14
 (0.17)  (0.16)  (०.27)  (०.20)

 17  उड़ीसा  1176.75  75  951.76  1126.29  3254.80
 (7.31)  (4.96)  (5.55)  (5.85)

 18  पंजाब  254.87  326.03  473.79  1054.69
 (1.58)  (1.70)  (2.33)  (1.90)

 19  झजस्थात  532.23  648.12  773.42  1953.77
 (3.30)  (3.  38)  (3.81)  (3.51)

 20...  सिक्किम  7.16  7.62  34.  56  49.  34
 (0.04)  (0०.७4)  (0.17)  ६  4,  (0.09)

 21  तमिलनाड्‌  827.80  964.75  1069.04  2862.19
 (5.0७)  (5.27)  (5.15)

 22  ब्िपुरा  56.82  54.75  58.23  169.80
 (0.35)  (0.29)  (०.29)  (0.31)

 23  उत्तर  प्रदेश  1702.30  2568.40  2452.45  6723.15
 (10.57)  (13.38)  (12.08)  (12.09)

 24.  पश्चिम  बंगाल  974.70  1234.13  1288.73 73  3497.56  56
 (6.05)  (6.43)  (6.  35)  (6.29)

 राज्यों  का  योग  15640.94  18612. 85  19682.  30  53936.  09

 25  अंडमान  एवं  भिकोबार दीप  समूह  16.62  62  63.  62  18.  63  98.  87
 (0.10)  (०0.33)  (०.09)  (0.18)

 26  चंडीगढ़  13.  50  12.19  11.  58  37597
 (0.08)  (0०.०6)  (0.06)  (0.  07)

 27  दादर  एवं  नगर  ह॒वेलो  1.79  2.10  1.70  $.  59
 (0.01)  (0.01)  (0.01)

 बिल्ली  366.14  442.38  528.19  1336.71 रे
 (2.27)  (2.30)  (2.60)  (2.40)

 29  दमन  ब  दीव
 56.  58  53.10  39.42.  149.10

 (०0.35)  (०.28)  (0.19)  !  (०0.27)
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 बविवरण--जआरी  २०)

 2  3  4  5  6

 30  लक्षद्वीप  1.69  2.43  9.29  13.  41
 (०.०1)  (0.01)  (०.०5)  (0.०2)

 31  पांडिबेरी  7.64  9.74  7.00  24.  38
 (0.05)  (0.05)  (0.03)  (0.०4)

 कुल  सं  ०  शा  ०  क्षे०  463.96  585.56  615.8  1665.33  33

 कुल  आबंटनीय  16104. 90  19198.41  20298.11  55601.42

 अनाबंटनीय  राशि  3003,  58  4467.82  4977.43  12448. 83

 निबल  जोषट  19108.  48  23666.  23  25275.54  68050.  25
 (2४)  ७  कई

 कोप्ठकों  में  आंकड़े  कुल  आबंटनीय  राशि  के  प्रतिशत  भाग  को  दर्शाते  हैं  ।

 (><८  )  विकास ''  के  मामले  में  वास्तविक  व्यय  के  आंकरे  वेतन  एवं  लेखा  कार्यालय
 द्वारा दिए  गए

 (=)  योग में  ये  शामिल  (!  )  वास्तविक  व्यय  1986-87  हेतु  तथा  (2)  विकास  पर
 केन्द्र  द्वारा  किए  गए  प्रशासनिक व्यय  के  1986-87 के  संशोधत  अनुमान

 ते
 फ़्  : (-)  योग  में  ये

 1)
 हेतु

 ।  987-88  के  ्षंशोधित अनुमान  तथा  (2)  विकास
 पर  केन्द्र  ढ्वारा  किए  गए  नक  व्यय

 के  1987-88  क ेबजट अनुमान ।

 टिप्पणी  :  ऐसे  ब्योरे
 लिए  कुछ संकलपानएं की  गई  अभ्यास  पर  आधारित

 दोनों  संभावित  een
 अलौत  होती

 atere  रूप  रूप  से  सीमित  प्रकार  की
 कुछ  उदाहरण  निम्नलिखित हैं  :--

 दम  ति
 पता दतिया

 कक
 आासले  में  इसी

 इसी  प्रकार
 22724:  %“

 ं

 (3)  डाक  सेवाओं  में  ब्यय  का
 कप

 अजित  बाप  अब  राह
 चूंकि  परियोजनाओं  में  केन्द्रीय  निवेश

 अधिकांश  उन  क्षेत्रों  में  है  जहां  हृष्टतम  उपलब्धि  है  क्षेत्रीय
 संतूलन का  उद्देश्य  ऐसे  मामले  में  सीमित  प्रासंगिकता  का  ही  हो  सकता  है  ।
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 महाराष्ट्र  मे ंहिगोलो  दरवर्शन  केस

 2048.  श्री  बिलासराब  तागनाय  राव  गुंडेवार  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र के  नान्देड-परभणी  जिले  में  हिंगोली  स्थित  दूरदर्शन  केन्द्र  ने  कार्य

 शुरू  कर  दिया  और

 यदि  तो  वहां  से  होने  की  सम्भावना  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण
 मंत्रालय  +

 गिरिजा  व्यास  )  हां  ।

 महाराष्ट्र  के  परभणी  जिले  में हिंगोली  में  दिनांक  1-12-1989  से  एक  भ्रल्प  शक्ति  (100

 दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  कार्य  धर

 यह  सवाल  पैद

 दूरदर्शन  और  आकफाशथाणी  हारा  अजित  आय

 2049.  श्री  बिलासराब  नागनाथ  राव  गुण्डेवार  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1990  से  भ्रव  तक  दूरदर्शन  ग्ौर  प्राकाशवाणी  द्वारा  राज्य-वार

 कितनी  झ्लाय  अजित  की  गई  ?

 ...  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  सूचना  संलग्न  विवरण

 में  दी  गई  है  ।

 घिघरण

 दूरदर्शन  तथा  आकाशवाणी  द्वारा  1990  से  1991  के  दौरान  अजित

 कुल  आय

 दूरदशंत

 क्रम  राज्य  राशि
 संख्य

 रुपये  )

 ।  दिल्‍ली  तथा  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  और
 3146.  58

 2.  बअम्बई तथा
 2270.  4.

 )
 3.  कलकत्ता तथा

 6

 बंगाल )
 4.  मद्रास तथा

 3272.

 40 ) 3 कन>>मम-ेभ मनन टन नख।ल रह



 लिखित  उत्तर

 क्र्म
 सं०

 राज्य

 अहमदाबाद
 )

 बंगलोर
 )

 हैदराबाद
 प्रदेश  )

 जालन्धर
 )

 आकाशवाणी

 मी  ee
 (४
 के
 त॑+

 Ors
 Hae
 (0६80७
 3
 छल

 #&#
 (६
 कड

 राज्य

 आम्ध्र  प्रदेश
 बिहार

 हरियाणा
 गुजरात
 जम्मू  और  कश्मीर
 कर्नाटक
 केरल
 मध्य  प्रदेश
 महाराष्ट्र/गोवा
 उड़ासा

 पंजाब  हिमा  बल  प्रदेश
 राजस्थान

 तमिलनाडु
 उत्तर  प्रदेश
 पश्चिम  बंगाल/असम

 इसके  अलावा  दूरदर्शन  को  इसी  अवधि  में  राष्ट्रीय  नेटवर्क  से  22835.

 0.20

 29  लाख  रुपये  की  आमदनी  ८  ।

 लाख  रुपये में  ).
 )

 535.  64
 173.  67
 499.08
 252.  87

 238.  94
 338.  88
 308.32

 90
 628.49

 74.  34
 450.  53
 285.89  82
 884.  44
 450. 48

 285, 89 इसके ब म्वई स्थित आकाशवाणी के केन्द्रीय बिक्री एकक तथा विज्ञापन प्रसारण दिल्ली ने इस अवधि के दौरान बुकिगਂ नामक शीर्षक के अंतर्गत 526. 00 लाख रुपये के वाणिज्यिक विज्ञापन बुक किए ।
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 महाराष्ट्र  में  औद्योगिक  परियोजनाओं  को  मंज्री

 2050.  श्री.बिलास  राब  नागनाथ  राव  गुण्डेवा २  :  वया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  राज्य  में  1991  से  स्वीकृत  श्रोद्योगिक  परियोजनाशों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 क्या  किन्हीं  स्वीकृत  परियोजनाश्रों  की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  जें०  :  महाराष्ट्र  में  उद्योग
 लगाने  के  लिये  |  1991  से  30  1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  निम्नलिखित

 गिक  भनुमोदनों  की  मंजूरी दी  गई  थी  :--
 भाजाय  पक  113

 औद्योगिक
 41

 ।  की  योजना  के  भ्रधीन  पंजीकृत  प्रावेदन  थ्त

 योजना  के  ग्रधीन  पंजीकृत  प्रावेदन  न

 प  द्वारा  पंजीकृत  आवेदन  24

 : सम्बन्ध में  उपक्रम  का  नाम  प्रौर
 रे

 भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  अ।ने  न्यूज
 ते  काशन की  प्रतियां  संसद-पुस्तकालय  को

 («)
 और

 |  कोई
 भसामाः  नहीं

 यह
 सरकार  पर

 निर्भर है  कि  वह  गुण-दोष  के
 श्राधार

 पर
 निर्णय

 की
 स  ह

 ल्‍्मों का  प्रसारण

 मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भाषाप्रों की  कितमी-कितनी  फिल्में

 प्री  भाषा  की  फिल्मों  का  दूरदर्शन  से  प्र
 नहीं  किया  जा  रहा  है  हालांकि

 में  उप-संत्री  गिरिजा  :
 से  गत

 बरक॑  पर  धर दिल्‍ली  तथा  उससे  सम्बद्ध  द्रांसमीटरों  से विभिन्‍न
 की

 54:  !  फीचर फिल्में  प्रसारित  की  गईं  ।  इनमे ंसे  56  फिल्में  बिभिन्‍न
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 न-्ननिनत  5४ै:स् न  “>>  टू  न  अननननन  »

 इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  हैदराबाद  को  हुआ  घाटा

 2052.  श्री  दत्तात्रेय  बंडास  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किक

 क्‍या  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  हैदराबाद  के  घाटे  में  भारी  वृद्धि  हो

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के
 दौरान  आज

 तक

 का

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है तथा  इसके
 क्या  कारण  हैं  ;

 क्या
 इंडियन  ड्रग्स

 एण्ड
 फार्मास्युटिकल्स  हैदराबाद

 के कर्मचारियों  के
 वेतन

 का  भुगतान  विभिन्‍न  संगठन
 पके  ।

 '  तो  इसके  क्या  कारण
 भौर

 केन्द्रीय  सरकार  ने
 ण्ड

 फार्मास्युटिकल्स  लि०
 ६

 |
 प्राधुनिक  बनाने  तथा

 इसकी  वित्तीय  समस्या  ले  5
 गे

 दूर  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं  भ्थवा
 उठाने

 का  विचार  है  ?

 कह  व
 मंजालय  में  राज्य  म  चिम्ता  :

 झौर

 )91  तक  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०
 डी  पी  के  हैदराबाद  एकाई  को  हुई  हातियां  मिस  जकार  हैं  #--

 1989-90  19.68

 1990-91  36.  35

 1991  9.  65

 हानियों  के  मुख्य  कारण  हैं  प्रधिक  वेतन  क्षमता  का  कम  प्रौद्योगिकी  का

 भारी  ब्याज  भार  भौर  निर्धारित  कच्चे
 माल

 माल  का  प्राप्त  न  होना  श्रौर

 कार्यशील  पूंजी की  कमी

 कन्तु  जब  भी  कम्पनी  को  प्रावश्यकता  पड़ी  बैंक  गाध्यम  से  सहायता
 प्राप्त  की  जाती

 उपਂ

 क्षमता  के  उपयोग  :

 दक्षता  में  वृद्धि करके  लाग
 के  कह  के  लि

 पद
 में

 यार  सवन्ठक

 का  लत
 बचना उपाय  हैं  जिनमें  कम्पती  के  पुनःस्थापन  के त  के  लिये  मुश्त  कार्य  र

 122
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 बुलढाना  में  वृरदर्शन  ट्रांसमीटर

 2053.  श्री  मुकुल  बासमिक  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  महाराष्ट्र  क ेबुलढाना  नगर  में  स्थापित  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  खराब  है  और  ठीक
 से  कार्य  नहीं  कर  रहा  और

 यदि
 तो  इस  सम्बन्ध

 में
 क्या  कदम उठाए गए  हैं

 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  गिरिजा  और

 बताया  जाता  है  कि  बुलढाना का  सेशन
 (100  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  सामान्य

 रूप  से  कार्य  कर  रहा  है
 |  जाने  के कारण  इस  ट्रांसमीटर  से  प्रसारण  में

 रुकावटें  आई  हैं  ।  इस  बात  व  |  व्यवस्था  नये  कि  ऐसी  रुकावटें कम  से  कम
 केन्द्र  पर  एक  डीजल  जैनरेटर  सेट  लगाया  गया  है  जली की  सप्लाई  को  मेन  से  डीजल

 जैनरेटर  और  डीजल  जैनरेटः
 ।

 जो  रुकावट  आती  उससे

 नहीं  बचा  जा  सकता  ।

 2054.  डॉ०  बो०  राजश्थर  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार का  रामनाथपुरम  में  उच्च  शक्ति  वाला  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 सूचमा और  प्रसारण  मंत्र  गिरिजा  :  नहीं  ।

 यह  सवाल पैद

 हे  असल

 2055.  श्री  अख्थारासु  बी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्‍या  तमिलनाडू्‌

 शाइस्ता  पालिका
 फल्म  द्वारा  रंगीन  परियोजना  की

 पना  किये  जाने  का  अनुरोध  किया  था  जो अभी भी
 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  विचाराघीन  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  तमिलनाडु  में  उडगामण्डलम  स्थान  पर  परियोजना  स्थापित
 करने  का  है  ?

 423
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 ———  =  नबक्नक

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  ।
 हक

 से  तमिलनाडु  सरकार
 ने  अनुरोध  किया  था  कि  हिन्दुस्तान फोटो  फिल

 Tr  आज

 व
 कम्पनी  लिमिटेड  पी०  एफ०  )

 ऊटकमण्ड  द्वारा  सिने  कलर  पार्जिਂ  लक  आठवीं  योजना  में
 शामिल  किया  जाए  ।  एच  भाठवीं  योजना  प्रस्ताव  प्रस्ताव  कलर
 ग्राफिक  गुड्स--सिने

 कलर  और  कलर  पेपर  के  विनिर्माण  के  सम्बन्ध  आठवीं  योजना  के
 प्रस्तावों  को  योजना

 आयोग  द्वारा  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है

 खाः  के  दोरान  भारतीय  शरणाथिग्ों  को  टी  ०  बो०  पर  ।

 sit

 न्‍रान  अमान
 से

 होते  हुए  कुव॑त  कक  से  लौटते  हुए  भारतीय
 शरणार्थियों  के

 बारे  में  दूर
 *म  बनाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए

 बए  थे  ;

 दूरदर्शन द्वार

 खाड़ी  यु  ढ़  के
 सम्बन्ध  में  दूरदर्शन  फिल्म

 क्‍या इस
 प्रयोजन  के  लिये  दूरदर्शन  ने  कोई  अन्य  प्रबन्ध  और

 (३)  यदि  सम्बन्ध  में  कितनी  धमराशि  खर्च  की  गई

 सूचना  औ  रण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिजा  :  (

 के
 रे के

 प्  ईशन  द्वारा  खाड़ी  में  दिनांक  27-9-90  से
 य  गया

 था  जिसमे  अम्मान  होते  हुए  कुबैत  और  दराक  से  भगर
 ब्र  किया  था  ।  इस  टीम  पर  करीब  40  लाख  रुपमे  र

 के  समाचार  में  खाड़ी  युद्ध  को  दूरदर्शन  और  बिसन्यूज़  तथा  एशियावि

 अत  जो
 ष्द्रीय  ्॒रमाचार  एजेंसियों  के  बीच  विद्यमान  नियमित  व्यवस्था  के  पग्रह  के

 माध्यम  से  कवर  किया  गया  ।  इस  व्यवस्था  के  अस्खवर्मत्र  दूरदरक्षंच  कते  ख्रक्की  अन्तर्सय्त
 के

 की  कवरेज  ५  ती  है  जिसके  लिये  दरदर्शन  वार्षिक  अभिदान  देता  है  ।  इसके  अ  ग  दरदर्शन
 ने  खाड़ी  युद्ध

 गीय  अर्थव्यवस्था  और  विश्व  राजनीति  इत्यादि  पर  इसके  प्रभाव  जैसे  * ;  विषयों
 पर  इंटरव्यू  और

 इन्टरव्युओं  पर  आधारित  कार्यक्रम  भी  प्रसारित  इन  कार्यक्रमों
 के  प्रसारण

 में  लगभग
 ॥  रुपये  की  राशि  खर्च  की  गई  ।

 संस्कृत  जिहरन  उपलब्ध  कराते  की  पोजना

 2058.  डॉ०  लक्ष्मी
 ण  पाण्डेय

 :  क्या  भ्रशन्त  म्रंजी  यह
 ब्र॒त़ाने की  कृपा  करते  कि

 इत्यादि  के  बैकल्पिक  पाठ्यक्रम  प्रदान  करने  के  लिए  सुव्रोग्य  संश्कृत्न  विदय  उपलब्ध  कराने  पर
 विचार  कर  रही
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 ys  ...........  Set मनन  रन
 यदि  तो  ऐसी  योजना  और  इस  सम्बन्ध  में  तैयार  किये  गये  अथबा  तैथार  किये

 जा  रहे  पाठ्यक्रम  का  ब्यौरा  कया  और

 उन  तकनीकी  संस्थाओं  के  नाम  कया  हैं  जो  आठवीं  योजना  के  दौरान  ऐसे  पाठ्यक्रम
 शुरू  करने  के  लिये  उपयुक्त  जिससे  भारतीय  भाषा  प्रक्रिया  के  कार्यों  को  श्रेष्ठता  स ेऔर  समय
 पर  शुरू  किया  जा  सके  ?

 लोक  शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

 जी

 और  छलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  अपने  भारतीय  भाषाओं  के  लिये  प्रौद्योगिकी
 विकास  डी  आई  एल  ) कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  भाषाविदों  तथा  कम्प्यूटर  वैज्ञानिकों  के  लिये  संस्कृत

 न्यायमीमांसा  तथा  निरूक्‍्त  पाठ्यक्रम  आरम्भ  करने  के  लिए  पाठ्यक्रम  सम्बन्धी  मार्गदर्शी

 सिद्धान्त  तथा  पाठ  सामग्री  तैयार  करने  की  एक  योजना  आरम्भ  की  इसमें  निम्नलिखित
 करण  भाग  ले  रहे  हैं  :--

 है  1.  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  संस्कृत  नई  दिल्‍ली  ।

 ंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रों

 मा्रेट

 2059.  डॉ०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय :  कया  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  भारतीय  भाषाओं  के  कम्युटर  प्रसंस्करण  से  सम्बन्धित

 यदि  तो  कम्प्यूटर  भाषा  परियोजनाओं  में  संस्कृत  विद्वानों  को  निरन्तरता

 के  आधार  पर  सम्बद्ध  करने  सम्बन्धी  योजनाओं का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 वर्तमान  संस्कृत  जनशक्ति  बनाम  कम्प्यूटर  जनशक्ति  के  लिये  बजट  में  कितना

 हिस्सा  है  ;

 संस्कृत  शिक्षा  और  अनुसंधान  में  कम्प्यूटर  शुरू  करने  में  विभिन्‍न  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों

 का  ब्यौरा  क्या  और

 (४)  विभिन्‍न  स्तरों  पर  कम्प्यूटर  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  शुरू  करने  हेतु  चुनी  गयी  संस्कृत

 संस्थाक्ों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?
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 a  *  ननन+नी->पनमन-मननमक-  नल  ७ल०कनन-न-मननकमक न  अनननमकन«भममनमममनमक  नम»  ५  अमन  3  3  ++नन+नन--नबकननम  ॑ना  ते  ee  3७०००  ५  ee  नम

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मार्गरेट  :

 हां  ।

 से  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  भारतीय  भाषाओं  के  लिये  प्रौद्योगिकी  विकास
 डी  आई  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  परियोजनाओं  को  धनराशि  उपलब्ध  कराई  है  ।  इसके  अन्तर्गत
 निम्नलिखित  आधारभूत  क्षेत्र  आते  हैं  :--

 (1)  संस्कृत  में
 सूचना  संसाधन

 (2)  कम्प्यूटर  पर  आधारित  शब्दार्थ

 (3)  संस्कृत  और
 र

 हिल  के
 अत  को  संस्कृत  का  ज्ञान  दिलाने  के  लिये

 ale
 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  तैयार  करना  ।

 इसमें  भाग  लेने  वाले  संस्थान  निम्नलिखित  हैं  :--

 3.  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  संस्कृत  नई  दिल्ली  ।

 2.  राष्ट्रीय  संस्कृत  तिरूपति  ।

 3.  गुरुकुल  कांगड़ी  हरिद्वार  ।

 4.  सम्धूर्णानन्‍्द  संस्कृत  वाराणसी  ।

 5.  संस्कृत  अनुसंधान  मेलकोट  ।

 भारतीय  भाषाओं  के
 लिये  १  ग्रोगिक  वि  गस  कार्य  त्रम  के  अन्तर्गत  इस  समय  संस्क्रत  और

 कम्प्यूटर  जनशक्ति
 ae

 काम
 लिये  लगभग  43  लाख  रूपये  के  कुल  बजट  का  अनु

 सोदन  प्रदान  किया  गया  है  आज  कहि शि  यह  एकीकृत  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  जिसमें  संस्कृत
 और  कम्प्यूटर  विशेषज्ञ  शामिल  ।  अलग-अलग  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  संस्कृत  नई  दिल्‍ली  द्वारा  कम्प्यूटर  की

 सहायता से  संस्कृत  के  उ
 ह्

 में  शिक्षा  स्नातक  एड  शिक्षा  निष्णात्‌
 के  विद्यार्थ  |  चलाया  जा  रहा  है  ।

 2060.  श्री  टी०  जें०

 कब  कस  या  प्रधान  मंत्र
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  नारियल  जटा  उत्पादों  के  लिये  छूट
 योजना  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये  हैं  ?

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  कयर  उद्योग
 की  समस्याओं  की  जांच  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  की  गयी  श्री  असीम  चटर्जी  समिति  ने

 छूट  योजना  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जारी  रखने  का  सुझाव  दिया  समिति  द्वारा

 दिए  गए  सुझावों  पर  विचार  किया जर  रहा  है  ।  चालू  वित्तीथ  वर्ष  के  दौरान  इस  योजना
 के  लिये  आवश्यक  प्रावधान  किए गए  हैं  ।

 प्रधान  मंत्रों  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 ह

 पर  अब  तक स्थापित  की  गई  उपभोक्ता  संरक्षण  एवं

 क्‍या  ये  संतोषजनक ढंग  से  कार्य  कर  रही  हैं  ;  और

 यदि  तो  राज्य-स्तर  और राष्ट्रीय  स्तर पर  उपभोक्ता  शिकायत
 निवारण  परिषद

 9 लिया है  उनक ,  ने  अब  तक  जिन  मामलों  क

 ६.  नाशरिक पूति  और  सार्वजनिक  वितरण
 मंत्रा

 लय  में  राज्य
 मंत्री

 कमालृहीन
 और  राज्य  सरकारों/संघ राज्य  क्षेत्र  आब

 ज  आय
 से

 कास्ट
 के  जम्मू  व ता

 विभिन्‍न कश्मीर  राज्य  को  ज  अं  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 में  27  उपभोक्ता  विवाद प्रतितोष  आ

 व
 ता  विवाद  प्रतितोष

 मंचो  ने  कार्य  करना  :  दिया  जम्मू  व  इस  क्षेत्र  में  अपना
 कानून  लाग्‌  किया  इसी  प्रकार  1988  से  राष्ट्रीय  उप भोक  प्रतितोंष  आयोग
 ने  काम  करना  आरम्भ  कर  दिया  ये  प्रतितोप अभिकरण संतोषजनक ढंग  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  में  राज्य  स्तरीय  तथा  राष्ट्रीय  स्तरीय
 प्रतितोष  अभिकरणों को  स्वयं  अपनी  ओर  से  मामले  शुरु  करने  की  शक्तियां  नहीं  दी  गई

 ह

 31-3-91  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्य  आयोग/राष्ट्रीय  आयोग  में  दायर  की  गई  शिकायतों
 का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 दायर  की  गई
 5

 निपटाई  गई
 शिकायतें
 आदि  सहित  )

 |  1.  राष्ट्रीय  आयोग  525  322

 2.  राज्य/आयोग  (17  राज्य  आथोगों  से  प्राप्त  सूचना  )  4431  2671
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 छीटनाशकों  छे  पुरक्षत  विकरप  अपताते  सम्बन्धी  हाय  योजना

 2062.  भ्रीमतो  डी ०  के०
 भण्डारी  :  क्‍या  प्रधास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जैव  प्रौद्योगिकी  विभाग  ने  कीटनाशकों  के  सुरक्षित  विकल्प  हेतु  कोई  कार्य  योजना
 प्रारम्भ  की  है  :

 यदि  तो
 तत्सम्बन  पा

 सित  की  र
 को गैर-सरकारी  संगठनों  के  माध्य

 मंत्री
 मार्गरेट  :

 से  एकीकृत  कार्यक्रम  केः
 जैविक  नियन्त्रण  सम्बन्धी  दर

 हाई
 परियोजनाएं हत  सात  च्थाएं

 लामिल
 किसानों

 के

 बे  में किये  गर  ज़  जैसे  कपास  बे  आर्मीजेरा )
 के  न्यवि  हरीसिस  वायरस  पी०  तम्बा  कैटर  पिलर

 गन्ना  पोरी  बेधक  इंफस्केटेलस  )  के  पग्रेन्
 )

 सफेद  मक्खियों  और  वालवाम  की  रोकथाम  के  लिये  मा
 थ्रों  की  रोकथाम  के  लिये  ट्राइकोडर्म  तथा  ग्लायोकल्

 मं
 ल  जान  एवं ०  वि  की रियों  की  रोकथाम  के  लिये  )  प्रायोगिक  स्तरीय  उत्पादन

 और
 ()

 इस
 कार्यक्रम

 का  उद्द  बिकसित  प्रौद्योगिकी
 को

 किसान के  खेत  में  ले  जाता  अतः  स्थानीय  किसानों  की
 सक्रिय भागीदारी से  परीक्षण  के  तौर  पर

 जगह-जगह क्षेत्रीय
 प्रदर्शन

 के
 माध्यम

 स  जैब
 नियन्त्रण

 गाल  के  बारे  में  किसानों को
 ने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  गैर  सरकारी  संग

 पार  कामगरों  सहित  कृषक गले
 सुक्स्तृत  क्षेत्नीय  प्रदर्शन  एवं  प्रायोगि  प्ादन  में  शामिल  करने  का

 उल्तर  प्रदेश  के  हमीरपुर
 लिले  में  चरखड़ी  कस्बे

 में
 उप

 वृरद्शन
 रिले  केस  की  स्थापना

 206 3.  श्रो  विश्वसाथ
 शर्मा  :  क्या सूचना और  प्रसारण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश के  हमीरपुर  जिले  में  चरखड़ी  कस्बे  में  उच्च  शक्ति  के  दूरदर्शन  रिले

 कैसा की स्थापना के लिए गत योजना अवधि में धनराशि का प्रावधान किया गया है ; और यदि तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?
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 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  शिरिजा  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 संत्रालयों |  थिभागों  में  लोक  शिकायत  कक्ष

 |

 गत  न  कह  सा  मा

 विभिन्‍न  मन्वालयों/बिभागों  में  लोक  शिकायत  कक्ष  स्थापित  कर

 (=)  )  गत  छः  महीनों के  दौरान  प्रत्येक  मन्त्रालय/विभाग में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  की

 गत  तीन  वर्षों के  दौरान  औसलन  कितनी  शिकायतों का  निपटान  किया  और

 कार्यकरण  को  अधिक प्रभावी  बनाने के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 शोक  शिकायत
 तथा  पेंशन  मंजाकूय  में

 रा्प  मंजर  मारे

 हां  ।

 और  विश्  विभागों  जनवरी  से  30
 1991  की  6 महीन ेब

 न

 4-3८

 हैं  ।  पिछले

 तीन  वर्षों  (1987-88
 दौरान

 शिकायतों  के  निपटान  कई

 सरकार ने
 समय-समय

 पर  मन्‍्त्रालयों/विभागों  के  शिक
 गों  को  सुदृढ़ करने  की

 आवश्यकता  पर  जोर दिया  है  न  का  मुखिया  ५5  ब
 के  पद  से  कम  का

 फारी  नहीं

 गा

 है  ।  सप्
 एक  दिन  बैठक  विहीन  दिवस  के  रूप  र  न्ञाता है  जिसमें  उप

 सचिव  और  उससे  उच्च
 गले  अधिकारी  जनता  से  व्यक्तिगत  तौर  पः

 तों  को  प्राप्त करने
 ने  कक्ष  में

 हते  सरकार  ने  माम

 पा
 अ  पर  पूरा

 जोर  दिया  है  ।

 2065.  श्री  राजेख  कुमार  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  में  एक  सीमेंट  कारखाने  की  स्थापना  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  संघ  सरकार
 के  पास  लम्बित  पड़ा  है  ;
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 a=
 यदि  तो  इसे  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  मैं०  भारतीय
 सीमेंट  निगम  ने  एक  सीमेंट  ग्राइन्डिंग यूनिट  लगाने  के  लिए  स्थापना-स्थल  भटिडा  से
 बदलकर  बागपत  करने  के  लिए  आवेदन  किया  था  ।

 ..  मं  दर्शन  आयल्स  लिमिटेड  ने
 छूट

 प्राप्त  उद्योग  पंजीकरण  योजना  के  अन्तर्गत  सीमेंट
 को  विनिर्माण  के  वास्ते ज़िल्  उत्तर

 में  एक  मिनी  सीमेंट  जिसकी  वापिक
 क्षमता  66,000 मी  ०  टन  वेदन  किया

 अधिसूचित  सेंसीकरण  नीति  के  नई  सीमेंट  परियोजनाएं  लगाने
 औद्योगिक  लाइसेंस  की आवश्यकता नहीं

 हें  उ्व  रकों  की

 के  उर्वरकों  की  यश  प - बाण वाल

 और  शी
 यदि  तो

 केन्द्रीर

 उर्वरकों  की  पर्याप्त  मात्र  गई  है

 नर

 ।  तर  :  और

 चालू फसल  मौसम  में  यू  ।  बंरक  की  आवश्यकताओं  को  कूल
 मिलाकर  पूर्णतः

 पर

 कि  शरागों  में  अमोनिया  सी  ए  कम्पलेक्सों
 आदि  की  तरह  की  क॒छ  TH  परी  यह  इस  देश  में  इन  उर्बरकों  के  सीमित
 उत्पादन  के  कारण  है

 ।  |
 डी० ए०  पी०

 की  अतिरिक्त  मात्रा
 की  आपूर्ति से  पूरा  किया  उ  |  श्यकताओं  को  पूरा  किया

 जा  आन्ध्र
 प्रदेश  में  मुनाफे  कप  कुछ

 अपुष्ट  सूचनाएं  प्राप्त  हुई  हैं  ।  राज्य
 सरकार  को  सलाह  दी  गयी  |  निगरानी  रखें

 हे  वागितितत

 करें  कि  किसानों
 को  उवंरकों  की  अर सरकार  ।  क्रतम  सांविधिः  मल्य  के  अन्तर्गत ही  की

 2067.  श्री  हरि  किशोर  सिंह
 :

 क्या  छाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  चीनी  उद्योग  को  फ्रीज़ਂ  से  मुक्त  करने  का  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 विंशेषकर  बिहार  में  किसानों  की  1991  तक  कितनी  राशि  बकाया
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 खाद्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तरुण  :  और  ऋण  विस्तार  को

 रोकने  की  आवश्यकता की  दृष्टि  मे ंभारतीय रिजव  बैंक  ने  9  1991  से  30  1991

 तक  की  अवधि  के  लिए  नकद
 8००  ०१  कक  एट/वली

 ।  इन  प्रतिबंधों में  अन्य  बातों के
 साथ-साथ  यह  भी  व्यवस्था  ग  _  उपर्यृक्त  अवधि  के  लिए ऋण  प्राप्त  करने  की  प्रभावी
 शक्ति  या  तो  पिछले तीन

 वर्षो
 में  तदनुरूपी  अवधि  के  दौरान  वास्तव  में  इस्तेमाल  को  गई  अधिकतम

 गज  वाजी  लावा
 पर  पति  ण  इनमें से  जो  भी

 कम  तक
 सीमित

 रहे  ंत्रण
 द

 में  रखते
 बैकों  को  आवश्यकता पर  आधारित  ऋण  सीमा  तक  राशि मंजूर क  हु  इजाजत  दी  गई  थी  लेकिन

 यह  राशि  गत  तीन  मौसमों  में  तदनुरूपी  अवधि  के  में  इस्तेमाल  की  गई  अधिकतम
 राशि  के  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होगी  ।

 अद्यतन  उपलब्ध  रिपोर्टो  के  ब्रिहार  में  वर्तमान  मौसम  के  लिए  गन्ने  के  मूल्य
 की  बकाया  राशि  60.  6  करोड़  रुपये  बेठती  इस  संबंध  में  मिलवार  स्थिति  संलग्न  विवरण  में

 दी  गई  है  ।

 विषरण

 क्रम  चीनी  मिल का  संक्षिप्त  नाम  गश्ने  के मूल्य  निम्नलिखित  तारीख
 सं  बकाया  धनराशि  '  के  अनसार

 रपए  में )

 ॥|  2  3  4

 उतरी  बिहार
 ।  गरौल  86  31-5-91

 2.  ग्याम  570.91  45  31-85-91

 3.  लोहाट  257.99  3155-91

 4  मसकरी  249.  84  31-5-91

 $  समस्तीपुर  366.75  66  31-5-91

 6  बनमंखी  62.04  86  21-5-91

 7  लौरिया  570.  395  31-5-91

 13  सुगौली  161,  90  31-1-91

 9  मोतीपुर  249.  97  31-5-91

 15  मीरगंज  366,  75

 )।  सीवान  62.  04  31-5-91

 न्यू सावन 46, 35 मड़ौरा 06 हसनपुर बगहा मिल से सूचना प्राप्त नहीं हुई हरिनगर 820. 60
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 भर  3  रच

 17  नरकटियागंज  313.  44  31-5-91
 18  मन्नौलिया  399.  26  318-91

 “19  चनपतिया  246,  84  31-5-91
 20  बडोचकिया  179.04  04  31-3-91,
 21  मातीहारी  310,  32  31-5-91
 22  सासामुसा  224,  26  31-5-91
 230  गोपालयंज  267.  29  31-5-91
 24  सिद्धबालिया  198,  15  31-5-91
 25  रीघचा  292.14  28-  2-91
 26  पचरस्खी  न  कार्य  नहीं  किया

 बलक्षिणी  बिहार
 27  बिह॒टा  /  2  9  31-12-90  2-90
 28  वरसालीगंज  91.06  91-5-91
 20  गराझरू  19.12  31-3-91

 जोड़  6060.  45

 केशोरायपाटन  चीनी  मिल  का  अधिप्रहण

 2068.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्या  खाद्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  केशोरायपाटन  सहकारी  चीनी  मिल  को  सरकार  द्वारा  अधिग्रहण  किए
 जाने  के  बाद  हुए  घाटे  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 (a)  क्‍या  सरकार का  विचार  घाटे  को पूरा  करने  के  लिए  उपरोक्त  मिल  को  दी  गई
 राशि  वापस  लेने  का  यदि  तो

 तत्संबंधी
 ब्यौरा क्या है  ;

 क्‍या
 उपरोक्त  विकास के  लिए  गन्ना  विकास  कोष  से  वित्तीय  सहायता

 मांगी  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया
 है  ?

 खाद्य  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  तरुण  :  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।

 उक्त  चीनी  मिल  को  अनुसूचित  करने  की  तारीख  को  209.  55  लाख  रुपये  के  ऋण
 की  बकाया  राशि  तथा  उस  पर  ब्याज  उक्त  चीनी  मिल  से  वसूली  योग्य  है  और  इस  राशि  को

 बघूल  न  करने के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 और
 शा

 ल
 में  करे  के  निकाल

 के
 सिसे  औीतीए

 विकास  निधि  से  ऋण  प्राप्त

 करने  हेतु  आबेदन  किया  था  लेकिन  उन  साथ  अस्थीकार  कर  दिया

 गया  था  कि  चीनी  मिल
 द्वारा

 इस  मिल  को  वापस  लेने  र

 डबल  फेल उनके  आबैदन  पत्र  '  किया  उक्त  चीनी  सि
 .  मिल  बापम  लेने  संबंधी

 करार  पर  अर्भ
 ह  हस्ताक्षर  नहीं  किये  गए  है  ।

 प्रथण  क्रम  के  अन्तर्गत  अकाल  प्रथण  लेखों  को  शाभिल  कश्मा

 2  श्री  गिश्धारी  लाल  भागंब  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृ
 रेंगे  कि  ;

 प्रा  केन्द्रीय  सरकार  को  राजस्थान  सरकार  से  सवाई

 _

 अजमेर के  20  उप-डिवीजनों  को  सखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अं
 शामिल  करने  की है

 क्योंकि  बे  अफाल  प्रवण  क्षेत्र  और
 तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतक्िया  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 मि  विक  क्रम  से  संबंधित  रा

 /  सबाई  कोटा  तथा  जि
 क्रम  पी०  ए०  के  अन्तर्गत  शामिल  करने  का  सुध

 rer

 गया  है
 |  पर  वर्षा  500  मी  ७  मी  भ्रति  वर्ष  से  कम  होती  खा  पड़ने  के  ठोस

 दा  ।  हो  गई  हैं  और  $  गर  इस  मामले  पर  बिचार

 गि  ४२220:  $:  का  ब्यौरा के  कागज  करमणों  को  समाज  के  प्र )  थी  री  के  २९०)०,

 जिनुषाद
 |

 क्या  द्रदर्शन  के  कार्यक्रमों  की  समीक्षा  के  लिए  स्थापित  की  गई  समीक्षा  समिति  ने
 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है

 यदि  तो  इस  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  क्‍या

 कार्यंबाही की गई और
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 यदि  तो  देरी  के  क्या  कारण  हैं  और  उन  पर  जल्दी  कार्यवाही  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ...  सूखना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  से  (7)  लोक

 सभा  के  दिनांक  ।6  1990  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  718  में  उल्लिखित  समीक्षा  संमिति  को
 राष्ट्रीय  नेटवर्क  पर  प्रसारण  के  लिए  पूर्वानुमोदित  कार्यक्रमों  की समीक्षा  करनी  समिति  को  कोई
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  करनी  थी ।  तर्थाਂ  ने  जिन  फीचर  किस्मों  तथों  अन्य  कार्यक्रमों  की
 समीक्षा  की  थी  और  जिनका  अनुमोदन किया  था  वे  टेलीकस्ट  की  जा  चुका  हैं

 हमर
 पेंशन  और  प्रेचु

 इटी
 का  वेरी से  भुगतान  होने  पर  ब्याज

 2071.  प्रो०  राम  कापसे  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि
 क्या  पेंशन  शुरू होने  अथवा ग्रेच्‌इटी का  लाभ  देने  में  विलम्ब  के  कारण  हुई  क्षतिपूर्ति  को

 कृछ  सीमा  तक  पेंशनर  को  ब्याज  देकर  वी  जाती है  ;

 यदि  हां,.तो  तत्संबंधी  व्याज-दर  क्या  है  ;

 का  निश्चय  करने  का  क्या  तरीका  है  और  यदि  विलम्ब  स्वयं  पेंशनर  के

 नहीं  हुआ  तो  कया  ब्याज  स्वाभाविक

 क्या  प्रत्येक  मंत्रालय में  धन  निदेशों  का  पालन  कराने  के  लिए  कोई  प्रशासनिक  तंत्र

 मंत्रालय
 मंत्रालय तथा  उनके  नियंत्रण  में  विभिन्‍न  कार्यालय

 अधिवपिता पर
 सेवानिवृत्ति

 की  तारीख  से  पहले  तीन  मास  तथां  अन्य  प्रकार  की

 निवृत्ति  के  ऐसे

 रा

 लों
 में  |

 के

 कस

 pu
 नात्मक  कार्य  व्राही  अन्तर्ग्रस्त  नहीं  है

 पहले  छह  मास  की  अवधि'के  लिए  कोई  या  जाता
 हक  का

 इस  अवधि  के  बाद  एक  वर्ष

 की  दर  पर  ब्याज  की
 अनु

 मा  न्र॒दी  मच

 ह  रा

 ब्याज  का  भुगतान  तभी  किया  जाता  है  यदि  यह  स्पप्ट  रूप  से  साबित  हो  जाए कि  भुगतान
 ,  में  देरी  प्रशासनिक  भूल-चुक  से  हुई  थी  न  कि  पेंशन  की  मंजरी  के  लिए  निर्धारित  प्रक्रिया  का  पालन

 करने  में  सरकारी  कर्मचारी  की  असफलता  के  कारण  ।

 और  (8)  सरकारी  नियमों  तथः  अनुदेशों  के  पालन  को  सुनिश्चित  करना  सधी

 लयों/बिभागों  की  जिम्मेवारी  है  ।
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 कृष्णਂ  धारावाहिक  का  दूरवर्शन  पर  प्रसारण

 2072.  प्रो०  रम  कापसे  ७
 ७०

 आई  बिलों  ३
 :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  वताने-.की  कृपा

 क्‍या  सरकार  का  विचार  धारावाहिक  क्रएणਂ  और

 से  एक  प्रसंग  का  द्रदर्शन  पर  प्रसारण  करने  का  और
 ह

 ee  eee 2:
 यदि  तो  इनका  प्रसारण  कब  से  श्रू  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 आक
 हु  री  गिरिजा  नहीं  ।

 दरद्शन  से  प्रसारण  के  लिये
 अभी  तक

 ऐसे  किसी  कार्यक्रम  का  अनुमोदन  नहीं  किया

 गया  है  ।

 यह
 सवाल  पैदा

 ही
 नहीं

 होता
 ।

 ला  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल  द्वारा  गठित  कार्य  बल  द्वारा  प्रतिप्रादित  बारियल-जटा  उद्योग

 का  अधनिकीकरण  तथा  पृनर्गठन  करने  संबंधी  कोर्ड  योजना  केन्द्रीय  सरकार  और  योजना  आयोग  ने

 स्वीकार  की  है

 यदि  तो  इसे  पॉन्वित किया

 यदि  नहीं  तो इसे  स्वीकार न  करने के  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मं  ०
 जे०

 :  से  केरल  सरकार

 द्वारा  कार्य  बल  फार्स  )  का  गठन
 किया

 गया  रिपोर्ट  को  एक  प्रति  उद्योग  भारत

 सरकार  को  भेजी  गई  उसके  भारत  सरकार  ने  श्री  असीम  चटर्जी योजना  आयोग  में  सलाहकार
 एस०  आई  ),  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति नियुक्त की

 ।  इस  समिति  की  सिफारिणें

 धीन  हैं  ।

 द्वारा
 स्वेच्छिक  संगठनों  से  प्राप्त  आवेदन

 2084.  श्री  रमेश  त्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्‍या  कांउंसिल  पीपत्स  एक्शन  एण्ड  रूरल  टैक्नोलोजी

 )  द्वारा  रवैच्छिक  संग  न  कितने  आवेदन  अ्राप्ण  हुए  हैं

 राज्यवार  स्वीकृत
 पा  का  ब्यौरा  क्या  और

 ह

 परियोजनावार कूल  कितनी  धनराशि  खर्च
 की

 है
 ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  एच०  :  लोक  कार्यक्रम

 तथा  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  विकास  परिपद  )  को  स्वच्छिक  संगठनों  से  गत  वर्ष  (1990-91  )
 के  दौरान  2411  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ।

 1990-91  के  दौरान  कापार्ट  द्वारा  राज्यवार  स्वीकृत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 कनन  ऑन  अननानभओीी.6:5कसफरसकफसक्‍प5फक्‍क/:-+ लकी  लत  5  डिडससडअइ  ऑल  +«  व  व  +  वी
 1990-91  के  दौशन  लोक  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  श्रौद्योगिकी  विकास  परिषद

 )  द्वारा  परिवोजनाबार  खर्च  की  गई  कल  धनराशि  को  दर्शाने  बाली  सूचना
 |]  में  संलम्त

 विवरण |
 1990-91  के  दौरान  लोक॑  कार्यक्रम  तथा  प्रामोण  प्रौद्योगिकी  थिकास  परिथद  हारा

 स्वीकृत  राज्यथार  परियोजनाएं  तथा  धनराशि
 उयाममपमापसल/9कस++भक9 renault  व  कक  न  >>  महक

 महक
 रपये

 क्रम  स॑  ०  7  परियोजनाओं  की  संख्या  स्वीकृत  धनराशि

 1  अंडमान  और  निकोबार द्वीप  समृह  ~  -

 2  आन्प्र  प्रदेश  155  256.  27
 3.  अभ्रणाघल  प्रदेश  2  ०.०7
 4.  असम  9  15.84  84

 5.  बिहार  149  168.44  44
 6  चंडीगढ़  2  5.71
 2  दादर  और  सगर  हवेली  ल्‍  द्

 दिल्ली  26  56.17
 ५  गोजा  दमन  दीब  ले  कट

 10.  गुजरात  26  क  685
 हरियाणा  21  14.  50

 12  हिमाचल  प्रदेश  16  17.43  49

 मस्ण और  कबमीर  3  7.24
 14.  कर्नाटक  43  46.  94

 केरल  19  20.  36
 16  खक्षढ़्ोप  -  -

 17  मध्यप्रदेश  31  43.72
 18  महाराष्ट्र  29  44,  0०३

 अणिपुर  22  23,  48
 20  मेघालय  i  9.26
 21  मिजोरम  1  14.46  46
 32.  नागालैण्ड  7.  84
 23.  डडीसा  4$  58  .  68
 24  पांडिचेरी  1  0.23
 25  पंजाब  4  9,70०
 26  राजस्थान  46  66.  48
 27  सिक्किम  कि  _

 28  समिलनाड़्‌  107  128.17
 297  किपुरा

 न

 ३0.  उत्तर  प्रदेश  259  908.17
 3].  प्रश्चिम  धंगाल  _  185  319.62

 बोग  1.56...  1734.04

 ०५
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 ne  oS  भमम  ५  NS  कक»  +  ce  ५  nn

 [|

 1990-91  के  दौरान  लोक  कार्यक्रम  तथा  प्रामीण  प्रौद्योगिकी  विकास  परिचश  हारा  छर्ज
 की  गई  कुल  धतराशि

 रूपये

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  खर्च  को  गई
 धनराशि

 1.  त्वरित  ग्रामीण जल  सप्लाई  कार्यक्रम  4.  38

 क्र  ग्रामीण  महिला  तथा  लिक्षु  बिकास  वोजना  1.01

 3,  समन्वित  ब्रामीण  बिक्रास  कार्यक्रम  0.  24

 4.  ग्रामीण  विकास  में  स्वैच्छिक  कार्यों  को  प्रोत्साहन  2.  80

 मु  लोक  कार्यक्रम  तथा  प्रामीण  प्रौद्योगिकी  बिकास  परिषद
 को  सहायता  प्रौधोगिकी

 का  1.  04

 6.  जबाहर  रोजगार  योजना  4.  34

 7.  २रीबी  निबारण  कार्यक्रमों  के  लाभाथियों  का  श्ंगठत  0.72

 8.  केम्द्रीय  ग्रामीण  स्वच्छ  ता  कार्वक्रम  1.62
 ci,  5  *अल्ललिललेग  मिला  मल  नर  नन  4 ऋपर्स  नस  9:  संस

 बौग  16.  ।5
 SS a ee  ees,  ४८४  a 49  के  कल  552  सडक  as

 केस्रीय  प्रशासमिक  स्यायाधिकरण  में  वर  लेक्षा-मिशुस  क्षविकारियों की

 2075.  श्री  रमेश  चेप्रित्त  श्री  यह  बताने  की  हुवा  करेंगे  कि  :

 E.
 केलीय

 प्रशासनिक  न्यायाथिकरण
 में

 शव
 के  पदों

 को  सैंचानिवृत
 : नियक्ति  करके  भरा  जाता ह

 है  तो  तत्स॑बंधी  ग्यौरा  क्या  है  ;

 फीडर  श्रेणी  से  पदोन्‍तति  के  लिए  योग्य  अधिकारी  उपलब्ध  होने के  बावजूद
 कारियों  की  पन'ः  नंयक्िलि  यां  की  जाती  हैं

 गणा

 हारा  खास  न

 रभ्टम  at

 मार्गरेड  :

 से
 शक

 अमल
 अशाल
 ः  fi  विभिन्न  प॑दों  के  लिए  निर्धारित

 भर्ती  निधमों  के  अनुसार  अधि
 -

 अथवा  स्थासान्तरण  झ्वरा  अथवा

 नियुक्ति पर  स्थानात्तश्ण ढ्वारा  भरा  जाना  होता  केस््रीय  ब्रल्लासेभिक  अधिकरण  में  पदोन्नति
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 (3)  वनस्पति  के  उत्पादन  के  लिए  सस्ती  देशीय  कच्ची  मामग्रो  सीमित  में
 लब्ध  तथा

 (4)  वनस्पति  की  तलना  में  तरल  तेलों  विशेष  रूप  से  परिष्कृत  तेलों  का  लोकप्रिय

 होना  ।

 बनस्पति  के  उत्पादन  में  बृद्धि  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 वनस्पति  के  निर्माण  में  अप्रश्नान  तथा  गैर-पारम्परिक  तेलों  के  उपयोग  पर
 उत्पाद  शुल्क  में  छूट

 वनरयति  उद्योग  आई०  एस+  आई०  चिन्ह  लगे  नए  टीन  के  डिब्धों  की
 उपलभ्यता  में  कमी  होने  की  स्थिति  वनस्पति  की  पैकिंग  के  लिए
 आई०  एस०  आई०/प्री  तरह  से  साफ  किए  गए  पुराने  टीन  के  डिब्बों  के
 उपक्षैग  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 और  एक  विवरण  उत्तर  के  साथ  संलग्न  है  ।

 ($)  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  अभी  तंक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 विवरण

 1.  घनस्पति  का  उत्पादन
 लाख  मी ०  टन  में  ) ः

 तल  वनस्पति  का  उत्पादन
 ) ns  «  cere  reese  ++मयकनाे>क+क-१+ «मनी  ०  अननम»»ॉनोमकनकक  ८०.  ८े  ०  3.  «मन  3  की  के  कम  Sen  आकर

 9.86
 1988-59  9.70

 1989-90  8.

 2.  से  घनस्पति  की  संस्थापित  क्षमता  को  तुलना  में  उसका  उत्पादन  )
 क

 तैल  वर्धे
 .._

 फरवरी-अप्रैल  मई-जुलाई  अगस्त-अक्तूबर
 )

 आप  89  2.57  2039  (16.08)  2.20
 2.30  2.37  089)  2.30  08)  1.84

 2.  30  2:57  3.30  (16.  84
 1:92  38)  2.10  46)  T2.31  46)  46)

 (16. 46)  (14.69)  (16.83)  &॥  के
 46)  69)  83)  (-)

 #  संस्थापित  क्षमता  कोष्टकों  में  दी  गई
 ॥

 अनुमानित  ।
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 तेल  वर्च  र-अक्तूबर  )  तेल  मात्रा

 1987-88  आर  बी  डी  एी  एल  8.42

 आर  बीडीपी  ओ  0.  84
 जार  एस  ओ  3.०2

 एस  बी  आओ  3.91

 एन  पी  ओ  0.93

 ह्श  एक  भो  0.४०
 खहायता  के  अधीन  आर  एस  ओ  v.15

 "  वरिष्कृत  एस  बी  औ
 ७  0.12

 18.19

 आर  बी  डी  पी  एल  2.82
 आर  एस  आओ  0.  33
 एन  थी  भो  0.30
 आर  आर  एश  ओ  0.

 आर  एशस्चबी  ओ  0.11

 3.73

 1989-90  आरब्रीडी  पी  एस  5.41
 डी

 0.66
 डी  डी  बी  )

 6.07

 1990-91  आर  बी  डी  पो  एल  ०.9०
 1991  तक  )

 अआंयातित  छाद्य  तेलों  के  भाग

 एसबी  भो  सोयाबीन  तेल
 भार  एस  ओ  रैपसीड  तेल
 एस  एक  ओ  सूरणमुखी  का  तेल
 आर  बो  डी  थो  एल  परिष्कृत  बिरंजित  निरगंश्व्ीकृत पामोलीम
 ओर  बी  डो  पी  औी  परिष्कृत  बिर॑जित  निर्गौकृत ताड़  तेल
 एन  पी  को  सिविष्मीकृत  ताड़  तेल
 भारएसबी  भो  परिष्कृत  लोबाबीन  तेल
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 की  3.33...  का  हि

 सेबा-निवृश्  सरकारी  कम  चारियों  को  अवकाश  यात्रा  रियायत  टी०  की

 सुविधाएं

 2079.  भ्री  राजनाथ  सोनकर  शात्री  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  सेवानिवृत्त  सरकारी  कर्मचारी  मंच  से  प्रवकाश  यात्रा  रियाय्रत

 सी
 ०)

 सुविधा  दिये  जाने  के  संबंध  मं  कोई
 शापत

 प्राप्त
 भा  है  ;  श्र

 यदि  तो
 तत्मंब्रंधी

 म॒  बारे  में  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट

 हां  ।  ध
 3  Bie

 आर

 है

 |
 में  वेंशनभोगी '

 24  ib
 वृत्त  सरकारी  कमंचोरियों  से  इस

 प्राशय  के  कुछ
 bia 4: कल

 भर

 said
 |  को  दी  जाने  वाली  छुट्टी  यात्रा

 रियायत  प्रथवा  रेलवे  पेंशनभोगियों  को  मानार्थ  पास  की  प्रणाली पर  यांत्रा  रियायत  दी  जाएं  ।  ऐसे

 .+  परनुरोधों  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  पाया  गया  है  ।

 बे  उड़ीसा को  आवश्यक  वस्तुओं  का  आवंटन

 2080.  श्री  बृज  किशोर  त्रिपाठी :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 :  उड़ीसा  को  सार्वजनिक  वितरण  के  लिए  जनवरी  से  तक  माह-वारं
 कितनी  मात्रा  में  भ्रन्य  पामोलिन  और  चीनी  का  झ्रावंटन  किया  गया  और  भेजा

 गया  ;

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  और  भ्रधिक  झावंटन  की  मांग  की  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रावंटन  की  मात्रा  बढ़ाने  का  है  ?

 नागरिक  पूर्ति  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रों  कमालुदोन  :

 :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  े

 और  उड़ीसा  सरकार  ने  में  प्रतिमाह  95,000  टन  गेहूं  और

 30,000  मी ०  टन  चावल  के  झ्रावंटन की  मांग  थी  ।  राज्य  सरकार  ने  भ्रग़॒स्त  और

 के लिए  के  लिए  चावल  के  आवंटन  में  वृद्ध  करने  की
 ओर  मांग  की  ।  उक्त  राज्य  को  अ्रतिरिकत

 के  लिए  5,000 मी  ०  टन  और  के  लिए  मी०्टन  चावल  को  अ्रतिरिकत

 है|  तदर्थ  आवंटन  किया  गया  है  ।  ह

 राज्य  सरकारों  और  संद्य  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 लिए  किया  जाने  वाला  खाद्यान्न  का  आ्रावंटन  अ्रनुपूरक  स्वरूप  का  होतों  है  तथा  इसका  डुंद्देश्म
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 की  संपूर्ण  मांग  को  पूरा  करना  नहीं  होता  ।  भ्रगस्त  से  1991  तक  की  कमी  वाली  अ्रवधि
 के  लिए  चावल  का  भप्रतिरिक्त  श्रावंटन  किया  जा  रहा  है  ।

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्नों  की  श्रायातित खाध  तेल  का  पभ्रावंटन  केंद्रीय  सरकार  के  पास  भंडार
 उपलब्ध  होने  पर  किया  जाता

 है  ।

 लेवी  चीनी  बटन  1.10.  1986  को  प्रनम  नि  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  प्रतिमाह
 425

 ग्राम  सावा
 उपलब्ध  कराने  के  प्राधार  पर  किया  जाता

 केंद्रीय  सरकार  ने
 1991

 माह  से  सभी  राज्यों/संघ  राज्यों  क्षेत्रों  को  लेवी  चीनी  के  प्रावंटनो ंमे ं5'
 ome

 बुद्धि करने  का  निर्णय

 विकजरजइन  मे
 1991

 तक  जारी  रहेगी  जिसके  बाद  स्थिति  की  समीक्षा की  जाएगी  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली के  ज॑  मौर
 हेतु  उड़ीसा  को

 चीनी  और  आयातित

 खाद्य  तेल  का  माहधार  आधंटन  और
 उसकी  उठाई  गई  मात्रा

 6  टन  में  )
 ५  «95०  जीननननगनगगफगगनग  मे  अर  नओ  कण  पतन अनजान  किनोभिभगाना  ननननओ  जन  चीनी

 गेहूं  आावल  आयातित  खाद्य  लेवो  चीनी
 माह  ही 25000 25200.  18000  15100  ४ wa  250  आक्टन

 आधंटन  उठाई  आवंटन  उठाई  गई  आवंटन  उठाई  गई
 मात्रा  मात्रा  मात्रा

 30000  35200  1800॥  15700  शन्य  250  12393

 1991  30000.  24500.  24000  13101  aq  1335  12394

 1991  45000  25600  24000  22500  श्न्य  39  12399

 1991  35000.  24400.  24000.  18801  श्न्य  श्न्य  12398

 85000  24000  225॥0  श्न्य  39  कि

 25000  20400  26000  में कोई उद्योग  220  श्न्य
 जन  नी  जन  अनमन  अनममममममभका  जनाननाननक का  3

 :  लेबी  चीनी  की  लगभग  प्रतिशत  मात्रा  उठा  ली  जाती  है  ।

 ॥
 बिहार में  सहरसा  में  उच्चोग  को  स्थापना

 झी  सूर्य  नारायण  यादव  :  क्या  प्रध्लान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उत्तर  बिहार  के  सहरसा  जिले  में  कोई  उद्योग  स्थापित  करने  पर  विचार
 कर

 रही यदि तो यह उद्योग कब तक स्थापित किया और बदि तो रहित जिलेਂ में उद्योग स्थापित न करने के क्‍या कारण हैं ?
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 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  जें०  :  से  किसी  विशेष
 जिले,क्षेत्र  के  औद्योगीकरण  का  प्राथमिक  दायित्व  संबंधित  राज्य  सरकार  का  है  ।  केन्द्र  सरकार

 रियायती  वित्त  इत्यादि  के  मामले  में  प्राथमिकता  जैसे  प्रोत्माहन  देकर  पिछड़े  क्षेत्रों
 के  औद्योगीकरण  को  बढ़ावा  देने  के  उनके  प्रयासों  की  पूरा  करती  है  ।

 ]

 इस  संबंध में  ग्रब
 तक  कितनी

 ध्रनराशि  को उपयोग  में  लाया  गया  है  ?

 प्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उस्तमभाई  एच०  :  और

 छवोंन्‍्द्रीय  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  और  रामनाथ  सालेम  तथा  दक्षिण
 अ्रकोट  जिलों  में  मिनी  मिशन परियोजनाओं  के पंतर्गत  ग्रामीण  क्षेक्नों  में  पेयजल  उपलब्ध  कराने
 के  लिये

 तिलनाइ

 सरकार को  1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  25.  28  करोड़

 रुपये  तथा  21.  78  करोड ़र
 |  गये  राज्य  मरकार  किया है  कि  1989-

 90  तथा
 के

 9  के  0
 करोड़  रु  और  28.  करोड ़करोड़  रुपये  की  राशि

 का  इस्तेमाल  किया  गे

 topside
 के

 और  न  तमिलनाड  मे ंसूखा  उपाय  के  रूप  में  पेयजल  क्षेत्र  के  भ्रन्तर्गंत
 29.  84  करोड़  रूपये  के  खच्  झा  अनु  गयी  1990-91  के  दौरान  सूखा

 के
 लिये

 झ्रापदा राहत  निधि  के  रूप  में तमिलनाडु को  39.  00

 इस राशि का  25  प्रतिशत  राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  निजी
 संसाधनों  में  स ेवहन  किया  जाना  था  ।  राज्य  सरकार  ने  1990-91  के  दौरान  पहली  तीन  तिमाहियों  .
 में  17.  73  करोड़  रुपये  के  खर्च  किग्रे  जाने  की  सूचना  भेजी  है  जिसमें  पेयजल  पर  किये  गये
 13.  27  करोड़  रुपये  भी  शामिल  है  ।

 तमिलनाडु  में  पंजीकृत  कम्पनियों  को ऋण

 2083.  श्री  आर०  जीवरत्नम  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 20  करोड़  रुपये  से  अधिक  के  पूंजी  निवेश  वाली  कितनी  कम्पनियां  तमिलनाडु  में
 पंजीकृत  हैं  ;

 143
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 इन  कम्पनियों  को  भ्रब  तक  कितना  ऋण  वितरित  किया  गया  है

 उन्हें  संघ  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  का  श्रलग-अलग  ब्यौरा

 क्या  श्रौर

 इन  कम्पनियों में  नियोजित  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  क्या  है  ?

 उच्चोग  मंजासय में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  से  जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही  है  पभ्रौर  सभा-प  जायेगी
 ।._

 2084.  क्री  आर०  जीवरत्नम  :
 क्या  प्रधान मंत्रो यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  वा  पौद्योगिक  यूनिटों
 की

 संख्या

 क्या
 प्रत्येक  यूनिट

 में
 कितना  पूंजी  निवेश  हुआ

 है

 भौर

 कितने  यूनिट  रण
 हो  गए  हैं  ;  प्रौर

 रुूग्ण उच
 निवेश  «  नराशि

 को  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 उच्ोग
 मंत्रालय

 में
 राज्य  पो०  जे०  :

 3248

 देश  में  बैंकों

 द्वारा
 सहायता  प  रुग्ण  श्रौद्योगिक  एककों  सम्बन्धी  आ्रारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  रखे

 जाते  वे  भाः  गक  एककों  के  बारे  में  प्रलग  नें
 रखता है  ।  भारतीय  रिजवं

 हे  डर
 5

 ेणिय
 ग्र्थात  नघ

 उद्य
 गगऔर-र  के

 अन्तर्गत  रखे  जाते  हैं  ।

 कि

 री  भ्रौद्योगिक  एकक  सरकारी  र  प
 रकारी  क्षेत्र  के  एककों

 जो  बिन

 है

 क्षेत्र  में  और  प्रत्येक  में  किए  गए  निवे  ज्य में  उसका  पंजीकृत

 8247६

 के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
 एककों में  काफी  समय  से

 नुकसान  हो  रहा है  ।
 गैर-सरकारी  क्षेत्र

 में
 भारी  भ्रौद्योगिक

 एककों  के  ब्यौरे नहीं  रखे
 जाते

 कला

 न्‍क
 नी  |  ।

 की  गई  वे सरकारी  उ  दम  जो  काफी

 क्रम  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  उपक्रम  का  नाम  निवेश  का  राज्य-वार
 सं०  (२०  लाख  स्थान

 1  2  a  4

 ।.  मिश्र  धातु  निगम  लि०  13925  आन्ध्र  प्रदेश
 2  गाष्टीय  छतिज  बिकास  निगम  लि  ०  17117  आन्श्र  प्रदेण

 नयी  -  ननीनननिनीनननन-नीनन-ीनीीीीनानान-ब-ा  ०  -

 144.

 :
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 विवरण॑-ज।री

 3

 भारत  हेवो  प्लेट  एण्ड  वेसल्स  लि ०
 भारत  डासनेमिक्स  लि  ०

 इलैकट्रा  निक्स  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लि  ०
 प्राग  टल्स  लि  ०
 स्पंज  आयरन  इंडिया  लि०
 साउदने  पेस्टिसाइडस  कारपोरेशन  लि  ०

 एच ०  एम  ०  टी ०  बियरिंगस  लि०

 हिन्दुस्तान  पलोरोकाबंन लि  ०
 बोगेंगांव  रिफापनरी  एण्ड  पैट्रोकेसिकलस  लि०
 ऑयल  इंडिया  लि०

 नॉथे  इस्टर्न  रीजनल  एग्रीकल्चरल  मार्कोटिग  कारपो  6  लि०
 भारत  रिप्रेकटरीज  लि०
 इंडिया  फायरबिक्स  एंड  इत्स्यूलेशन  कं  ०  लि०
 पाइ्राइट्स  फासफेस  एंड  केमिकल्स  लि०

 युरेनियम  कारपरेशन  ऑफ  इंडिया  लि०
 भारत  कोकिंग  कोल  लि०

 सेंट्रल  कोल्ड  फिल्डस  लि०
 हैबी  हंजिनियरिंग  का  रपो  ०  लि०
 भारत  बैगन  एंड  इंजीनियरिंग  कारपो  ०  लि०

 फेरो  स्क्रेप निगम  लि०
 प्रंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपो  ०  लि०

 एन०  टी ०  सी ०
 लि०

 इंडियन  ड्रग्स  फारमेस्यूटिकलस  लि  ०

 कुद्रेमुख  आयरन  ओर  कं०  लि०
 भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०

 तुगभद्रा  स्टील  प्रोडक्ट्स  लि०
 भारत  इलैक्ट्रॉनिक्स  लि०
 एच०एम०टी>लि०
 इंडियन टे  लीफोन  इंड  ० लि०
 भारत  अधंमूबर्स  लि  ०

 हिन्दुस्तान  ए  रोनॉटिक्स  लि ०
 माण्डेया  नेशनल  पेपर  मि  ०  लि०

 एन  ०  टी  ०  सी ०  ०  प्र०  केरल  और  लि०

 कर्ताटक  एल्टीबायोटिक्स  और  फार्मे  ०  लि०

 विज्ञान  इंडस्ट्रीज  लि०
 विश्ववरैया  आयरन  एंड  स्टील  कं  ०  लि०

 ._  ता  “5

 4493
 17283
 12319
 3586
 27286
 1005
 1069
 3645

 24473
 34846

 500
 9493
 1548

 10158
 5589

 192839
 124781
 43775

 1464
 572

 129901
 19119
 28551
 66339

 9837
 1557

 28805
 22113
 65076
 27006
 66692

 4719
 19949

 4

 आमप्र  प्रदेश
 आन्ध्न  प्रदेश
 आमप्रन  प्रदेश
 आमप्र  प्रदेश
 आशध्र  प्रदेश
 आन्प्र  प्रदेश

 5
 14
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 विधरण-जारी

 ४४५७७  0
 ४७४७४  ७७

 |,

 39  कोचोन  रिफाइनरीज़  लि  ०  18887  केरल
 40.  फर्टीलाइज़र एंड  केमीकल्स  लि०  43395  केरल
 41  कोचीन  शिपयार्ड  लि०  16547  केरल
 42.  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लि०  2320.  केरल
 43  हिन्दुस्तान न्यूज़  प्रिट  लि०  10026  केरल
 44.  नेपा  लि०  5४736  मध्य  प्रदेश

 19887  मध्य  प्रदेश
 185356  मध्य  प्रदेश
 154960  मध्य  प्रवेश
 13198  महाराष्ट्र

 2182  महाराष्ट्र

 45  एन०टी०सी०  लि०
 46  नॉर्थन कोल  फिल्ड्स  लि०
 47  साउथ  ईस्ट  कोल  फिल्डस  लि०
 48  इंडियन रेयर  अर्भस  लि०
 49  मग्नोज्ञ इंडिया  लि०
 50.  वैस्टर्न  कोल्ड  फिल्डस  101758  महाराष्ट्र
 51  भारत  पैद्रोलियम  कारपोरेशन  लि०  28547  महाराष्ट्र
 52  हिन्दुस्तान  पैट्रोलियम  कारपों  ०  लि०  37148  महाराष्ट्र
 53.  इंडियन ऑयल  ब्लैंडिग  लि०  755  महाराष्ट्र
 54.  इंडियन  ऑयल  कारपो  ०  लिए  47092  महाराष्ट्र
 55  लुम्रीजोलइंडिया  लि०  2134  महाराष्ट्र
 56.  हिन्दुस्तान ए  टीबायोटिक्स  लि०
 57  हिन्दुस्तान  ऑरगेनिक  केमिकल्स  लि०
 58  रिचर्डेसम एंड  क्रयूड्स  (1972)  लि०
 se  मेज़ागोन डॉक  लि०
 60.  एन०टी० सी  ०  लि०

 ७1.  एन०टी०  सी०  लि०

 12880  महाराष्ट्र
 ४8495  महाराष्ट्र
 5416  महाराष्ट्र

 45600  महाराष्ट्र
 24647  महाराष्ट्र
 29366  महाराष्ट्र

 62  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एंड  फर्टीलाइजर्स  लि  ०  85250  महाराष्ट्र
 63  महाराष्ट्र  एंटीबायोटिक्स  एंड  फार्मास्पुटिकल्स  लि०  385  महाराष्ट्र
 64  नेशनल  बाइसाईकिल  कारपो  ०  ऑफ  इंडिया  लि०  3060  महाराष्ट्र
 65  महाराष्ट्र  इलैक्ट्रोस्मल्ट  लि०  4714  महाराष्ट्र
 66  नॉर्थ  इस्टन  इलैक्ट्रिक  पावर  कारपोरेशन लि०
 67  नागालैंड  पल्प  एंड  पेपर  कम्पनी  लि०
 68  जैशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०
 ७9०  उद्झीसा  डूग्स  एंड  कैमिकल्स लि०

 44822  मेघालय
 11975  नागालैण्ड

 297818  उड़ीसा
 143.  उड़ीसा

 70.  पैरादीप  फार्स्फैटस  लि०  48938  उड़ीसा
 71.  सैमी-कण्डक्टर लि०  6229  पंजाब

 72  हिंदुस्तान जिक  लि०  41218  राजस्थान

 73.  हिन्दुस्तान  साल्ट्ल्स  लि०  243  राजस्थान

 724  संम्भर  साल्ट्स  लि०  264  राजस्थान
 लि  ee  का  के  ee
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 ़््  का  3  4

 मेंटेगन  लि  ०  5844  राजस्थान

 राजस्थान  ड्रग्स  एंड  फार्मेस्पूटिकलस लि०  119  राजस्थान

 ee
 का  78  राजस्थान

 नी  जिमताइट  कापो
 ०  लि०  253985  तमिलनाडु

 मद्रास  रिफाइनरीज़  लि०  90026.  तमिलनाडु
 मद्रास  फर्टोलाइजर्स  लि  ०  6814  तमिलनाडु

 हिन्दुस्तान  टेसीप्रिंटर्स  लि०  1159  तमिलनाइ
 हिन्दुस्तान  फोटोफिल्मस  मैन्युफंक्चरिग  कं  ०  लि ०  23935  तमिलनाडु
 एन  टी  सी  एंड  पांडिचेरी  )  लि०  7549  तमिलनाडु
 टंडियन  एडिटिव्स  लि०  500.  तमिलनाद
 ऑयल  एंड  नेबुरल  गैस  कमीशन  609065  उत्तर  प्रदेश

 fateh  ब्रिवेणी  स्ट्रचक्चरल्स  लि०  2735  उत्तर  प्रवेश
 भारत  पम्पस  एंड  कम्परैसस  लि०  5642  उत्तर  प्रवेश
 स्कूटर  इंडिया  लि०  9७७3  उत्तर  भ्रदेश
 टैनरी  एंड  फुटवियर  कार्पों  ०  ऑफ  एड़िया  लि०  6040.  उत्तर  प्रवेश
 एन० टी  ०  सी  ०  लि०  22516  उत्तर  प्रदेश
 इंडियन  मेडिसन्स  फार्मेस्यूटिकल  कार्पो  ०  लि०  85.  उत्तर  प्रदेश
 ग्रू७  पी  ०  ड्रग्स  एंड  फार्मेस्युटिकल्स  झू  ०  लि  ०  ४७.  उत्तर  प्रदेश
 ब्रुशवारा  लि०  5  उत्तर  प्रदेश
 ब्रिटिश  इंडिया  कार्पो०  लि०  11961  उत्तर  प्रदेश
 इलगिन  मिल्स  कं०  लि०  7839  उत्तर  प्रवेश
 नैशनल  हैंडलूम्स  डेवलपमेंट  कार्पोरेशन  लि०  644  उत्तर  प्रवेश
 कॉनपोर  टैक्सटाइल्स  लि०  1181.  उत्तर  प्रवेश
 भारत  यात्रा  निगम  लि०  526  उत्तर  भ्रदेश
 भारत  इम्युनोलोजिकल  एंड  वियोलॉजिकल्स  कार्पो  ०  लि०  663  उत्तर  प्रवेश
 इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कं  ०  लि०  97430  पश्चिम  बंगाल
 हिन्दुस्तान  कॉपर  लि०  51794  पश्चिम  बंगाल
 कोल  इंडिया  लि०  934944  पश्चिम  बंगाल
 इस्टन॑  कोल  फिल्डस  लि०  186038  पश्चिम  बंगाल
 आई०  बी०पी०कं०लि०  3597  पल्चिम  बंगाल

 स्मिथस्टेनस्ट्रीट  एण्ड  फार्मेस्यूटिकल्स  लि०  1235  पश्चिम  बंगाल
 ब्रेथवेट  एंड  कं  ०  लिमिटेड  5228  पश्चिम  बंगाल
 ब्रिज  एंड  रूफ  कं०  लिमिटेड  1888.  पश्चिम  बंगाल

 बन॑  स्टेण्डड  क  ०  लिमिटेड  14890.  पश्चिम  बंगाल

 जेसप  एंड  कं  ०  लिमिटेड  7300  पश्चिम  बंगाल
 भाइनिंग एंड  एलाइड  मशोनरी  कार्पोरेशन  लि  ०  7184.  पश्चिम  बंगाल
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 विधरण-जारी

 2

 बाल़मेर  लारी  एंड  कं  ०  लिमिटेड
 विक्कों  लारी  लिमिटेड
 भारत  ब्रेक्‍्स  एंड  बल्वस  लिमिटेड

 हिन्दुस्तान  केबल्स  लिमिटेड
 आई  आई  एस  सी  ओ  उज्जैन  पाइप  एंड  फा  उण्ड्री  कं  ०  लिमिटेड

 नेशनल  जूट  मैन्युफैक्चस  कार्पो  ० लि०
 बंगाल  केमिकल्स  एंड  फार्मेस्यिटिकल्स  लिमिटेड

 हुगली  डॉक  एंड  पोर्ट  इंजीनियस  लिमिटेड

 टायर  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लि०
 बंगाल  इमनिटी  लि०

 भारत  भारी  उद्योग  निगम  लि०
 जूट  और  एक्सपोर्टस  लि०

 अंडमान  एण्ड  नीकोबार  आइमलैड  फारेस्ट  एण्ड  प्लांट  डेबलोपमेंट
 कारपोरेशन  लि०

 हिन्दुस्तान  पेपर  का रपोरेशन  लि०
 नेशनल  फर्टीलाइजस लि  ०
 नेशनल  हाइड्रोइलैक्ट्रिक  पावर  कारपोरेशन  लि०
 नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन  लि  ०
 स्टील  आधोरिटी  ऑफ  इंडिया  लि  ०

 भारत  अलमूनियम  कं  ०  लि०
 औओ७  एन»  जी  ०  सी  ०  विदेश  लि०
 सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लि०
 फर्टिलाइजरस  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लि०
 हिन्दुस्तान  इनसेक्टीसाइड्स  लि  ०
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 पश्चिम  बंगाल

 पश्चिम  बंगाल
 पश्चिम  बंगाल
 पश्चिम  बंगाल
 पश्चिम  बंगाल
 पश्चिम  बंगाल

 पश्चिम  बंगाल
 पश्चिम  बंगाल

 पश्चिम  बंगाल
 पश्चिम  बंगाल

 पश्चिम  बंगाल
 पश्चिम  बंगाल
 पश्चिम  बंगाल

 पश्चिम  बंगाल
 पश्चिम  बंगाल
 पश्चिम  बंगाल
 पश्चिम  बंगाल  -
 पश्चिम  बंगाल
 पश्चिम  बंगाल
 पश्चिम  बंगाल
 बेस्ट  बंगाल

 वेस्ट  बंगाल
 वेस्ट  बंगाल

 बेस्ट  बंगाल

 अंडमान  एण्ड
 नीकोबार
 दिल्ली
 दिल्ली



 16  i913  )  लिंखत'उत्तर

 विवरण-समाप्त

 1  2  3  4

 146  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स लि  ०  agzi4  दिल्‍ली
 147  सैन्द्रल  इलेक्ट्रॉनिक्स  लि०  2995  दिल्‍ली
 148  हिन्दुस्तान  शिपयाड़े  लि०  17784.  दिल्ली
 149.  फूड  इंडस्ट्रीज  लि०  1087.  दिल्‍ली
 150.  नेशनल  शीड्स  कारपोरेशन लि०  3189  दिल्‍ली
 151  स्टेट  फार्मस  कारपोरेशन ऑफ  इंडिया  लि०  3137.  दिल्‍ली
 152  नेशनल  टैक्सटाइल्स  कारपोरेशन  लि०  25856  दिल्‍ली
 153  एन०  टी०सी  ०  पंजाब  और  लि०  10784  दिल्‍ली
 154  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजस  कारपोरेशन  लि०  142374  दिल्‍ली
 155  मारूति  उद्योग  लि०  17835  दिल्‍ली
 156  गैस  आँयोरिटी ऑफ  इंडिया  लि०  170912  दिल्‍ली
 157  हिन्दुस्तान  बेजेटेबल  ऑयल  कारपोरेशन लि०  1185.  दिल्‍ली
 158  न्यूक्लियर  पावर  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लि०  260964  दिल्ली
 159  इनटेलीजेन्ट  कमूनिकेशन्स  51.  दिल्‍ली
 160.  गोवा  शिपया्ड लि०  7010...  गोंबा

 श्वेत-श्याम  और  रंगीन  टेलीविजनों  का  उत्पादन

 2085.  थभ्री  आर०  जीवरस्नम :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 देश  में  प्रति बर्ष  कुल  कितने  श्वेत  श्याम  और  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  का  उत्पादन

 हो  रहा  है
 रा

 वया  कुछ  रंगीन  टेलीविजन  उपकरणों  का  भी  भ्रायात  हो  रहा  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  श्र  रः

 उन  भारतीय  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  रंगीन  टेलीविजनों  के  निर्माण  के  लिये

 ऋण  दिये  गये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तया  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेट  :

 (%)  पिछले  3  बर्षों  के  दोरान  टी०  वी०  मेंटों  का  वाधिक  उत्पादन  नीचे  दिये  प्रनुसार  है  :--

 लाख

 वर्ष  श्याम  तथा  श्वेत  रंगीन  टी  वी
 टी  बी

 1988
 ह  =

 44  13

 1989  40  12

 1990  6
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 सरकार  की  नीति  के  भ्रनुसार  व्यक्तिगत  झ्रासबाब  नियमों  के  भ्रन्तगंत  लाई  जाने  बाली

 वस्तुश्रों  को  छोड़  कर  टेलीविजन  सेटों  के  ग्रायात  की  भ्रनुमति  नहीं  दी  ज।ती  है  ।

 टी०  वी०  रिसीवरों  के  विनिर्माण  के  लिये  किसी  भी  भारतीय  कम्पनी  को  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  ऋण  प्रदान  नहीं  किया  गया  है  ।

 2086.  श्री  हरिकेबल  प्रस  यह बताने फी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश में  र  स्थित  उर्बरक  संयंत्र  अभी  भी  बन्द  पड़ा  है

 यदि  तो  इसके  कय  है  और  अब  तक  इससे  कितने  राजस्व  की  हानि  हुई
 है  ;  और

 सरकार का  इर  ;।  करने का  विचार  है  ?

 रसायन  ओर  उर्थ रक
 मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  चिन्ता  :  जी  हां  ।

 और
 अदआपताए  के  हे  के  काइन

 10  199॥  को  एक  दुषघ्घटना

 हुई  ।  उसके  पश्चात्‌  कारखाना  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  द्वारा  एफ  सी  आई  को  निर्देश

 दिया  गया  कि
 च

 क्षका
 पा

 उसका  स्वास्थ्य  सर्वेक्षण  कराया
 जाए  ।  एक  विस्तृत  स्वास्थ्य

 t  किया  जा  रहा  है
 और इसके  अक्टूबर  1991  तक  पूरा  होने

 की  सम्भावना  है  ।  अब  तक
 की  हा  करोड़ रु०  संयंत्र  को  पनः  चाल्‌

 करने  के  सम्बन्ध  में  निर्णः  स्वारध्य  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  प्राप्त
 होने के  बाद  लिया  जायेगा  ।

 ु

 अनृशूचित  ज
 बत  ज

 |  बकाया  रिक्त  पद

 2087.  श्रो  राम  नारायण
 बेਂ

 प्रश्लान  मंत्री
 यह बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो ंके  दौरान  केन्द्रीय सरकार की  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  आरक्षित  पदों  मे ंसे कितने  पद  नहीं  भरे  गए  हैं

 कया  सरकार का  इन  बकाया
 पदों  को  भरने के  लिये  एक  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाने

 का  प्रस्ताव  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  इन  खाली  पदों  को  भरने  के  प्रावधानों  को  कानूनी  संरक्षण
 प्रदान  करने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 150
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मामंरेट  :
 केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  मन्त्रालयों।विभागों  द्वारा  यथा-सूचित  केन्द्रीय  सरकार  की

 सेवाओं  में  गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिये  आरक्षित
 बकाया  रिक्तियां  43504,  35647  और  31928  हैं  ।

 और  अਂ
 नुदृचित

 तियों
 तथा  अनुसूचित उ

 काम
 थों  की  बकाया  रिक्तियों  को

 भरने  के  लिये  25-  1-89 को  प्रशासनिक  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  जिनमें  सीधी  भर्ती  में  अनारक्षण
 पर  रोक  लगा  दी  गई  इन निर्देशों को  पर्याप्त  समझा

 गया  है|

 हिस्बुस्तान  साल्ट  लिमिटेड  के  कब्जे  में  भूमि

 2088.  श्री  रास  नारायण  बंरवा  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सॉभर  झील  में  हिन्दुस्तान  साल्ट  लिमिटेड  के  कब्जे  में  नमक  उत्पादन  करने  हेतु

 क्‍या  यह  सच  है  कि  यह  सरकारी  उपक्रम  भम्पू्ण  क्षेत्र  में नमक  उत्पादन  करने  में

 असमर्थ  है  ;  और
 छ्

 यदि  तो  क्या  सरकार का विचार
 पक

 इस  अप्रयकत  पड़ी  भूमि  को  शिक्षित  बेरोजगारों

 को  आवंटित  करने  का  विचार  है  ताकि  इन  युवकों  को  रोजगार  मिल  सके  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  के०  :  19,200  एकड़  ।

 सॉभर  साल्ट्स  लिमिटेड  साल्ट्स  लिमिटेड  को  एक  सहायक

 के  कब्जे  की  सारी  भूमि  नमक-उत्पादन  के  लिये  उपयुक्त  नहीं  कम्पनी  उपयुक्त  भूमि
 का  यथासम्भव  अधिकतम  सीमा  तक  उपयोग  कर  रही  है  ।

 नहीं  ।

 |  ह

 2089.  डॉ०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का
 प्रतिवर्ष  एक  करोड़  बेरोजगार  नौजवानों  के  लिये  रोजगार  के  अबसर

 पैदा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  बनायी  गयी  योजनाओं  और  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 151
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 योजना  एबं  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एज०  आर०
 ओर  सरकार  का  पूरे  देश  में  प्रति  वर्ष  एक  करोड़  नए  रोजगारों  का  सृजन

 करने  का  लक्ष्य  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  इस  लक्ष्य  को  प्रतिबिम्बित  करने  का  प्रयास  करेगी  ।
 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  रोजगार  कार्यनीति  के  ब्यौरे  योजना  दस्तावेज  में  समाविष्ट  किए
 जायेंगे  ।

 2090.  श्री  भाग्ये  गोष्धन  :  क्या  योजता  और  कार्यक्रम  कार्या्वयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  निधन  व्यक्तियों के  संदर्भ  में  से  क्‍या  तात्पय  है  ;

 निर्धन  व्यक्तियों के  जीवन-स्तर  में  सुधार  करन ेके  लिए  किन  आदानों  की  आवश्यकता

 है  :  और
 ः

 निर्धन  व्यक्तियों  के  जीबन-स्तर में  सुधार  करने  में  सरकार  को  अब  तक  कितनी
 सफलता  मिली  है  ?

 एंव कार्यक्रम  कार्यासः
 त्री  .  आर  :

 और  (a)
 स  नीचे  के  परिवा

 मद  में  ग्रामीण  जीवन-स्तर

 हे

 ae  एक  विशेष  सम
 फ  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  रूप से

 स्वीकृत  सामाजिक
 1  की  मूलभूत  सेवाओं  तथा  सुविधाओं  पर

 निर्भर  करता है  ।  एकीकृत

 ग्रामीण  विकास  आर  डी  पी  )  तथा  जवाहर  रोजगार  ये
 आर  जो ।  गे

 स्ब-रोजगार  तथा  मजदूरी-रोजग
 545

 bios
 निधन परिवारों के आय-स्तर में सुधार लाने का प्रया 1 जाता है
 ।

 निधन  परिवारों  के  आय-स्तर  में  सुधार  लाने  का  प्रया  जाता  है  ।  इसके
 शए्यतकता  कार्यक्रम  एन  पी  )  को  भी  क्ियान्बि  जा  रहा  है  जिसके

 प्रांद  ग्रामाण  ग्रामाण  जल  आप  गण  स  ग्रामीण
 गांवों  के  लिये  खाना  पकाने  सम्ब  के  जाम

 रण  प्रणाली  जैसे  घटक  आते  हैं  जों  आधारभत  सं
 के  विकास  तथा

 साधन  वा  उतल  प्रदा  जाते साधन  बकास  द्वत  प्रदान  कि

 प्‌  तथा  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  क  '  के  परिणामस्वरूप
 री हद  क  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  के

 के  अनुसार  बर्ष
 78  में  2  प्रतिशत  से

 घटकर  वर्ष  ए
 में

 33.
 4

 प्रतिशत  रह  गया  इसके
 साथ  न्यूनतम  आवश्यकता

 कार्यक्रम  ए
 र्घारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  भी

 महत्वपूर्ण प्रगति हुई कुछ उपलब्धियों को नीचे दिया गया है :-- दिनांक की स्थिति के अनुसार देश में उप 20,587 प्राथमिक स्वाश्थ्य तथा 2,048 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थे ।
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 न  ७००  3  कितना  *2  +  लिन  हनन  32  िभीययओ>+  ऑविधीब+  हल  ०५  ab  se

 (2)  ग्रामीण  जन्म  दर  तथा  मृत्यु दर  वर्ष  1981-85  में  34.  3  तथा  13.00
 की  तुलना  में  घटकर  बर्ष  1989  में  क्रमशः  32.0  तथा  11.1

 हो  गई  है  ।

 (3)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिश्‌  मृत्यू दर  वर्ष  1971  में  138  से  घटकर  वर्ष  1989  में
 98  तक  नीचे  चली  गई  है  ।

 (4)  तथा  के  लिये  जन्म  के  समय  जिन्दा  रहने  की  सम्भावना  वर्ष  1941-
 5  के  दौरान  32.  45  तथा  31.  66  से  बढ़कर  वर्ष  1989  में  )

 58.  तथा  59.  तक  हो  गई  है  ।

 (5)  वितरण  प्रणालीਂ  के  तहत  खाद्यान्नों  की  कुल  खरीद  वर्ष  1955

 में  1  64  मि०  टन  की  तुलना  सें  बढ़कर  वर्ष  1990-91  में  16.03  03  टन

 तक  पहुंच  गई  है  ।

 (6)  साक्षरता  दर  वर्ष  1951  में  16.  67  प्रतिशत से  बढ़कर  वर्ष  1991  में  52.  ।

 प्रतिशत  हो  गई  है  ।

 (7)  1000--1500  को  आबादी  वाले  65  प्रतिशत  से  अधिक  गांबों  तथा  1500

 में  ज्यादा  आबादी  वाले  89  प्रतिशत  से  अधिक  गांवों  को  सड़कों  से  जोड़  दिया

 गया  है  ।

 (8)  छठी  पंचवर्धीय  योजना  की  समाप्ति  पर  54  प्रतिशत  की  तुलना  में  सातवीं  योजना

 की  समाप्ति  तक  87  प्रतिशत  ग्रामीण  आबादी  पीने  योग्य  पानी  की  आपूर्ति  के

 अन्तर्गत  आ  गई  थी  ।
 ह

 कर्माटक  को  डर्ब  शको  की  सप्लाई

 2091.  श्रीमती बासव  राजेश्वरी  करेंगे रे
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा

 श्री  रामचसछ
 ढ

 ४  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  मंघ  सरकार  से  राज्य  को  उर्वरक  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 ग्रनुरोध  किया

 )  कर्नाटक  राज्य  को  वर्ष  1988-89,  1889-90  औ्रैर  1990-91  के  दौरान  कुल
 कितनी  मात्रा  में  उर्वरकों  की  सप्लाई  की  गयी  भ्ौर  उकन  ग्रवधि  के  दौरान  राज्य  की  वास्तविक  मांग

 क्‍या  भौर

 कर्माटक  राज्य  में  उर्वरकों  की  कूल  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  क्या  कायबाही  की  जा  रही

 153
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 रसावन  ओर  उदबंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :

 कर्नाठक  में  1989-90  और  1990-91  वर्षो  के  दौरान  उ्व॑  रकों  की  कूल  उपलब्धि
 तथा  उसकी  तृलना  में  प्रनुमानित  मांग  नीचे  दी  गयी  है  :-

 लाख  टनों

 अनुमानित  मांग  उपलब्धि

 1989-90  8.26  10.02  02

 8.  65  9.75

 oe  yer मेन कर  ne  3-3  3-4

 राज्य  की  उर्वरक  अपेक्षा  को  पूर्णतः  पू रा किया  जा  रहा  है  ।

 कर्नाटक  के  सार्व  जनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  जिदेशो  म॒त्रा  की कमी

 2092.  भ्रीमतो  बासब  राजेश्वरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  ऐसे कितने  उपक्रम  हैं  जो  विदेशी  म॒द्रा  की  प्रनुपलब्धता
 के  कारण  मुसीबत  में

 क्या  इन  साब॑जनिक
 क्षेत  के  उपक्रमो

 को  विदेशी मद्रा  मे ंकमी  होने  के कारण  विदेशी
 सप्लाई  नहीं  मिल

 यदि  तो  सरकार द्वारा  इस  बारे में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  से  कर्नाटक  राज्य  में
 केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  क ेजिन  सोलह

 उपचामों
 के  पंजीकृत  कार्यालय  स्थित  उनमें  से  श्राठ

 उपक्रमों  को  विदेशी  म॒द्रा  की  कूछ  राशि  की  कमी  हो  रही  उनके  उत्पादन  कार्यक्रमों  पर  इसका
 प्रभाव  कम  करने  के  लिये  प्रयास  किये जा  रहे

 2093.  श्रीमती  बास  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 : कर्नाटक को वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के झ्न्तर्गत कल कितनी मात्रा में मुख्य मदों का आ्राबंटन किया गया था ; कर्नाटक सरकार ने वास्तव में कितनी मात्रा प्राप्त की श्र कर्नाटक को वर्ष के लिए कितना आ्रावंटन किया गया है ?
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 नागरिक  पूर्ति  और  सा्बजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालहीन
 और  1990-91  में  कर्नाटक  सरकार  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम

 से  वितरण  के  लिए  लेवी  प्रायातित  खाद्य  तेल  झौर  मिट्टी  के  तेल  की  आवंटित
 तथा  उनके  द्वारा  उठाई  गई  मात्रा  निम्नलिखित  है  :---

 मी०  टन
 ह

 बस्त्‌  आवंटन  उठाई  गई  मात्रा

 (1990-91)  (1990-91)

 चावल  589  501

 गहं  375  325

 लेबी  चीनी  219  शः

 ग्रायातित  खाद्य  तेल  44  44

 मिट॒टी का  तेल  444  440

 चीनी  की  सामान्यतः  शत-प्रतिशत  मात्रा  उठाई  जाती  है  ।

 ॥991-92  के  पहले  चार  महीनों  1991)  में  कर्नाटक  को  प्रावंटित

 उपर्यक्त  मदों  की  मात्रा  निम्नवत  है  :-

 मी०  वनों  में  )

 चावल  248

 गेहूं
 सरकार

 चीनी  90

 ग्रायातित  खाद्य  तेल  0.56

 मिट्टी  का  तेल

 कर्माटक  में  उलछयोगों  का  पंजीकरण

 2094.  श्रीमती  बासच  शाजेश्वरी  :  कया  भ्रध्ाम  मंश्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  नए  उद्योगों  का  पंजीकरण  करने  से  संबंधित  कितने  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार

 के  पास  विचाराधीन

 वर्ष  के  दौरान  तथा  भ्रब  तक  कर्नाटक  राज्य  में  सरकार  द्वारा  पंजीकृत  किए  गए

 उद्योगों का ब्यौरा क्‍या भौर ,
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 सरकार  द्वारा  उनमें  से  कितने  उद्योगों  को  मंजूरी  दी  गई  और

 (3)  विचाराधीन  प्रस्तावों  को कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  इस  समय  कर्नाटक  राज्य
 में  नये  औद्योगिक  एकक  के  पंजीकरण  के  लिए  प्रस्ताव  लंबित  नहीं  नर्ड  श्रौद्योगिक  नीति
 के  अनुसार  लाइसेंस  मुक्त/छूट  प्राप्त  उद्योगों/डी जी  ०टी०डी०  पंजीकरण  की  योजनाएं  समाप्त
 कर  दी  गई  हैं  ।

 भर  कर्नाटक  राज्य में  1990  से  1991  की  प्रवधि  के  दौरान
 लाइसेंस  मुक्त/छूट  प्राप्त  उद्योगों।डी जी  ०टी०डी७  पंजीकरण  योजनाश्रों  के  श्रन्तर्गत  पंजीकृत
 श्रावेदनों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 पंजोकरणों  की  संख्या

 वर्ष  लाइसेंस  मुक्त  छूट  प्राप्त  उद्योगों  के  डी०्जी०्टी०्डी
 उद्योगों  के  पंजीकरण  के  पंजीकरण
 पंजीकरण

 1990  29  45  34

 1991  26  42  16

 तक  )

 जारी  किये  गये  सभी  पंजीकरण  के  संबंध  म॑  उपक्रम  का  स्थापना  विनिर्माण  की
 मद  भर  क्षमता  जैसे  ब्यौरे  भारतोय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  प्रपने  न्यूज़  लैटरਂ  में  प्रकाशित
 किये  जाते  जिसकी  प्रतियां  संसद-पुस्तकालय  को  नियमित  रूप  से  भेजी  जा  रहीं

 ऊपर  में  दिये  गये  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हिलयुस्तान  फटिलाइजर
 कारपोरेशत

 लिमिटेड  की हल्दिया  इकाई  का  नवोकरण

 2095.  श्री  सत्य  गोपाल  मिश्र :  क्या  प्रधान  मंत्री यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  लिमिटेड  की  हल्दिया  इकाई
 के  तवीकरण  हेत्‌  कोई  निवेश  संबंधी  निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भर ,

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
 पु
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 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिस्ता  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परियोजना  के  पनरूद्वार  के  लिए  विदेशी  परामशंदाताश्ं  की  रिपोर्ट  में  बहुत  भारी
 निवेश  गन्तग्रेस्त  नाइट्रोफोस्फेट  संयंत्र  समृ  ह  के  पूनरूद्वार  के  विकल्प  सें  भी  काफी.निवेश  ्रन्तग्रेस्त

 इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  और  निवेश  के  संबंध  में  कोर्ट  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 पेरे गए  गश्ने  की  मात्रा  ह
 2096.  श्री  राम  नगीना  मिश्र  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  वताने  की  क्रपा  करेगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  चालू  मौसम  (1990-91)  के  दौरान  चीनी  मिलों  द्वारा  कितनी  मात्रा
 में  गन्ने  की  पेराई  की  गई  तथा  गन्ने की  कितनी  मात्रा  के  लिए  भुगतान  दिया  गया  भ्रौर  शेष  कितनी
 मात्रा  का  भुगतान  किया  जाना  बाकी  और

 गे  के  किसानों को  गन्‍ने  की  बकाया  राशि  का  कब्र  तक  भुगतान  किया  जाएगा  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  1990-91  के  चालू  मौसम
 के  दौरान  15-6-91  तक  उनन्‍र  चीनी  मिलों  द्वारा  323.11  लाख  टन  गस्‍ते की

 *फ्ेराई  की  गई  प्राप्त  सूचना  के  ग्रनुसार देश  गल्‍ना  कीमत में  से  1043.  88  करोड़  रुपये  का
 भगतान  कर  दिया  गया  है  तथा  15-6-91  को  145.  ७1  करोड़  रुपये  का  भगतान  किया
 जाना  शेष  है  ।

 गन्‍ना  कीमत  का  समग्र  पर  भुगतान  खुनिश्चित  करने  क्री  जिम्मेदारी  मुख्यतः  राज्य
 सरकारों  की  जिनके  पास  ऐसे भुगतान  के  लिए  बाध्य  करने  के  लिए  झ्रावश्यक  अधिकार  एवं  क्षेत्रीय
 संगठन  केन्द्र  सरकार  स्थिति  की

 की
 मोनिटरिंग  कर  रही  है  तथा  राज्य  सरकारों  से  बकाया

 गन्ना  कीमत  के  भुगतान  के  लिए  शावश्यक  कदम  उठाने  का  अन्‌रोध  किया  गया  है|

 जिनुवाब |

 2097.  श्री  धरममण्णा  मोंडय्या  सादुल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  के शौलापुर  जिले  में  सहकारी  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  स्थापना  करन  हतु
 1991  के  अन्त  तक  आशय  पतों  के  लिए  प्राप्त  हुए  अ्रनुरोधों  को  स्वीकार  करने  के  कार्य  में  कितनी

 प्रगति  हुई  भौर

 लंबित  अनुरोधों  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेत्‌  वया  कार्य  वाही  की  गई  है  भ्रथवा  करने  का

 विचार  है  ?
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 उच्योष  बंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जें०  :  और  महाराष्ट्र
 के  सोलापुर  जिले  में  सहकारी  क्षेत्र  में  उद्योग  लगाने  के  लिए  1988  श्रौर  30  जून
 1991  के  बीच  प्राशय पत्र  की मंजूरी  के  लिए  26  प्रावेदन  प्ररत्न  प्राप्त हुए  इनमें  से  श्राठ
 आवेदन  पत्रों  के  संबंध

 है
 पत्र

 कलर  के
 गये है  श्रौर  तीन  ग्रावेदन  पत्र  नामंजर  कर

 दिये गये  शेष  15  आवेदन  न प्रवस्थाओं में  है  ।

 भारत
 विद्या  ओर  अध्ययन  अनुसंधान  में  कम्पयूटरों  का  प्रयोग

 2098.  थ  संतोष कुਂ  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्र॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  विद्या  अ्रध्ययन
 संधान

 में  कम्प्यूटरों  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने
 जंबंधी  कोई  प्रस्ताव

 भ्राठवीं  योजना  में  भारत  विद्या  अध्ययन  हेतु  कम्प्यूटर  लगाने  हेतु  जिन  केन्द्रों  का  चयन
 किसा  गया  है  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 इन  केन्द्रों  का तथा  अन्य  महत्वपूर्ण  संस्थाप्रों  का  नेटवर्क  स्थापित  करने  की  योजना

 का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  योजनाओं  ग़म प्रच्छा  यह  सुनिश्चित  करने  संबंधी  निगरानी  तंब  -

 का  ब्यौस  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेट  :

 हां  ।

 हे  भारत  विद्या  प्रध्ययन  भ्रौर  अनुसंधान  में  कम्प्यूटरों  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 प्राठबीं  पंचवर्थीय  योजना  में  कई  परियोजनाएं  प्रारम्भ  की  गई  जैसे  कि  प्राचीन  विज्ञान  एवं  भाषाएं

 आयबेंद  संगीत

 इसके  उन्नत  ग्र  ह
 ),  पुणे

 (2)  भारतीय  कानपुर

 (3)  इलेक्ट्रानिक  प्रा  विकास  केन्द्र  एण्ड  तिमवनन्तपुरम

 (५)  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  संस्कृत  नई  दिल्‍ली  ।

 (5)  राष्ट्रीय  संस्कृत  तिरुपति

 (6)  गुरुकुल  कांगड़ी  हरिद्वार

 (7)  सम्पूर्णानन्द  संस्कृत  बाराणासी

 (8)  संस्कृत  श्रनुसंध्ान  मेलकोट
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 इस  समय  इस  प्रकार  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 जिन  परियोजनाओं  को  घनराशि  प्रदान  की  गई  है  उनकी  निगरानी  इलेक्ट्रानिकी
 विभाग  द्वारा  गठित  निगरानी  समिति की  प्रस्तुत

 आवधिक  रिपोर्टों  स ेकी  जाती  है  ।

 इलेबट्रोनिक्स के  संबंध  में
 किसी

 अन्तर्राष्ट्रीय  पत्रिका  को  हिन्दी में  प्रकाशित  किया  जाना

 2099
 श्री  संतोष  कुम  rs  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  इलेक
 ।

 अ्रंतर्राष्ट्रीय  पत्रिका  को  हिन्दी  में

 प्रकाशित करने  का  प्रस्ताव  यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा

 कार  ने  इस  संबंध  में  क्या
 फर्यत्राही  की  है

 |

 इस  पर  कितनी लाग गत  प्राने  का  धन जो  ऐसी  पत्निका  प्रकाशित
 की  संरचना

 क्या  प्र

 प्रकाशनों  तथा  प्रकाशकों  के  लिए  हिन्दी  में  पैकेजਂ  का  ब्यौरा  क्या

 है  ?

 लोक  शिकायत तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :
 जी  नहीं  ।

 )  यह  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 लेखकों  तथा  प्रकाशकों  के  लिए  इस  समय  हिन्दी  के  दो  प्रकार  के  माफ्ट्वेयर  पैकेज
 उपलब्ध  ये  हैं  बई  प्रोसेसिंग  तथा  डेस्क  टॉप  पब्लिशिंग  टी  पैकेज  ।  हिन्दी
 को  सॉफ्टवेयर  पैकेजों  की  एक  सत्री  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  है  ।

 विवरण

 हिस्दी  के  सॉफ्टवेयर  पैकेजों  की  सूची
 .  शब्दरत्न  सुपर  वर्ड  पोसेशिंग

 2.  वीनस  डेस्क  टॉप  पब्लिशिंग  गैकेज  )
 3.  प्रकाशक  डेस्क  टॉप  पब्लिशिंग  पैकेज
 4.  मल्टीवर्ड  प्रोसेसिंग  पैकेज )
 5.  अक्षर  प्रोसेसिंग  पैकेज )
 6.  ए  एल  सी  डेस्क्र  टॉप  पब्लिशिंग  पैकेज
 7
 8
 9
 0.

 देवस्टार  प्रोनेसिंग
 .  वाईस्क्रिप्टस  प्रोसेसिंग

 .  हिन्दी  बिज़ीराइटर
 .  देवनागरी  प्रोसेमिंग  पैकेज )
 -  आलेख  प्रोसेसिग ) कार

 काने
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 पेंशन  का  भुगतान  न  किया  जाना

 2100.  क्री  राजबीर  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  पेंशन  का  भुगतान  किए  जाने  के  बारे

 में  पेंशनभोगियों  से  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं

 इनमें  से  कितनी  शिकायतों पर  कार्यवाही  कर  दी  गई  भौर

 कितनी शिक
 |

 हैं  तथा  इन्हें कब  तक  निपटा  दिया  जायेगा  ?

 लोਂ  हर  सार्गरेट

 से  के  मंजूरी  तान्  क  विकेन्ट्रोकृत  ग्राधार  पर  चलती

 है  ।  पेंशन
 ४०  ५४

 जाने  में  विलम्ब
 को

 व
 रे

 5
 से  987  में

 |  ।  घ
 पर  सेवानिकषत्ति

 की  तारीख  तक  पेंशन  न-अ्रस्थाई  अ्र५  दिए  जाने  की  बात  को

 सुनिश्चित  करने  संबंधी
 सरका

 प्रनपालन  करने  जिम्मेदार  बनाया

 गया  सेवानिव्  1  सेवानिवृत्ति  की  तारीख  तक  पेंशन  भ्‌गतान

 आदेश  प्राप्त  नहीं
 |

 से  मामलों  को  इस मंत्रालय  की  जानकारों  :

 में  लाए  ।  1989-90 और
 1990-  1991  के  वर्षों के  दौरान  इस  मंत्रालय  में  प्राप्त  शिकायतों

 की  संख्या  तथा  उनकी  कमान  स्थिति  निम्न  प्रकार है  :--

 कक  अनलनन  ज«  हल  नानानीनायन  व  at प्राप्त शिकायतों  अभकल

 वर्ष  प्राप्त  शिकायतों  अ्रब  तक  निपटाई  ऐसी  शिकायतों  की
 हा

 संख्या  गई  शिकायतों  को  संख्या  जिनका  श्रभी

 संख्या  तक  ग्रंतिम  रूप  से
 निपटान  किया  जाना  है

 न  जज  जन  नफमनक«मक>न-+++  ne  +  +  जनन>क  3-3  केकेननन  नी  वन  नाना  लत  केननी  ललित  समन  जनम  अनननन--ननननननननन-+कननक  जनम»

 1989-90  542  51

 1990-91  18  9  9
 अनिननर>न न  जननी  कनननन+  ee  नमन  ०  ++.3मंजकअन्‍भननन  sem  eoectee

 संबंधित  प्राधिकारियों  को  उपयुक्त  स्तर  पर  निर्देश  दे  दिए  गए  है  कि  वे  लम्बित  मामलों

 का  तत्काल  निपटान  सुनिश्चित  करें  ।

 ग्रामीण  विकास  योजनाओं  के  अन्तर्गत  सृूजित  रोजगार  के  अवसर

 2101.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुंडा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  के  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  1990  से  सृजित  रोजगार  अवसरों  की  संख्या  क्या  और
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 इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  रोजगार  अवसर  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 प्रामोण  थिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  एच०  :  उड़ीसा  में
 भारत  सरकार  के  मुख्य  गरीबी  निवारण  कार्यक्रमों  जैसे  समन्बित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  तथा

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  1990  से  सृजित  रोजगार  अवसरों  की  संख्या  नीचे
 दी  गई  है  :--

 1.  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  सुजित  रोजगार
 1991  तक )  400.  41

 श्रम

 2.  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सहायता  प्राप्त
 निर्धन  परिवारों की  संख्या  1991  तक )  2.  48

 संख्या )

 उड्डीसा  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंरोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  के  लिये  भारत  सरकार ने  ग्रामीण
 रोजगार  कार्य  क्रम  अर्थात्‌  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  संसाधनों  के  आबंटन  को  काफी  बढ़ा
 दिया  है  ।  इस  योजना  के  अन्तर्गत  1988-89  में  ७8.  44  करोड़  रुपये  का  आबंटन  किया  गया  था

 1989-90  के  दौरान  बढ़ाकर  126.56  करोड़  रुपये  और  1990-91  में  बढ़ाकर  130.95  95

 करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।

 |
 अंग्रेजी  को  अनिवार्य  बिधय  बनाए  रखना

 श्री  राम  नरेश सिंह  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  भारतीय  वन  सेवा  परीक्षा  में  अंग्रेजी  को  अनिबाय॑
 विषय  बनाये  रखने  के  विरुद्ध  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  उन  पर  क्या कार्यवाही की
 है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मार्भरेट  :

 हां  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा
 आयोजित  कतिपय  परीक्षाओं  में  अंग्रेजी  के  अनिवार्य  प्रश्न  पत्र  को  समाप्त  करने  से  सम्बन्धित  प्रश्न
 की  जांच  के  लिये  प्रो०  सतीश  भूतपूर्व  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  अध्यक्षता
 में  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  ।  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  जिसकी

 विस्तृत  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 सोमेंट  का  मूल्य

 श्री  राम  नरेश सिंह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 और  में  देश  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  पोर्टलैंड  सीमेंट  का
 प्रति  बोरी  मूल्य  कितना  था  ;

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  सीमेंट  के  मूल्यों  में  तेजी  से  वृद्धि  के  क्या  कारण  हैं  ;

 कधाजए  की
 शों  के  प्र

 हक एवं  उनके  बीच  मूल्य
 निर्धार

 स्था
 मीमेंट  निर्माताओं  द्वारा  एक  उत्पादक  संघ  का  गठन

 हए जाने  की  जानकारी  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पोौ०  जें०  1989,
 1990  तथा  1991  के  अन्त  में  भारत  के  चार  महानगरों  में  प्रचलित  पोर्टलेंड  सीमेंट

 के  प्रति  50  कि०ग्रा०  के  बैग  का  खुदरा  मूल्य  इस  प्रकार  है  :--  -

 रुपये  में  )

 जुलाई
 1989  1990  1991

 दिल्ली  69-71  92-95  110-115

 कलकत्ता  68-75  85-92  113-123

 बम्बई  70-74  90-95  105-120

 मद्रास  66-70  84-87  97-102

 पिछले  दो  बर्षों  में  सीमेंट  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  निम्नलिखित  मुख्य  कारण  हैं
 :--

 (1)  सीमेंट  की  मांग
 और  उपलब्धता में

 क्षेत्रीय
 असंतुलन

 ।

 (ii)  बढ़ती  हुई  निविष्टी  और  वितरण  लागत  ।

 (111)  स्थानीय  अवसंरचना  तथा  उत्पादन  अवरोध
 ।

 तथा  महानिदेशक  तथा  ने  आयोग  के

 समक्ष  एक  याचिका  दायर  की  है  जिसमें  कुछ  सीमेंट  विनिर्माताओं  द्वारा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार

 का  आरोप  लगाया  गया
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 भारतीय  सांल्यिकीय  सेघा  में  चर्ती

 2104.  श्री  राम  नरेश  सिह  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  फ्रियास्थवन  मंत्ली  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  भारतीय  सांख्यकीय  सवा  में  भर्ती  किये  गये  व्यक्तियों  की
 बर्ष-वार  संख्या  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  सांख्यकीय  सेवा  को  समाप्त  करने  का  कोई  निर्णय  लिया  है  ;
 और

 यवि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :
 भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  में  प्रवेश  ग्रैंड  सेवा  का  ग्रेड  चार  2200-4000

 रुपए  )  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  आदेश  के  अनुसार  1-10-90  से  संभरक  पदों  से  पदोन्नति
 के  आधार  पर  इस  ग्रेड  में  166  अधिकारियों  नियुक्त  किया  गया  वर्ष  1988,  1989
 और  1990  के  दौरान  इस  ग्रेड  में  कोई  सीधी  भर्ती नहीं  की  जा  सकी  ।  संघ  लोक
 आयोग  सेवा  के  इस  ग्रेड  में  सीधी  भर्ती  के  लिये  1991  में  परीक्षा  आयोजित  करेगा  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 भोषाल  गंस  से  पीड़ित  लोगों  के
 आबास

 समू  हों  को  गिराना

 2105.  ओ  लेयद  शाहब॒होत  :  क्या  प्रधान  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्थानीय  नगर अधिकारियों  ले  1991  में  लगभग  60,000  भोपाल
 तैस  पीड़ितों  को  उनके

 आवासीय  क्षेत्रों  से
 हताकर

 शहर

 के

 बाहरी  कषतर
 में  भेज  दिया  है

 क्या  5,000 से
 अधिक

 गैस
 पीड़ितों  के

 1
 गिराकर  इनमें  रहने  वाले  व्यक्तियों

 को  बेघर  कर  दिया  गया  है  ;

 क्या  भारत के  उ
 कारन  गजल

 इस  आधार पर  मकानों के  गिराने पर  रोक  लगाई
 थी  कि  गैस  से  पीड़ित  लोगों के  मौजूदा  आवासीय  समूहों  में  हस्तक्षेप करने  से  कानूनी  प्रक्रिया  में
 बाधा  उत्पन्न  होगी  ;  और

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  मकानों  को  गिराये  जाने  की  ओर  ध्यान  दिया  है
 तथा  राज्य  सरकार  को  यह  सलाह  दी  है  कि  वह  भोपाल  में  गैस  से  पीड़ित  लोगों  के  अपवासीय  समूहों
 में  हस्तक्षेप  न  करें  ?

 1७3



 रसायन  और  उरबंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  से

 म्युनिसिप्रल  प्रशासन  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  से  है  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  अनुसार  अपर
 लेक  के  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिये  भोपाल  के  जिला  प्रशासन  ने  अप्रैल  और  1991  में  रेधघाट
 साकिर  नगर  और  शाजिद  नगर  से  959  परिवारों  को  पुनःस्थान  दिया  है  ।  इन  परिवारों  को  गांधी

 बाग  फरात  अब्बास  नगर  और  दुर्गा  नगर  में  15  फीट  5  20  फीट

 के  आकार  के  प्लाटों  पर  |  ढंग  से  बसाया  गया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  से
 जानकारी

 एकत्र की  जा  रही है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  1

 पेंसिलिन जी  फर्स्ट  क्रिस्टल्स  का  मूल्य  निर्धारण

 2107.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मुण्डा  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पांट  पेंसिलिन  जी  फर्स्ट  क्रिस्टल  के  मूल्य  निर्धारण  के  लिये  विभिन्‍न  औषध  निर्माता
 कम्पनियों  ने  जो  मानदंड  प्रस्तुत  किये  थे  उनकी  पूर्ण  रूप  से  उपेक्षा  की  गई  है  ;  जिसके
 स्वरूप  इनके  अधिक  मूल्य  निर्धारित किये  गये  है  ;

 क्‍या सरकार  का
 विचार

 सम्बन्धित आंकड़ों  को  प्रकाशित  करने  का  और

 यदि
 तो  तो  इसके  क्या कारण हैं

 ?

 के  आधार  पर  की

 पी  मर

 की
 हैं जो अध्ययनों के  आधार  गोपनीय  प्रकृति  की  होती  हैं  और  इनको

 हि  में  गह

 ं
 है  के  अनुसार  प्रयोग  में  लाई  गई  स्ट्रेन  और

 ग्ोगिकी  होती  हैं  जिसके  कारण  कच्चे  माल

 और  उनकी  मात्राओं में
 अन्तर होता

 ज्

 2108.  श्री  संयद  शाहबुह्ीन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थानी  रेगिस्तान  का  विशेषकर  हरियाणा  और  दिल्ली  की  ओर  विस्तार  हो

 रह्ष

 पिछले  एक  दशक  के  दौरान  कितनी  भूमि  रेगिस्तान  में  बदल  गई  है  ;
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 क्या  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  ने  रेगिस्तान  के  बिस्तार  को  रोकने

 के  लिये  किसी  विधि  का  विकास  किया  है
 क्‍या  सरकार  ने  रेगिस्तान  विकास  से  अलग  रेगिस्तान  नियन्त्रण  के  लिये  कोई  कार्यक्रम

 चालू  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जो०  बेंकट  :  केन्द्रीय  शुष्क
 क्षेत्र  अनुसंधान  जोधपुर  द्वारा  क्रिए  गए  गत  25  वर्षों  के  अनुसंधान  कार्य  के  आधार

 यह  देखा  गया  है  कि  थार  रेगिस्तान का  हरियाणा  और  दिल्ली  की  ओर  बिस्तार  होने  का  कोई  संकेत

 नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  भारतीय  कृषि

 हर  आिकाए

 तसंधान  परिषद  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  शुष्क  क्षेत्र

 अनुसंधान  जोधपुर  संसाधन  सर्वेक्षणों के  माध्यम  से  मरूस्थलीकरण  की
 प्रक्रिया

 की
 निगरानी

 का  अध्ययन  कर  रहा  है  ।
 ह

 और  (३)  राजस्थान मे  रेगिस्तान  क ेविस्तार को  रोकने  के  लिये  कोई  अन्य  विशेष

 कार्यक्रम  नहीं  राजस्थान  में  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  निम्नलिखित  कार्यक्रमों  द्वारा
 मरूस्थलीकरण  की  प्रक्रिया  को  रोकने  की  सम्भावना है  :-

 ।.  वर्षा  पर  निर्भर  रहने  बाले  क्षेत्रों  के  लिए

 राष्ट्रीय

 जल
 सम्भर

 विकास  कार्यक्रम  :

 यह  परियोजना  राजस्थान  में  की  गई  थी  और  सातवीं
 योजना  के  दौरान इसे

 हे
 में  कार्यान्वित  किया  गया  था

 जिसके  अन्तगंत  जिलों  में  43,333

 हैक्टेयर  क्षेत्र  को कबर  शाम |  योजना  के  दौरान

 dazu  9४  करोड़  रुप  3,  4 लाख  क्षेत्र  को कवर

 करने  हेतु  27  जिलों  बह  को की दर  से  कवर

 वाटरणेडों का
 विकास  किए  ल्‍  प्रा  दर

 5

 जिन

 के  लिये  ४  25  करोड़
 रुपये  की  राशि  रिलीज  की

 र

 2.  विभिन्न  योजनाओं के  अन्तर्गत  ै

 सातवी  पंचवर्षीय  योजना के  दौरान
 २  में

 विश्व  बैंक
 में  सहायता  प्राप्त

 की परियोजना  सहित  विभिन्‍न  केन्द्रीय
 और  राज्य  प्लान

 योजनाओं  के  अन्तगंत कुल  2.  84  लाख हेक्टेयर  क्षेत्र  कवर  किया  गया

 है  ।  इन  सभी  योजनाओं  के  अन्तर्गत  कुल  केन्द्रीय  79  करोड़  रुपये  का

 व्यय  किया  गया  है  ।  तथा  हेक्टेयर  के  दौरान  विभिन्‍न

 केन्द्रीय  प्रायोजित  बनरोपण  योजनाओं  के  अन्तर्गत  राजस्थान

 को  कुल  49  करोड़  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ।



 लिखित  सैशर  7  1991

 अब्दुल  कबास  आजाद  पर  उनके  शताब्दी  वर्ष  के दौरान  कार्यक्रमों  का  बृरदशंन/आफाशवाणो

 2109.  भी  सैयद शाहबुहीन
 :  कया

 सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  पर  क्रमशः
 कितने-कितने  कार्यक्रम  प्रसारित  किए  गए

 दूरदर्श
 क्राशवाणी  पर  प्रसारित  प्रत्येक  कार्यक्रम  4

 ह्शवाणी  केन्द्र-बार
 तथा  दूरदर्शशन  केन्द्र-वार

 अवधि  और  भापा  का  ब्यौरा

 सूचना  और  प्रसा
 तबरालय  में  उप  मंत्री  ।।  कम  री  गिरिजा  व्य  |]  )

 बाणी  और
 अप

 क-उ  का  में  अब्दुल  ब  शताब्दी  बर्ष  के  दौरान

 उन  पर
 ४  किए  गए  कार्यत्रमों  का  ब्यौरा  विवर  हि  जा  ]

 आकाशवाणी  अं
 भिन्‍न  स्टेशनों

 ग्ारित/टेलीकास्ट किए  गए
 कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  कन  कलित  न  टी

 ।  11-11-88.  मौलाना
 आए

 आन
 आाशाए

 ते
 भरा  जयाइताा

 अंग्रेजी  7  मिनट

 2  11-11-88  ._  मौलामा  आजाद  का  शिक्षा  और  साहित्य  में  हिस्दी  30  मिनट

 प्रतिभागियों के  नाम  :

 3  12-11-88  .  मोलाना  आजाद  :  पी  ०  टी  ०  भाई  के  रफोक  शाखी  हिस्दी  30  मिनट
 व्वारा  बार्ता

 4  21-0289  मौलाना  वार्ता  प्रो०  सेयद  नुरूल  हसन  हारा  अंग्रेजी  15  मिनट
 शतास्‍्दी  श्रद्धांजलि

 5  19-10-89  मौलाना  अपने  छुतूत  के  आईलने  में  :  रूपक  हिन्दी  30  मिनट
 न  i  »ननिनीन3ननकनन-ननन-मननननननननननननननननन+भक»++-+--नन-+-ननान-+न सनक  क»»ननन++-नन-न+  नानी
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 मौलाना  अबुल  कलास  आजाद  दर  उनके  शताब्दी  बर्ण  के  बोराल  दूरदर्शन  हारा  राष्ट्रीय  हुक-अप  पर
 टेलीकास्ट  कार्य  क्रमों का  ब्यौरा

 क्रम  कार्यक्रम  टेलीकास्ट  को  अवधि  तथा
 सक  तारीख  तथा  समय  भाषा

 ।  द्ोआना-ए-राज-मौलाना  अबुल  कलाभ  आजाद  11-1  1-88  30  मिनट
 रात  ५.  50  उर्द

 2  इल्तेहाद  का  पैकर  अबुल  कलाम  आजाद  पर  विशेष  कार्यक्रम  22-2-1989  30  मिनट
 रात  10.  40  बजे  उ्दृ

 3.  बोौलाना  अबल  कलाम  आजाद  स्मारक  ग्याब्यान  माला  3-10-1989  54  मिनट
 झौमती  अरूणा  आसफ  अली  साथ  4.  55  बजे  अंग्रेजी

 5  इ्तेहाद  का  पैकर-मौलाना  अबुल  कलाम  आजाद  की  11-11-1990..  30  मिनट
 पर  बिशेष  कार्यक्रम  को  रात  11.  04.  उर्दू

 बजे

 ब्रतिशाणियों  कै

 श्रीमती  अरूणा  आसफ
 श्रीमती  नज़मा  हेपतुल्ला
 श्री  मालिक
 डॉ०  बी०  एन  ०
 श्री  बाकर  हु  तैन

 6  मौलाता  अबल  कलाम  आजाद  धाराबाहिक  कड़ी  )  6-3-90  को  25  झिनट
 रात  10  बजे  उर्दू

 7  तथेब  बढ़ी )  13-3-90  को  तथेब
 रात  10  बजे

 8  तथैब  कड़ी  )  20-3-90  को  राधैब
 रात  104%  बचने

 9  तब  कही )  27-3-90  को  तर्थ॑ब
 रात  10  बजे

 10  तथेब  कड़ी  )  4-90  तब
 रात  10  बजे

 तथेब  कड़ी )  10-4-90  को  तर्थब
 रात  10  बजे

 2  तथब
 की

 धाराबाहिक  22-2-91  को  40  मितट ह
 कि  रास  11.10  उर्व
 पाठ  )
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 केरल  को  ग्राभीण  घिकास  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  धतराशि  का  आबंटन

 2110.  श्री  सेयद  शाहब॒द्ीन  :  क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  को  पिछले  तीन  ब्षों  के  दौरान  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रमों  के  अंतर्गत  दी  गई
 धनराशि  का  वर्ष-वार  और  कार्यक्रमवार  ब्यौरा  क्या

 वास्तव  में  प्रयोग  र्पध-वार  और  कार्यक्रमवार  ब्यौरा  क्‍या

 बया  केन्द्रीय  र  [
 दी

 गई  धनराशि  के  उषयोग  पर  निगरानी
 रखने  हेतु  कोई  स्वतंत्र  मानिट  रग  प्रणाली  की  स्थापना  की  और

 गदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमसाई  एच०  .  केरल  को

 1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  मुख्य  ब्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत

 आवंटित  की  गई  निधिया  नीच  दी  गई  हैं  :--

 रुपये

 काबक्रम  1998-७9  9  19७9-90  1991)-9  |

 1.  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारठी  कार्यक्रम  2686.
 2.  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  3586.  01
 ५.  जवाहर  राजगार  बाजना  6569.99  6396.19
 4.  समप्रन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रस  1805.79  1671.  12  1871.
 5.  ग्रामीण  युवा  स्व-राजगार  प्रशिक्षण  यं।जना  16.  98  19.  93  19.  9
 6...  ग्रामीण  महिला  तथा  शिशु  विकास  योजना  25.10  ४5.4५  28,  73
 7...  त्वरित  भआ्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रग  1171.00  1076.00  1076.04
 ४...  कच्द्रीय  प्रामीण  स्वरूछता  कार्यक्रम  25.00

 केरल  द्वारा  [988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  मुख्य  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  उपयोग  की  गई  बास्तबिक  धनराशि  निम्न  प्रकार  हूं

 रुपसे

 कार्यक्रम  1988-89.  1989-90.  _  1990-9६

 1.  अ्रमीण  भूमिहीन  राजगार  गारंटी  कार्यक्रम  2180.90
 2.  राष्ट्रीब  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  ऋरम  4008,  98
 3.  जबाहर  राजगार  याजना  6587  35  6819.  9४
 ५...  समन्वित  अ्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  18  /8,  84.  1926.69  ४0३43,  51

 ग्रामीण  सुबा  स्व-राजगार  प्रशिक्षण  याजना  10.  98  19  रत  19,  94
 6.  ग्रामीण  महिला  तथा  शिशु  विकार  योजना  15.  04  ४  14  8.75
 7...  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  It84.00  1002.00  1525.  0॥
 ४.  केन्द्रीय  ग्रामीण  स्बच्छता  कार्यक्रम  4.25  0,15  असूचित
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 और  ग्रामीण  बिकास  मंत्रालय  समन्बित  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  के  कार्यान्वयन

 की  गति  में  सुधार  लाने  तथा  उसे  कारगर  बनाने  हेतु  इस  कार्यक्रम  का  समवर्ती  मूल्यांकन  करवा  रहा
 सारे  देश  में  सर्बक्षण  कार्ग  स्वतन्त्र  अनुसंधान  सस्थाओं  द्वारा  किया  जाता  कार्यक्रम  का

 पिछला  मूल्याकन  1989  की  अवधि  के  लिये  किया  गया  था  और  उसकी  रिपोर्ट
 सभी  राज्यों  के  16568  लाभार्थी  घरेलू  अनसूचियों  के  बिश्लेषण'क  आधार  पर  थी  ।

 2111.  श्री  सत्य  |  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  क  भूमि  सुधार  करने  का  और

 यरद्दि

 ग्रामीण  विकास  मं  त्री
 जी०  वेंकट  :  और

 भूमि  राज्य  का  विषय  के  कार्यान्वयन  का  उत्तरदायित्व  राज्य

 सरकारों  का  है
 ।  त  के  लिये  भभि  काननो  में

 बर्तन  हेतु  विभिन्‍न
 !  मेलन

 गे  चर्चा  की  गई  थी  ।

 ठग  सम्मेलन  में  य  तन  ने  किए  जाए  बल्कि
 विद्यमान  कानूनों  ढ्ग

 तत्काली  त्त्री  ने  राप्टीय  घिकास  गषण  में  क्रषि

 काता  बढ़ाने  की  न  के  रूप  में  धिक
 ध्यान  दिए  जाने

 की  आवश्यकता  या  था  ।  त  क्षेत्रों  के  मख्य  मन्तरिमों

 को  भृमि  के  वेनामी  |  को  भूमि
 का  वास्तविक  कब्जा  दिलवाने

 और  ऐसी  भमि  कों  प्रा  ली  रुकावटों  को  दूर  करने  तथा  भूमि  और  निर्धन  लोगों  में

 इलके  वितरण  से  सर्म्वा
 गे

 निपटाने  के  लिये  भमि  न्यायाध्रिकरण  गठित  करने  की

 आवश्यकता  पर  बल  देते  वा

 सरकार  ने  मकहमेबाजी  को  कम  करने  के  लिये  222  भमि  कानूनों  को  संविधान  की  नौंवीं

 अनुसूची  में  पहले  ही  शामिल  कर  लिया  है  ।

 |  जीवन-रक्षक  औषधियों  के  मूल्य  में  दृद्धि

 2112  श्री  राम  नारायण  बेरवा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  वताने  की  क्रपा  करेंगे

 क्या  पिछले  दो  वषों  के  दौरान  देश  में  जीवन  रक्षक  औषधियों  के  मत्य  में  तेजी  से

 वृद्धि  हई  है  ;

 )  यदि  तो  क्या  क्षयरोग  के  मरीजों  के  लिए  अभिप्रेत  औषधियों  के  मूल्य  में  इस  वृद्धि  के

 कारण  निर्धन  लोग  इस  रोग  का  उपचार  करने  हेतु  व्यय  का  वहन  कर  पाने  में  असमर्थ  हो  गए  और
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 यदि  तो  जीबन  रक्षक  औषधियों  के  मूल्य  कम  करके  निर्धन  लोगों  को  राहत  पहुंचामे
 के  लिए  सरकार  का  क्‍या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रसायन  ओर  उबं रक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  से  बढ़ती  हुई

 कीमतों  की  स्थिति  में
 1
 अवश्यम्भावी

 न
 वन  जैसे  टी०ब्री  ०

 गोंगियों  के  लिए  अपेक्षित
 र

 की  कीमत  वध
 ही  लो

 में  दिए

 ह  प्राबंटन
 जवाहर  रो  के  का  आवंटन

 श्री  बलराज  पासी  :  052  की  क़रपा  करेंगे  कि

 क्‍या  पव॑ंतीय  जिलों  के पिछड़ेपन और  उनकी  भौगोलिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  जवाहर  रोजगार  योजना के  प्रंतगंत  इन  जिलों  के  लिये  धन  राशि  का  विशेष  प्राबंटन  किया  गया  है

 यदि
 कक

 990-9
 के

 प्रदेश के  पव॑  तीय  जिलों  को  जिले-वार
 ग्राबंटित  की  गई  आर कि

 ए

 उत्तर  प्रदेश  मे ंपव॑तीय  जिलों  के लिये  प्राबंटित  धनराशि  भर  प्रन्य  जिलों  के  लिगे
 आबंटित  धनराशि  में  कितना  भ्रन्तर  है  ?

 प्राथोन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  बेंकट  :  जी  हां  ।

 के अंग  के  दौरान  जवाहर  रोजगार  योजना के  प्रंतर्गत  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय
 जिलों  के  राज्य  के  अंग  सहित  झाबंटित  निध्िियां  तथा  सुजित  श्रम  दिवसों  की  संख्या  नीचे  दर्शायी
 गई  है  :--

 ऋण  जिला  का  नाग  आबंडित  निधियां  सुजिस  रोजगार
 सं०  रपये  में  )  श्रम  दिवस  )

 ५  उत्तरकाशी  255.30  12.70

 2  बमोली  255. 52  9.83  30

 ५  टिहरी  गढबाल  329.  88  13.  70
 4  देहरादून  255.  52  9.83

 5  गढबाल  399.  ४2  19.  92

 6  पिथौरागद  585.77  37  19.  25
 7  अल्मोड़ा  505.  #4  ५2

 ४.

 नैनीताल 585. 77 25
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 कल  57  अचल ओ  न  न  हल  3  ऑभान-न  ओवलआत

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  प्रंतगंत  निधियों  का  क्‍प्राबंटन  एक  राज्य  में  ग्रामीण  मरीबों
 का  देश  में  कल  ग्रामीण  गरीबों के

 4856.  le
 गुपा  के  पझ्राघार  पर  किया  जाता  इन  जिलों  में  पिछड़ेपन

 तथा  उनकी  रोजगार  की  भ्रधिक  ओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  द्वारा  उत्तरप्रदेश  के
 पर्बतीय  जिलों  के  समग्र  झाबंटन  में  से  विशेष  भ्राबंटन  किए  गए  ऐसे  मामलों  में
 पर्बंतीय  जिलों  के  आ्राबंटन

 को
 श्रन्य

 किन्‍्हीं  जिलों  के  मुकाबले  सबभे  प्रधिक  माना
 गया  जिसकी  सीमा  न्यूनतम

 लक
 00  करोड़  झुपय्रे  ऐसे

 जिले  के  बढ़े  हुए  झंश  हु
 ।  बंटन

 में  से प्रान॒ुपातिक  कटौती  करके  समायोजित
 किया  गया  था  ।

 |

 2114.  श्री रामलखम सिह  यादव  |]
 श्री  छेदी  पासवान  9  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 मोहम्मद अली  अश्वरफ  फातमी  |  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  के  भ्राकाशवाणी  झ्ौर  दूरदर्शन  केन्द्रों  मे ंसमाचार  एकको  में  संपादन  एवं
 संकलन  का  कार्य  करने  बाले  कामिकों  की  कमी  प्रौर

 यदि  तो  इन  केन्द्रो ंमें  स्थानीय  कार्यक्रमों  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  क्या  कदम

 डुठाए  गए  हैं  ?

 सूचना  और प्रसारण मंब्रालम में  राज्य  मंजी  गिरिजा
 :  नहीं  ।

 बिहार  के  प्राकाशवाणी केन्द्रों
 द्वारा

 इस  समय  पर्याप्त  संख्या  में  स्थानीय  कार्मक्रम

 प्रमारित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 दरदर्शन  के  पास  पटना  में  केवल  एक  समाचार  एकक  है  ।  यह  प्रन्तरिम  व्यवस्था  इस

 एकक  द्वारा  इस  समय  सप्ताह  में  पांच  दिन  30  मिनट  के  कार्यक्रम  प्रसारित  किए  जाते  जैसे  हीं
 पटना  में  पूर्ण  विकसित  टी०  बी०  स्टूडियों  व्यवस्था  स्थापित  हो  वैसे  ही  स्थानीय  कार्यक्रमों

 की  अ्रवधि  बढ़ा  दी  जायेगी  ।  भ्राकाशवाणी  श्रौर  दूरदर्शन  दोनों  ही  स्थानीय  प्रतिभाश्नों  का  उपयोग

 कर  रहे  हैं  ।
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 ध्रष्टाचार  की  उपेक्षा  की कथित  शिकायतें

 2115.  ओर  राम  लखन  सिह  यावव  )  ,  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री यह  बताने

 मोहम्मद अली  अशरफ  फ़ातमी  _[  *  की  कृपा  करेंगे कि  :
 र
 दूरदर्शन केद्धों  में  भ्रष्टाचार  और  कत्तेब्य  की  उपेक्षा

 के  संबंध  में  शिकायतें  मि

 ग्रदि  हां  तो  इन  पर  क्या कार्यवाही की  गई  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय में  उप  मंत्री  :  भ्रोर
 इन  शिकायतों की  जांच की

 गई  दोषी  कर्मचारियों  के  खिलाफ  उपयुक्त  प्रशासनिक
 कारंवाई  की  गई  कछ  मामलों  उन अधिकारियों  के  जिन  पर  आरोप  लगाएं  गए

 सम्बन्धित  भ्रनुशासनिक  नियमों के  अन्तर्गत  कारंबाई  की  गई  है  ।

 |

 भूमि  रिकार्डों  का  वर्जा  बढ़ाने  की  योजना

 2116.  श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  रिकार्डो  का  दर्जा  बढ़ाने  की  योजनाਂ  के  अंतर्गत  कुछ  राज्यों  को

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  है  ;

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  उक्त  ग्रोजना  के  प्रंतर्गत  उत्तर  प्रदेश  को  सहायता  प्रदान  करने  का  ,
 विचार  और

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  श्रीर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ग्राभीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  बेंकट  स्थामी  )  :  जी

 1989-90-100  लाख  रुपये

 172
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 हे  1990-91  के  दौरान  योजना के  प्रंतर्गंत  निधियों  की  रिलीज  के  लिये  राज्य  सरकार
 से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 जी

 (5)  भारत  सरकार  का  भविष्य  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार को  सर्वेक्षण  तथा  वन्दोबस्ती  कार्यों
 को  शीघ्र  पूरा  स्टाफ  को  प्रशिक्षण  सर्वेक्षण  श्र  बन्दोबस्ती  कार्यों  के लिए  ग्रपेक्षित

 ग्राधुनिक  उपकरणों  को  खरीदने  तथा  भूमि  रिकार्डो  को  तैयार  करने  आ्रादि  जैसे  प्राथमिक  उद्देश्यों
 को  प्राप्त  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  ऐसी  सहायता  की  राशि
 भ्रधिकतर  राज्य  सरकार  द्वारा  उनके अपने  बजट  में  किग्रे गये  मैंचिग  प्रावधान  तथा  भूमि  राजस्व
 प्रणासन  म  सुधार  लाने  भ्रौर

 भूमि
 में  टैक्नोलोजी  को  अप्रनाने  हेतु  उनके  द्वारा 7

 लक

 तंबार  किये  गये  नये  प्रस्ताव  पर  निर्भर  करेगी
 ।

 2117.  ओ  प्रकाश  बापू  बसंतराब  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यास्वथन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  के  भ्रौद्योगिक  विकास  के  लिये  वर्ष  1990-91  के

 &...  दौरान  भ्रौर  भ्रधिक  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की  भ्ौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  वर्ष  1990-91  के  दौरान  सरकार  ने  कितनी  धनराशि

 मंजूर  की  ?

 योजना  एवं  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एज०  आर०

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 । ब

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  जिलों  का  चयन

 2118.  श्री  प्रभू  दयाल  कठेरिया  :  वया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंउन  जिलों  के  नाम  कया  है  जिन्हें  जवाहर  रोजगार

 योजना  के  अंतर्गत  चना  गया  है  और  वर्ष  1990-91  के  दौरान  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया  गया
 | ;  ०,

 उन  श्रन्य  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  नाम  क्या  है  जिन्हें  उत्तर  प्रदेश  में  कार्यास्बित
 किया  जा  -

 *  178
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 क्‍या  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  तंत्र  है  कि  ग्रामीण  विकास  कांयक्रमों  के
 प्रंतर्गत  दी  गई  घनराशि  का  समुचित  व्यय  हुआ  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  प्रौर

 (४)  उत्तर  प्रदेश  के  सभी जिलों में  जवाहर  रोजगार  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  कर

 लिये  जाने  की  सम्भावना

 प्रामीण  विकास
 मं  is  र

 हर
 जी०  बेंकट  भ्रौर

 जवाहर  रोजगार  योजमा  उत्तर  प्रदेश  के  सभी  ग्रामीण  जिलों  में

 पहले  ही  कार्यान्वित की  बाहर  रोजगार योजना के  अन्तर्गत  प्रगति  की  निगरानी
 रोजगार  सृजन  के  रूप

 न  कि  रोजगार  प्रदान  किए  गए  लोगों  की  संख्या

 के  रूप  1990-91  में  77  लाख  श्रमदिनों  के  रोजगार  का  सजन

 किया  गया  था  ।

 ४4 हू

 कार्यात्वित  कार्यास्वित  की  जा  रही  केन्द्रीय  प्रायोजित
 खित

 (1)  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  जिसमें  शामिल  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 ०पी  ०)  श्र  इसकी  प्रनुषंगी  योजनाएं  जैसे  ग्रामीण  युवा  _

 रोजगार प्रशिक्षण योजना और ग्रामीण महिला तथा शिण विकास तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अर्थात्‌ जवाहर रोजगार योजना 5 ( 2) क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे पूर ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी>पी०ए०पी ० ) (9) प्रन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिनमें शामिल हैं :-- त ग्रामीण ज क्रम और प्रौद्योगिकी मिशन 2. हि विपणन तथा ग्रामीण गोदाम विकास परिषद की भर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले ग्रामीण विकास कार्मक्रमों की समीक्षा राज्य सरकारों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों श्रर विवरणियों भ्र्थात्‌ मासिक तिमाही/बाषिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत की जाती इसके कार्यक्रम के प्रभावशाली कार्यानबमन के लिए राज्य/जिला/खण्ड स्तर पर प्रत्येक पर्यवेक्षण स्तर के अ्रधिकारियों द्वारा अनेक
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 नस्ल  टन  लत  न  चने  नानी  तनाणा  रत  ऑिनत+  2 ऑि3७लऊइसनिनतिनओ नी  जनक  नननन  ऑननन++  अजिपल  7?  अनजान  कक  कक 27720
 फील्ड  दौरे  भी

 खुड  ah

 जाते  कार्य क्रम  के  गुणवत्ता/मात्रात्मक  पहलुओं  की  समीक्षा  करने  के  लिए

 फील्ड  दौरे  करते  हैं  ।  प्रावधिक  रिपोर्टों  श्र  केन्द्र/राज्य  सरकार

 गर्यक्रम क्रम  की  प्रगति  की  निगरानी  होती  है  श्रौर  जहां-कहीं  श्रावश्यक
 उपाय किये  जाते  इसके  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 0  गम
 व  मा  य  निकायों  पर  लाग्‌

 (5)  अपेक्षित
 $  भाग  में

 दिया  गया  है

 2119.  भरी  सूर्य  नारायण  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्कूटरों  का  निर्माण  करने  वाली  कंपनियों  द्वारा  विभिन्‍न  देशों  को  स्कूटरों  का

 निर्यात  किया  जा  रहा

 ये  कंपनियां कब
 मे  सकटरों

 टरों  का  निर्यात  कर  रही  है  भौर  वर्ष  1991-92  के  लिए  कितना

 इन  स्कूटरों  का  निर्यात  करने  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  भ्रजित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  प्रमुख  निर्माताप्रों

 द्वारा  स्कूटरों  के  निर्यात  संबंधी  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 निर्माता  का  नाम  जब  से  निर्यात  लक्ष्य  (२०  करोड़
 कर रहे  हैं  91-92  अजित  की  जाने

 वाली  विदेशी  मदर

 1.  मैं०  बजाज  ऑटो  लि०  1972-73  12000  22.00

 2.  मै०  कायनेटिक  हौंडा  लि०  1990  5000  ५.  36

 9.  मैं०  गजरात  नमंदा  ऑटो  लि०
 1988-89  500  0.65

 4.  एल  ०  एम  ०  एल  ०  लि०  1987  7000  10.00  00

 देशरिया  और  बलिया  में  उद्योगों  की  स्थापना

 श्री  हरि  केवल  प्रसाद :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्‍या  देवरिया  भ्रौर  बलिया  में  विभिन्‍न  उद्योगों  की  स्थापना/पंजीकरण/लाइसेंब  ढेने  से

 संबंधित  ग्रनेक  मामले  लम्बे  समय  से  सरकार  के  पास  लंबित  पड़े  हैं
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 यदि  तो  इन  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं  श्रौर  ये  किन  सेक्टरों  से  संबंधित  भ्रौर

 इन्हें  स्वीकृति  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  से  30  1991

 की  स्थिति  के  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  तथा  बलिया  जिलों  में  झौद्योगिंक  एकक

 लगाने  के  लिए  आशय  पत्र
 हैक

 पा
 पका  सी

 13  तथा  2  पत्र  लंबित  पड़े

 सरकार  के  पास  इन  जिलों में  उद्योगों  के
 पंजीकरण  के  बारे

 में  कोई  आ्रावेदन  पत्न  लंबित  नहीं  पड़ा

 है  ।  नयी  ग्रौद्योगिक नीति  के
 जा

 न  रक  महत्व से  संबंद्ध  उद्योगों  की  एक
 संक्षिप्त  सूची  को  छोड़कर  अन्य  सभी  परियोजनाओं  के  लिए औद्योगिक  लाइसेंससीकरण  ममाप्त
 कर  दिया  गया  है  ।  नयी  नीति

 के  अंतग्गत  उद्योगों की  विभिन्‍न  पंजीकरण  योजनाएं  समाप्त

 हो  जाती  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  अकोट  और  हिंगनघाट  में  दूरदर्शन  रिले

 2121.  श्री  पांड्रंग  पुंडलिक  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  के  प्रकोट  और  हिगनघाट  में  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित
 करने  के  लिये  स्वीकृति  दे  दी  गई

 क्या  इन  केन्द्रों  का  निर्माण  कार्य  शुरू  हो  गया  और

 यदि  तो  इन  रिले  केन्द्रों  का  निर्माण  कार्य  कब  से  शुरु  किये  जाने  त  ।  कब  तक  पूरों
 किये  जाने  की  संभावना है

 ?

 सूचना  और प्रसारण मंत्रालय में  उप  मंत्री  गिरिजा  महाराष्ट्र  के

 हिंगनघाट  झर  खामगांव  में  एक-एक  प्रल्प  शक्तित  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  की  स्थापना
 के  लिये  योजना  बनाई  गई  है  ।

 झौर
 ट्रांसमी

 मी
 समीटर लगाने के  लिए  उपयुक्त  स्थान  का  चयन  करने  के  लिये  कार्रवाई

 शुरु  कर  ली  गई  है  तथा  हिंगनधाट  और खामगांव  की  परियोजनाग्रों  के  लिए  मुख्य  उपकरणों  की
 सप्लाई  के  लिये  झ्रांर  दिये जा  चुके  हैं  ।  इन  तीनों  ट्रांसमीटरों  के  वर्ष  1992  के  उत्तराद्ध  में  सेवा
 के  लिये  चालू  कर  दिए  जाने की  संभावना

 अकोला  स्थित  द्रवशंन  केन्ड  की  क्षमता  में  वृद्धि  करना

 2722
 श्री  पांड्रं्ग  पुंडलिक  पुंशकर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ररेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  महाराष्ट्र  में  ग्रकोला  स्थित  दूरदर्शन  केन्द्र  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने
 का  विचार  है

 176
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय में  उप  मंत्री  गिरिजा  :  से

 भ्रकोला  में  कार्यरत  अल्प  शक्ति  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  की  विकिरण  शक्ति  बढ़ाने  का इस  समय
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  जिले  की  कवरेज  में  सुधार  करने  के  लिये  इस  क्षेत्र  में  एक  प्रौर  अल्प
 शक्षित  दूरदर्शन  ट्रांसपीटर  स्थापित  करने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।

 |

 गांवों  को  बारह  मासो  सड़कों  से  जोड़ना

 3

 है  है
 :  क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 ।  1991  की  स्थिति  के  अ्रनुसार  बारहमासी  सड़कों  से  जोड़े  गए  गांवों  की
 वार  संख्या  क्‍या

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  गांवों  को  इन  सड़कों  स  जोड़ने  का  राज्यवार  लक्ष्य  क्या

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  समयबद्ध  काये क्रम  बनाया  गया  झौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  है  ?

 प्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 उत्तमभाई  एच०  :  से
 ग्रामीण  सड़कों  के  निर्माण  का  उत्तरदायित्व  मूल  रूप  से  राज्य  सरकारों  का  है  और  इसे  राज्यक्षेत्र
 के  न्यूनतम  अयवश्यकता  कार्यक्रम के

 अंतगंत  शामिल  किया  गया  इस  सम्बन्ध  में  सूचना
 ग्रलग-प्रलग  राज्य  सरकारों  से  एकत्न की  जा  रही  है  तथा  शीघ्र  ही सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केन्द्रीय  भण्डार  की  शाखाओं  से  घटिया
 सामान  बेचा  जा  रहा  है  ;

 ces  -  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पेशवा  गोल  माकिट  स्थित
 केन्द्रीय  भण्डार  शाखा  में  प्रायः  बहुत  ही  घटिया  और  मिलावट  युक्त  दालें  बेची  जाती  हैं  ग्रोर  यहां
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 खाद्य-पदार्थों  का  भी  ग्रभाव  रहता  है  तथा  उपभोक्ताभों  से  उचित  बर्ताव  भी  नहीं  किया  जाता

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि
 भर  सड़ी  गली  दाल

 धोकर  श्रौर  सुखा  कर  बेच
 दी  जाती  भर  यदि

 तो
 दोषी  सेल्समन

 के
 विरुद्ध  क्या कार्यवाही  की  जा  रही  है

 केन्द्रीय  भण्डार
 म  उठाये

 जा  रहे  ?

 पर  श्रावश्यक उप
 पान  इक  आओ

 राज्यों  में  जाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों
 के मंजालय

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन
 :  कया  खाद्य प्रसंस्करण  उद्योग

 कि
 करण  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  संघ  सरकार ने  राज्यों  से  पृथक  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  सम्बन्धी  मंत्रालय  का
 गठन  करने को  कहा  है  ताकि  कृषि  उपज  और  प्रसंस्कृत  फलों  का  निर्यात  सभी  राज्यों  से  किया
 जा  सके

 यदि

 तो

 गा
 प्रतिक्रिया  और

 जिन  राज्यों ने  क़॒  खाद्य  प्रसंस्करण उद्योग  के  लिए  पृथक  मंत्रालय  का  गठन

 नहीं  किया  उनके नाम  क

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  नहीं  ।

 लेकिन  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  से  राज्यों  में  खाद्य  प्रसंस्करण  सेक्टर
 के  विकास  से  सम्बन्धित  सभी  कार्यकलापों  को  समन्वित  करने  के  लिए  नोडल  एजेन्सियां  स्थापित
 करने  का  अनुरोध  किया  था  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 ae  eo poaennccmmmens  -

 नेशनल  न्यूर्जाप्रट  एण्ड  पेपर  नेपानगर  द्वारा  अक्बारी  कागज  का  उत्पादन

 2126.  भ्री  राजेन्द्र कुमार  शर्मा  :  क्या प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेशनल  न्यूजाप्रिट  एण्ड  पेपर  नेपानगर  ने  गत  वर्ष  की  तुलना  में  अद्लबारी
 कागज  का  कम  उत्पादन  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 अखबारी कागज  की  मांग  पूरी  र्ने  ूृष्टि
 से

 इसके  उत्पादन  में  बृद्धि  करने  के
 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी० क०  :  नेपा  लिमिटेड  नेशनल

 स्पूजप्रिंट  एण्ड  पेपर  मिल्स  )  ने  वर्ष  1989-90 के  51,575  एम०टी०  की  तुलना में  बर्ष  1990-91
 में  75,512  एम०टी०  अखबारी  कागज  का  उत्पादन  किया  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 क्षमता  के  बेहतर  उपयोग  हेतु  मणीन-निष्पादन  में  और  सुधार  करने  के  लिए  उपाय

 किए  जा  रहे  है  ।

 आवश्यक  घस्तुओं  को  भष्डारण  क्षमता  में  बृद्धि  करना

 2127.  श्री  साइमन  मरान्‍्डी  :  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  लोगों  के  लिए  आवश्यक  वस्तुओं  की  भण्डारण  क्षमता  में  बृद्धि
 करने  का  विचार

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या

 देश  में  तेल  और  चीनी
 की

 राज्यवार  भंडारण  क्षमता  कितनी

 गत  तीन  वर्षों के
 मित  गए  बैगामों

 को  राज्य-बोरे कब  किक  हैं

 (5)
 उस

 स्थानों

 के

 हां
 नए

 गोदामों  का
 निर्माण

 किया
 जा

 रहा  और

 इनको  कब  तक
 किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 आाध  सगतन  के
 खा  से  ):  जे

 नह हैं
 जो  भण्डारण  क्षमता  का

 अवधि  के  दौरान  अतिरिक्त  क्षमताओं  का  निम्नानुसार  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  :--

 भारतीय  खाद्य  निगम
 --  4.  23  लाख  मी०  टन

 केन्द्रीय  भण्डारण  निगम  15,  00  लाख  मी  ०  टन

 भारतीय
 oe

 निगम  और  केन्द्रीय  भण् 5  शत  आह हित
 सी  प्रमुख  केम्द्रीय  एजेन्सियां

 सका  ये  केक  है  है  1990-91  से  1994-95

 179



 लिखि  त॑उ्शर  7  1991

 इसके  राज्य  सरकारें  और  उनकी  राज्य  भण्डारण  सहकारी
 समितियां  आदि  भी  भण्डारण  क्षमता  का  निर्माण  कर  रही  हैं  ।

 wer  है  ws

 केवल  मात्र  किसी  जिन्स  विशेष  के  लिए  सृजन
 नहीं  किया  र  केन्द्रीय  भण्डारण  निगम  के  पास  उपलब्ध  कुल
 राज्यवार  भण्डारण  क्षम  में  दिया  गया  है  ।

 भारतीय र
 »

 प भण्डारण निगम  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 और  तीः  निगः  गैय  भण्डारण  निगम  के  नए  गोदाम  जिन

 ea

 न  है
 1992

 तक  पूरा कर  लेने  की  सम्भावना  यह

 1-4-1991  को  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  खाद्य  निगम  और  केन्द्रीय  भ्रण्डारण  निगम  के  पास
 उपलब्ध  कुल  भण्डारण  क्षमता

 क्षमता  मीटरी  टन

 क्रम  सं०  राज्य|संघ  शासित  प्रदेश  भारतीय  खाद्य  निगम  केन्द्रीय  भण्डा  रण  निगम

 ]  2  हि  हू  ।

 भरुणाचल  प्रदेश  तन  0.15  -

 2  आमन्‍ध्र  प्रदेश  29.93  10.72  72

 8.  असम  2.87  ०.42
 -  #  बिहार  ७.  41  1.70

 5  गोआ  0.  28  0०.19.
 6  गुजरात  9.05  3,  09
 7  हरियाणा  15.  93  9:  2६8

 8  हिमांचल  प्रवेश  ७.  25  0.05
 9  जम्मू तथा  कश्मीर  0०.95  -

 10.  कर्नाटक  3.99  1.78
 11  केरल  5.35  0.70

 12  मध्य  प्रदेश  13,  46  5.93

 13  महाराष्ट्र  14.99  99  8.24

 14  मणिपुर  0.  0.003

 15  मेघालय  0.21  न

 16  मिजोरम  0.12  ७.०2
 0.16  0.13

 18  उड़ीसा  3,83  1.23
 19  पंजाब  54.22  6.06
 20.  राजस्थान  12.05  1.46



 लिखित  रुसर  7  1991

 विवरण

 1  8  3  4  5  6  7  8

 15  पंजाब  2  गा  2  ४2
 16  राजस्थान  1  कण  बन  1  ।  1
 17  सिक्किम  1 1  ब्धध  ब्+  ह्  s
 18  तमिलनाडु  चि  ग्  ग  4  ४  ।
 19  ब्िपुरा  1  - 1 1 1  -
 20  उत्तर  वेग  5  3  1  है|  न  3
 21.  पश्चिम  बंगाल  जे  1  -  हर  4  हर
 22  दिल्‍ली  1  -  -  1  2  1

 जोड़  88  10  9  39  23  13

 विवरण--]!|

 उन  स्थानों  के  माम  जहां  भारतीय  खास  निगम  और  केस्द्रीय  क्षण्डारण  मिगसम  द्वारा  1991-92

 के  धौरान  नए  गोदानों  का  निर्माण  किया  जा  रहा है

 भारतीय  छाद्य  निगम  केस्त्रीय  भण्डारण  निगम

 3333  कलर  म  कर  6  रण  5

 क्रम श्ल० केन्द्र का नाम क्रम सं० केन्द्र का नाम पाद्ीषाट घुबरी 2 बेवरा 2. करनाल 3. करूशागापल्ली 3. गुलबर्गा 4 बाज़पुर 4 गड़ाग 5 लाबेंगतलई 5 नरसिहपुर 6 6 सोहागपुर 7 बरान 7 बिलकल्थाना 8 बाड़मेर 8 कोल्हापुर 9 धल्‍्देरिया 9 पुणे हनुमानगढ़ अकोला केशोरामपटनम ]। जे० एन० पोर्ट ध्य बम्बई श्रीविजया नगर बालुज बेरहामपोर . बुलन्दशहर जयपुर कोसीकलां सम्बलपुर ।6 मदुरा मोगा प्रतापपषुर रामीनगर मुरादाबाद बेरहामपुर बाराणती तारागांब 20. रोजा नकुनी



 16  1813  )  लिछिक  उतर

 पुरस्कृत  क्षेत्रीय  फिल्‍मों  का  दूरदशंत  पर  प्रवारण

 2128.  थी  मृत्युंजय  नायक  :  क्या  सूचना  ओर  श्रसारण  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार का  बेहतरीन  फिल्म  होने  के  लिए  पुरस्कृत  क्षेत्रीय  फिल्मों  को  दूरदर्शन
 प्रदर्शित  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  निक  र  किन-किन  फिल्मों  को  दिखाया  जाएगा  ?

 सूचना  और प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्र
 ही

 गिरिजा  :  दूरदर्शन  द्वारा
 राष्ट्रीय  नेटवर्क  पर  क्षत्रीय  भाषाओं  की  पुरस्कृत  फीबर  फिल्में  प्रसारित  की  जाती  हैं  ।

 दूरदर्शन  द्वारा  निकट  भविष्य में  राष्ट्रीय  नेटबर्क  पर  अन्तरिम  रूप  से  निम्नलिखित

 क्षेत्रीय  फीचर  फिल्में  प्रसारित  किए  जाने  का  कार्वक्रम  है  :--

 1.  सांतू  रंगीली  )
 -  नम्मा  मक्‍्कल्‌  )
 .  चेटगु  चित

 बलर्तू  मृगंगल  )
 नव  जन्म

 .  उडीकां  )
 .  अन्नायन  आण

 आकाश  कुसुम  ) क़

 तय

 के

 जा

 ही

 ७9

 (२

 दिल्ली में  सीमेंट  में  मिलाथट

 2129.  भी  मुत्युंजय  लावक  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  सीमेंट  मे ंमिलाबट  की  शिकायतें  मिली  हैं

 और

 यदि  तो  कितने
 ः  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  और

 सरकार  ने  उनके  विरुद्ध

 क्या  कार्यवाही  की

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  पो०  जे०  :
 ओर  बताया  जाता  है

 कि  1-5-1991  से  31-7-1991  की  अवधि  के  दौरान  सीमेंट  में  मिलाबट  के  संबंध  में  भारतीय

 दंड  संहिता/आबश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अधीन  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  पांच  मामले  दर्ज  किए  गए  ।

 इस  संबंध  में  ग्यारह  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गंवा  है  ।
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 |
 वज्ञानिक  ओर  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा औद्योगिक  प्रक्रियाओं  का  घिकास

 2130.  श्री  रधि  राय  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  की  प्रयोगशाला  द्वारा  विकसित
 विभिन्न  औद्योगिक  प्रक्रियाएं

 उद्यमियों  को
 बेची गई

 यदि  तो  तत्ल॑बंधी
 ब्यौरा  क्या  और

 उन  उद्योग
 या  नाम  हैं

 जिन्होंने  ऐसी  औद्योगिक प्रक्रियाओं का  प्रयोग  करके
 उत्पादन  प्रारम्भ कर  दिया  है

 अं  कितने  उद्योग
 प्रक्रियाओं  को  अब्यावहारिक

 पाकर  इन्हें  अस्वीकार

 लोक
 शिकाय  घ

 लय
 में  राज्य मंत्री  मार्गरेट  :  से

 हां  ।  सीएसआ'ः  गों  द्वारा  विकसित प्रक्रियाओं (  प्रक्रमों  )  का  उद्योगों
 को  लाइसेंस  दिया

 ग
 गया  है  इन  प्रक्रमों

 में
 स  लगभग  45९6  के आधार पर  उत्पादन  किया  गया

 है  ।  उद्योगों  के  नाम  |  न  महत्वपूर्ण  प्रक्रमों  के नाम  संलग्न
 विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  :  का  बाली  कुछ  यूनिटों  ने  बाद
 में  बदले  हुए  बाजा२/आ्थिक  हालातों  और  परिवर्तित  राजकोषीय  स्थितियों  के  परिणामस्वरूप
 अन्य  उत्पादों  का  उत्पादन  शुरू  कर

 महत्वपूर्ण  सी  एस  आइ  आर  तकनीकी  की  जानकारी  लाइसेंसोकृत/उत्पादमकृत

 लाइसेंसघारी  का  नाम  प्रौद्योगिकी/तकनी की  जानकारी  प्रयोगशाला  ह्वारा
 लक  ws  ०५१०  विकसित

 रसायन

 ज॒श  बोक  एलेन  दंडिया  लि०  मद्रास  सलाइऑक्सालिक  एसिड  सी  ई  सी  आर  आह

 गोदाबरी  केल  ग्लूस  केमिकल्स  लि०  हैदराबाद  और  कैल्शियम  ग्लूकोनेट  सी  ई  सी  आर  आइ
 11  अन्य  पार्टियां  .

 ईस्ट  नेफ्था  धनबाद  सी  एफ  आर  आइ

 पोल  न
 सिगरौनी  नासपुर  .  एल  टी  सी  ऑफ  कोल  सी  एफ  अगर  आइ

 (2.  हे

 कथबानी  गोंडाल  प्रेसीपिटेटेड  सिलिका  सी  एस  एम  सी  आर  आई
 ee मनन  नमन  सनक  नी  कनन-+मन+न-नन-+म न  ७-3  ++-फभकी  oo, «आम

 अनन-नन आन
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 प्रयोगशाला  द्वारा
 विकसित

 एन  मी  एल

 एन  सी  एल

 एन  सी  एल

 एन  मी  एल

 विवरण--जा री

 उद्योग/लाहमेंसधारी  का  नाम  प्रौद्योगिकी/तकनीकी  जानकारी

 हिन्दुस्तान  ऑर्गनिक  रासायनी  बूटेन्डियॉल

 हिन्दुस्तान  विशाख्ापत्तनम  ह्रयाएसबेन्जीन  फ्रॉम  एथाएल  एलकॉहल
 एण्ड  बेन्जीन

 धामपुर  शुगर  मिल्स  नई  दिल्‍ली  ईथेनॉल  फ्रॉम  मोलासिस

 डियामाइनस  एण्ड  केमिकल्स  लि  ०,.  कालोल  इथाएलइनेडियामॉन

 हाइको  प्रोडक्ट्स  लि  ०,  मुम्बई  1.  मिथाएलक्लोरोसिलेन्स

 मैज  अहमदाबाद

 मेटॉयल  जमशेदपुर

 2  कृषि  रसायन

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टीसाइड्ग  लि  ०,.  नई  दिल्‍ली

 सुदर्णन  केमिकल्स  इंडस्ट्रीज  पुणे

 नेशनल  आर्गनिक  केमिकल  लि  ०,  मुम्बई

 शा  बालेस  एण्ड  कं  ०  लि  ०,  कलकत्ता

 3  डुग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स

 सिपला  लि  ०»,  मुम्बई

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लि  ०,  विबेन्द्रम

 एफ  डी  सी  लि  ०,  मुम्बई

 2.  मोनोक्लोरो  एसिटिक  एसिड

 सोरबिटॉल
 ह

 कॉरोसन  हन्हीबीटर

 .  बूटाक्लोर
 .  डिप्ट्रेक्स  एण्ड  डी  डी  बी  पी

 इल्होसल्फान

 1.  डोडी बी  पी
 2.  शिएजीनॉन
 ५.  मोनोक्रोटोफॉस
 4.  फॉसफेमिडॉन
 5.  क्वीनालफॉस

 से

 उ

 ।.  दीडीबी  पी
 2.  मोनोक्रोटोफॉस

 1.  डाइमेथोएट
 2.  इधिऑन

 गुगलीपिड़
 ;  विनबिलासटिन  एण्ड  विनक्रिसटिन

 सत्फेट
 ह्

 सेन्टोक्रोमेन
 ॥
 टिमोलोल  मेलिएट

 एन  सी  एल

 एस  सी  एल

 एन  एन  एल

 आई  आह  मीटी
 आइए  आदर  सी  टी

 एन  सी  एल
 '

 आइ  जाइसी  टी

 आई  आइ  सी  टी
 आइ  आइमी  टी
 आर  आर  जो
 भाई  आह  सी
 आर  आर  जो

 आइ  आइ  सी  टी

 एन  सी  एल

 सी  डी  भार  आइ
 एन  सी  एल

 मी  डी  आर  आइ

 आए  आइ  सी  टी

 अल  जज  मिल  3  25.3६  5244७  शशि  **
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 बविवरण--जारी

 उद्योग/लाइसेंमघ्वारी  का  नाम  तकनीकी  प्रयोगशाला
 जानकारी  द्वारा  चिकसित

 सिपला  मुम्बई  1.  एजीडोथीमिडाइन  आई  आइमी  टी

 ह  2.  ओमेप्राजोल

 केटिला  लेबोगेट्रीज  अहमदाबाव  जेमिफ्रॉजोल  भाइ  आइ  सी

 4  लेदर  एण्ड  आक्जोलरीज

 बामर  लॉरी  क॑  ०,  बलकसा  एल्क्रोटन  एण्ड  एल्यूटन  सी  एल  आर  आई

 5  संयंत्र  और  मशीनरी  उपस्कर

 बी  एच  पी  एण्ड  विभाद्लापतनम  टिटेनियम  मब्मद्रेट  मी  ह  सी  आर  भाह
 हनसोंल्युबल  एनोड्स

 प्रीनफील्ड  नई  दिल्‍ली  गरोटीलोर  सी  एम  इ  आर  आइ

 पी  एस  आई  डी  चष्डीगढ़  ट्रेबडर  (20 अ०  सी  एम  इ  भार  आइ

 सैबरल  स्माल  स्केल  यूनिट्स  सकारी/क्विक  सेटिंग  क्लेम्प्स  मी  आर  एस

 6  इसेक्ट्रोलिक्स  एश्ड  इंस्टू  भेंटेशन

 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लि  ०,  बंगलौर  ।  के  शब्ल्यू  श्लिसट्रॉन  सीद्रहआर  आइ

 मिनी  सकिट्स  प्रा  लि  ०,  बंगलौर  हाइब्रिड  माइक्रोसकिट्स  सी  इ  ४  आर  आइ

 सेटबिक  इलेकिट्रक  कंट्रोल्स  नासिक  और  माइक्रोप्रोसेसर  वेस्ड  पेन  सी  ६  ४  आर  आइ
 2  अन्य  सिस्टम

 एण्ड  कं०  कलकत्ता और  बी०  के  ०  मादक्रोप्रोसेसर  बेस्ड  मॉनीटरिंग  सिस्टम  सी  इ  इ  आर  आइ

 पिलानी
 कक

 फॉर  माइन  बान्डर

 कम्प्यूटर  गाजियाबाद  और  2  अन्य  प्रोसेस  कंट्रोल  मेंट फॉर  शुगर  शंडस्ट्री  सी  ६  इ  आर  आइ

 सेंट्रल  इलेक्ट्रानिक्स  लि  ०,  साहिब।बाद  150  कि०  वा  ०  थाइरिस्टर  सी  इ  आर  आइ

 7  हड्ग  बेटीरियल्स

 जगधाती  ब्रिक्स  पश्चिमी  बंगाल  और  उड़न  राज  इंटे  सी  एफ  भार  आई
 1७  अन्य

 सुर  इनेमल  एण्ड  स्टेम्षिग  बक्स  कलकत्ता  इन्सुलेटिंग  ब्रिक्स  फ्रॉम  राइस  हाक  एश  सी  णी  सी  आर  आह
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 विवरण--जारी

 उद्योग/लाइमसेंसधारी  का  नाम  प्रौद्योगिकी/तकनीकी  जानकारी  प्रयोगशाला
 द्वारा  विकलित

 खाच्च

 कैरा  मिल्क  को-अपरेटिम
 पूमिवन  लि

 नई  बेबी  फूड  फ्रॉम  अफेलो  मिल्क  सी  एक  टी  जार  आइ
 और  आम्ध्र  प्रदेश  हेरी
 ट्रैदराबा द

 मान  फड  इंडस्ट्रीज  नई  दिल्‍ली  कोला  फ्पेबर  ब्लेण्ड्स  जी  एक  टी  आर  भाई

 रुसना  फुड़  प्रोडगट्स  प्रा  ०,  उदूपी  व  62  अन्य  इंस्ट्रेंट  सी  एफ  टी  मार  आह
 मांभर

 मिडलैण्ड  फ्रूट  एण्ड  बेजीटबिल  लिकिबढ़  फ्रूटूस  सी  एफ  टी  आर  आइ
 नई  दिल्‍ली  और  8  अन्य

 हालमिया  डेरी  नई  दिल्‍ली  मापटीनिस्ट  मिल्क  फूड  सी  एफ  टी  आर  आइ

 कोडग  फूड  प्रा  ०  लि  ०,  बंगलोर  और  ईंहियन  फारेश्ट  टेमेरिन्द्र  जूस  सी  एफ  टी  आर  आह
 इंडस्ट्रीज  विदिशा  और  ।2  अग्य

 सत्य  साई  फूड़  मद्रास  और  एस  ए०  टेमेरिसलंड  वाइडर  भी  एफ  टी  भार  आा
 बंगलौर और  2)  अन्य

 9  ग्लास  एण्ड  सिरेसिक्स

 इहों  फ्लोगेटस  कलकतसा  और  कास्जोरेन्डन  लो  सोस्थर  कास्टेम्लस  सी  जी  सी  आर  जाइ
 यूनिवर्सल  लि  ०,  मद्रास

 कक

 हनासेलनगर  डेवलपमेंट  कलकत्ता  मिरेमिक  कर््स  ली  जी  सी  आर  भाइ

 स्तान  जिपबोर्ड  नई  दिल्‍ली और  गणेश  जी  आर  जी  कम्बोजिट  बोई  एथ्ड  प्लास्टर  सी  जी  सी  आर  भाई

 पी  फिकान  नई  पेरिस

 कुमास्थुबी  फायर  केल  एण्ड  सिलिका  वर्क्स  मैट  ग्लेण  टाइल्स  सी  जी  मी  जार  आइ
 कलकता  और  6  अन्य

 भारत  ऑफ्पेल्मिक  ग्लास  लि  ०,  दुर्गपरर  न्यू  बेराक्टीज  भॉफ  जॉप्टीकल  ग्लास  सी  जी  सी  मार  आई

 10  अन्य

 ए  »वी  ०  घॉमस  एण्ड  क॑  ०,  लि  ०,  मद्रास  और  3  अन्य

 मैसूर  लेक  एण्ड  पेन्ट  वर्क्स  लि  ०,  मैल्ूर

 एन  क्षी  एम

 एन  पी  एच

 वी  टी  म्षी  फॉर  कार्डेमम

 1.  इस्ड्रेलीबिल  इंक

 3.  व्मैक  स्टेम्प  फेस्सिनिक्षम  इक
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 घुथरी  टी ०  बी  ०  रिले  केन्द्र

 2132.  श्री  नरूल  इस्लाम  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  धुतबरी  टी०वी७  रिले  केन्द्र  को  उच्च  शक्तित  वाले  टीण्बी०  रिले  केन्द्र  या

 कार्यक्रम्त  प्रस्तुति  केन्द्र  में  परिवर्तित  करने  की  मांग  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 सूचना  ओर  प्रसारष्ञ  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिजा

 वित्तीय  साधनों को  तंगी  के  कारण  धुबरी  में  कोई  उच्च  शक्ति  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर
 स्थापित  करता  अथवा  कार्यक्रम  निर्माण  वेन्द्र  का  निर्माण  करना  संभव  नहीं  हो  पाया  है  ।

 केख्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना

 2133.  श्री  शोभनाव्रीश्वर  राव  बाड़े  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आनधश्र  प्रदेश  सरकार  को  केन्द्रीय  निवेश  राज  सहायता  योजना के  ग्रन्तर्गत  प्रतिपूर्ति  की
 कितनी  राशि  देय  है  ;

 प्रान्ध्र  प्रदेश  सरकार को  यह  राणि  कब  तक  दी  प्रौर

 यदि  तो उसके  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  प्रौ०  पो०  जे०  :  से  केन्द्र  सरकार  को
 केन्द्रीय  मिर्वेश  राजमहाः

 ।
 ए  प्रान्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  23.88

 करोड़  रू०  के  दावे  प्राप्त  7
 ।  |  30-9-1988  को  समाप्त

 हो  गयी  ।  राज्य  सरकारों  श्रौर  संघ  शासित  को  सलाह दी  गयी थी  कि  केन्द्र  सरकार  केवल
 ऐसी  परियोजनाओं  से  सं*्

 की
 रत  राजसहायता की  रा  हर

 पूर्ति
 पूर्ति  करेगा  जिन्हें  राज्यस्तरीय  ममि

 तियों  जिला  स्तरीय  समितियों  द्वारा  30
 धवा

 इम  पूर्व  अनुमोदित  कर  दिया
 गया  था  और  30  1989  विनिर्माणकारी  एककों  के  तथा  31  1989

 एककों  के  भुगतान  चूंकि
 भ्रार्न

 प्रदेश  से  मिले  दावों  को
 30-9-  98 8  से  पूर्व  भ्रनुमोदित  नहीं  किया  ग्रबा  इसलिए  व ेप्रतिपूर्तत के  पात्र  नहीं
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 समेकित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  लाभर्थो  परिवार

 2134.  भ्री  भाग्ये  गोषर्धन  ]
 भीमती  सुमित्रा  महाजन  |
 श्री  प्रभू  दयाल  कठेरिया

 ७७७७
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  भगवान  शंकर

 श्रीमती  महेन्न  कुमारी  ५

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कायंत्रम  कं  अन्तर्गत  भ्रनुसूचित  जाति  भौर  प्रनुसूचित
 जाति  में  से  प्रत्येक  जिन्होंने  पिछलेभदो  वर्षों  श्रौर  चालू  वर्ष  के  दौरान  गरीबी  की  रेखा
 पार  कर  ली  की  संख्या  की  तुलना  में  प्रत्येक  श्रेणी  में  सहायता  प्रदान  किए  गए  परिवारों  की

 संख्या  कितनी  है

 क्‍या  इन  वर्षों  के  दौरान  समेकित  ग्रमीण  विकास  कार्यक्रम  का  विपरीत  प्रभाव  पड़ा
 है  श्रौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भ्रौर

 समेकित  ग्रामीण  विकास  योजना  को  प्रौर  प्रभावीजनाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ताकि  गरीबी  दर  को  तेजी  स ेकम  किया  जा  सके  ?

 प्रामीण  बिकास  मंत्रार

 गी

 उत्तमभाई  एच«

 गण

 :  गत  दो  वर्षो  के
 दौरान  प्रत्येक  श्रेणी  के  सह

 ारों
 की  संख्या  दर्शाने  वाल

 *ब
 में

 दी  गयी  चालू  वर्ष  के  भ्रांकड़े

 गरीबी  की  रेखा पार  करने  नुसूचित
 जाति  श्रौर  अनुसूचित  जनजाति  के  परिवारों  के

 कोई  भ्रलग  आंकड़े  उपलब्ध  ँ  हैं
 नमूना  ला  रवारों पर  कार्यक्रम  के  प्रभाव

 के  निर्धारण के  लिए  प्रतिष्ठित  प्रनुसंघान  संगठनों  की  माफंत  समवर्ती  मूल्यांकन  करवाता  प्रलग

 की  के  निष्कर्षों  के  6,400  रुपये  की  गरीबी  की

 रेखा को पार करने वाले परिवारों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-६ में दर्शायी गई ह । जी नहीं ।
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 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायंत्रम  में  सुधार  लाने  के  कुछ  प्रमुख  उपाय  निम्नलिखित

 हैं  :-

 के लिए  सामूहिक  नीति  को  सभी

 ध्िफ्ट  तथा  ऋण  समितियां

 गई.बचत  राशि के  बराबर  आवर्ती

 जन  गिर

 1991-92  ग्रा  1
 तथा  शिश्‌

 विकास  य॑  नगंत  50  जिलों  को  कवर

 किया  जाएगा जबकि  पहले
 प्रतिवष  |  को  य  [।  1-4-90  से  सहायता किए

 जाने  वाले  परिवारों में  महिला
 लार्भाषਂ  र  त

 से  बढ़ाकर  40  प्रतिशत  कर
 दिया  गया है  ।

 |  ह

 2.  समन्सित ग्र  ि  क्रम

 कक
 रूप  से  विकलांग

 व्यक्तियों  के
 लिए  निर्धारित  किया  बसिडी की  अधिकतम  सीमा  को

 5,00
 ग  सीमा  के  श्राधार  पर

 |  कर  दिया  गया  है  ।

 ८  मे  छठी  तथा  साः तिव
 के  दौरान  सहा

 रे
 जा

 जो  गरीबी  की  रेखा

 को  पार  नहीं  के
 नके  लिए  स  नरिक्त  किस

 4.  इसके  भ्रतिरिक
 बत  जाति  श्रौर  परिवारों  की  कवरेज

 के  लक्ष्य  क  ॒शत  से  बढ़ाकर  50  प्रतिशत  कर  दिया  गया

 |

 ।  1990-91
 से  अनुर्

 ४२

 च  परिवारों  के  लिए
 सबसिडी  की

 सीमा  को  5,000  रुपये  की

 2
 प्‌  ब  हैँ  श्योजन  शत  कर  दिया  गया  है
 क्र  के

 बराबर  ला

 5.  भ्राठवीं  योजना  में
 उत्पादक  स्वरूप  के  रोजगार

 के
 लिए

 अ्रधिक  भ्रवसर  प्रदान  करने  की

 ब्यवस्थ
 न  यह  निर्णय  लिया  गया  ;

 ग्रीण  युवा  स्वरोजगार

 प्रशिक्षण  )  के  अन्तर्गत  प्रशिक्षण  को  काफी  बढ़ाया

 लीक
 ट्राइसेम  के  भ्रन्तगंत  प्रशिक्षण  को  सर

 के  लिए  1991-92
 से  द्राइसेम  प्र  नए  बित्तीय  प्र  समन्वित  ग्रामोण  विकास

 कार्यक्रम से  लग  किया
 जाना  ्रलग

 से  बजट  श्रनुदान  प्रदान  नहीं  किए

 6.  समन्वित  ग्रामीण  विकास  का  बेहत  न्‍्वयन  को  सुनिश्चित  करने  के
 ग्रामीण  विकास कार्यत्रम और  ग्रामीण  युवा  स्वरोजगार  प्रशिक्षण

 योजना  तथा  ग्रामीण  महिला  तथा  शिशु  विकास  योजना  )  के
 सम्बद्ध  कार्यक्रमों  के  मैन्यप्रल  को  पूर्णतः  संशोधित  औ्ौर  अद्यतन  बनाया  गया  है  ।

 19H
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 जिधरण  |

 1989-90  और  1990-91  के  दौरान  सहायता  प्राप्त  परियारों  का  ब्यौरा

 ह॒  ज्च'नतछडठकऋओ जज  क्तचफ$9कओआा
 77८  sO  वपतर  प्सहककट  2.  *  ाग्गाामभ्घ्ग्ग्णग्भ्

 क्रम  राज्य  कानाम  सहायता  अनसूचित
 जम

 सहायता
 waar

 जनुसूचित
 सं०  प्राप्त कुल  जाति  किए  गए  जनजाति

 _  कुईपरिवर परिवार आम्ध्र
 255228..  95872.  28568  31485

 2  अरुणाचल  प्रदेश  8532  न  8532  8423  -  8423
 ५  असम  61146  3787  12209  50345  5237  11263
 4.  बिहार  449033  145002  72787  415814  131803  67315
 5  गोआ  3858  86  न  3200  20  न
 ७  गुजरात  102465  15055  35405  72426  10922  27549
 7  हरियाणा  55657  17310  न  34179  14551  न

 ४  हिमाचल  प्रदेश  30417  15320  2742  17037  8066  1691
 9  जम्मू और  कश्मीर  14375  1540  न  13008  2225  हल

 10.  कर्नाटक  140275  36231  4147.  125027  41276  4249
 ]।  केरल  74150  23034  2711  60877  27860  2478
 12.  मध्य  प्रदेश  325995  70096.  183190  345514  79597  116367
 13  महाराष्ट्र  248059  51473  44044.  214199  57889.  37921
 14  मणिपुर  3716  ४  1881  4962  72  2227
 15  मेघालय  2320  का  2320  3134  3  3131
 16.  मिजोरम  4982  -  4982  3366  -  3366
 17  नागाछैण्ड  4932  ग  4932  4429  -  4429
 is  उड़ीसा  185969  42832  55557  149612  36541  48287
 19  पंजाब  56128  29599  न  35944  18198  ग
 20  राजस्थान  159039  51986  29830  135604  40674  27773
 21  सिक्किम  1717  RR  566  1422  86  402
 22.  तमिलनाडु  221508  107008  3462  181842  88846  3611
 23  त्रिपुरा  122  1829  4762  12222  1727  4112
 24  उत्तर  प्रदश  63002  289377  2686  508840  272106  3123
 25  पश्चिम  बंगाल  291847  102360  17424  226608  82237  13337
 26  अंडमान  और  ः

 निकोबार  1939  हा  489  1660  -  396
 27  चंडीगढ़  ]  हा  न  न  -  च
 28  दादर व  नगर

 हवेली  387  -  384  311  7  299
 29  दिल्‍ली  2375  977  न  1567  ७600  -
 ४0.  दमन और  दीव  726  gt  127  592  12  131
 ५1.  लक्षद्वीप  209  गा  209  139  -  139
 32  पांडिबेरी  2089  __520_  -  _  ४078  636  न

 अखिल  भारत  3351373  1101409  443866  2897767  1022531  423504 ह
 191
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 गरीबी  को  रेखा  को  पार  करने  वाले  परिवारों  के  बार ेमें  समन्बित  प्रामोण  घिकास  कार्यक्रम  का  समबर्ती

 मुल्यांकन  बौर )

 राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्र  6,  400  रपए  को
 गरीबी  की  रेखा

 आंध्र  प्रदेश  23,41
 अरूणाचल  प्रदेश  24.50  50

 असम  49,  05

 बिहार  12.63  69

 गोवा  10.53  593

 गुजरात  18  ,  65

 हरियाणा  10.  00

 हिमाचल  प्रदेश  3४.  67

 जम्मू  व  कश्मीर  51.  09

 कर्नाटक  5.59

 केरल  27.96

 मध्य  प्रदेश  10.  57

 महाराष्ट्र  33.  83

 मणिपुर  ,  82

 मेघालय  13.92  ५९

 मिजोरम  57.  68

 नागा  सैण्ड  15.00

 उड़ीसा  11.  54

 पंजाब  43.  28

 राजस्थान  38,  518

 सिक्किम  ध्  20.  00

 तमिलनाडु  12.37  47

 लिपुरा  11.67  67

 उत्तर  प्रदेश  39.  28

 पश्चिम  बंगाल  18.  27

 अण्डमान  ब  निकोबार  द्वीप  समूह  ४5.00

 अण्डीगढ़  50.00

 दादरा  व  नगर  हवेली  10.00  0७

 दिल्ली  70.  0७७

 लक्षद्वीप  50.00

 पांडिचेरी  10,  00

 अखिल  भारत  27.
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 लेबो  चीनी  के  लिए  समान  मूल्य

 2135.  भ्रो  राजबोर  सिह  है

 श्री  अंकुशराब  साहेब  >:  क्या  खाद्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3

 क्या  सरकार  ने  दोहरी  मूल्य  नीति  के  भ्र,धार  पर  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  मे ंवितरित
 की  जाने  वाली  चीनी  के  भिन्‍न-भिन्‍न  मूल्य  निर्धारित किए  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  लेंवी  चीनी  के  लिए  समान  मूल्य  निर्धारित  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  भौर
 (=)  यदि  तो  इसके क्या  कारण  है ं?

 खाद्य  मंत्रालय  के

 %  a
 गगोई )  :  ।  लेवी  चीनी  देश  भर  में

 एक  समान  खुदरा  निर्गम  मूल्य  पर  सार्वजनिक  वितरण  के  माध्यम  से  वितरित  की  जाती

 से  (=)  प्रश्न  हीं  नहीं

 2136.  श्री  रामचखन्त्र  बोरप्पा : जममाज *
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार का  देश  की  अ्रर्थव्यवस्था  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  भूमिका  का  समर्थन
 करने  का  विचार  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 क्‍या

 कर
 f  उसका  उचित  हिस्सा  देने  पर

 विचार  किया  जा'रहा  ae  भ्ौर  ः  ः
 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में

 कब
 तक  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 योजना एवं  कार्य  क्रम
 कार्यान्थयन  मंत्रालय  के  त्री  एच०  आर०

 से  भारत  ने  परम्प
 हा

 स्थाः

 मुह  सिला
 या  है  जहां  सार्वजनिक

 क्षेत्र  तथा  निजी  क्षेत्र
 ट  भूमिकाएं  देश  गै  योजनाभों में  निजी  क्षेत्र

 का  अब
 क

 सा  ह
 ।  र्भ्‌

 दा
 कक  नीति  1956,

 24  1991 को  संसद
 *

 पर  तथा सरकार कें  भ्रन्य  नीति  वक्‍्तब्यों में
 परिलक्षित  होती  है  ।  .

 2137.  डॉ०  सो०  सिलघेरा  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  किसी  उच्ज  स्तरीय  जापानी  शिष्टमंडल  ने  1991  के  दौरान  भारत  का
 दौरा  किया

 193
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 यदि  तो  क्या  भारत  में  उद्योगों  में  जापानी  पंजी  निवेश  के  बारे  में  विचार  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या

 क्‍या  ऐसे  पूंजी  निवेश  के  लिए  किन्हीं  शर्तों  को  भ्रंतिम  रूप  दिया  गया
 भर

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  प्रौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  Ho  पी०
 जे०  :  से  23-24  जुलाई

 1991  को  नई
 दिल्‍ली  में  हुई  भारत-जापान  व्यापार  र  सहयोग  समिति की  स्थाई  समिति  की

 बैठक  में  भाग
 कर

 शित
 नी

 जापान-भारत  स्थाई  समिति

 के  नेतृत्व  यू
 int

 !  ।  ।  ।
 सूचित  किया  जाता  है  कि  बैठक  के

 दौरान  दोनों  देशों  के  यों
 ने

 भारत
 में  जापान  के  निवेश  की  रुझान तथा  नये  निवेश

 के  भ्रवसरों की  समीक्षा  क॑

 शिष्टमंडल  के  कुछ  सः  उद्योग  राज्य  सत्रा  तथा  वाणिज्य  मंत्री  से  भी  मिले  ।
 बैठकों  के  दौरान  भारत  में  जापान के  निवेश  को  बढ़ावा  देने क ेलिए  भारत  सरकार  के  दृष्टिकोण  से
 जापान  के  पक्ष  को  प्रवगत  कराया  गया  ।  उच्च  प्रौद्योगिकी  को  जापान  से  भारत  में  लाने  तथा  दोनों
 देशों  के  बीच  भौर  झ्राधिक  सहयोग को  बढ़ावा  देने  के  लिए  नये  प्रोत्साहनों का  पता  लगाने  की  भ्रावश्यकता
 पर  भी  जोर  दिया  गया  ।  ह

 महान विभूतियों पर  फिल्‍म  बनाना

 2138.  श्री  सन्‍्तोष  क्या  सूचना
 ओर

 प्रसारण मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करगे  कि  सदकार  वल्लभ  भाई  पटेल  के

 :  ना  तक  प्रदर्शित  की  जायेगी  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण्  में
 उप  संत्री

 ै  कस  विशाआासत और  गुजरात  सरकार  द्वारा  र  पटेल  |  फिल्में  समय-समय
 पर  दिखाई  सरदार  पटेल  को  मरणोंपरांत  दिए  गए  र  पर दिनांक  12
 1991  को  उनके  जीवन प्र

 के

 क्रम
 प्र

 वि  पथ
 फिल्म  प्रभाग

 ढारा  सरकार  वल्लभ  भाई  पटेल  पर  वृत्तचित्र  बनाया  दूरवशंस  द्वारा
 सरकार  वल्लभ  भाई  पटेल  के  जीवन  पर  कोई  टेलीफिल्म  तैयार  करवाए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 हक
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 न

 पका  प्यातपाक्ााकालार  अपगाप  या  2139. श्री के० मुरलीधरन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रो यह बनाने की  मत»

 केरल  में  अदरक  प्रसंस्करण  केना

 श्री  के०  मुरलीधरन  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  यह  बनाने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  केरल  के  वाइनाड  जिले  में  भ्रद रक  प्रसंस्करण  यूनिट  स्थापित
 करने  का  भ्रौर

 यदि  तो  इसे  कहां  पर  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिंघर  :  नहीं  |

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 भी  विग्विजय सिह  )  :  अध्यक्ष
 द्वारा व  के  लिए  घ्राद्यान्‍न  का  स्टाक  भलाट  किया  गया

 ज

 खाद्य  तेल
 शक्कर  प्रादि  चीजें  जो  हैं  उनके  प्रधिकांश भाग  का  उपयोग  वहां  की प्रदेश  की सरकार  ने  नहीं  किया

 जिसकी  वजह  से  श  गे  साल
 ै

 ।  इस  बार  भी  हनकी

 अत्यधिक  कमी  हो  अपः  7  नहीं  उठा  पा  रही

 मैं
 इस

 बता  को  प्रापः
 /

 ।
 भारतीय जनता  पार्टी

 काका  कगार  न
 न चावल भोर  न  खाद्य

 तेल  है  ।

 श्री  फूल  चन्द  वर्मा
 :

 माननीय  सदस्य ने  कहा कि  कोटा  नहीं  उठाया  मैं  प्रापसे  कहना
 हें  कि  केन्द्र  सरकार  मध्य  प्रदेश  को  झलाटेड  कोटा  नहीं  दे  रही  है

 |ब्यषधान |

 भी  दिग्थिणव  यह  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  उन्होंने  भ्रावंटित  कोटा  नहीं  लिया  उ्हींने
 खाद्य  तेल  का  कोटा  नहीं  लिया  है  ।  वें  कालाबाजारियों  की  सहायता  कर  रहे  मैंने

 खाच्च  तेल  की  प्नपलब्धता  के  संबंध  में  प्रश्न  किया  है  ।  |  ब्यवधान  |
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 शी  फूल  चन्द  आप  मंत्री  जी  मे  पूछ  लें  ..  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  जो  बोल  रहे  हैं  वह  रिकार्ड  में  नहीं  जा  रहा  है  ।

 )
 *

 |

 मानव  संसाधन  मंत्रों  अर्जुन  :  लोगों  के  उपयोग  की  आवश्यक  वस्तुभों
 की  आपूर्ति  के  संबंध  में  माननीय  सदस्य  महोदय  की  चिंता  को  मैं  भ्रच्छी  तरह  समझ  रहा  हूं  ।  में

 नागरिक  आपूर्ति  मंत्री  का  ध्यान इस  भ्रोर  आ्राकृष्ट  करूंगा  श्रौर  उनसे  निवेदन  करूंगा  कि  वह  सभा  को
 स्थिति  से  भ्रवगत

 सदन  का  ध्यान  झाकर्षित  करना  चाहता  हैं
 चाहिये  तो  यहथा  कि

 एक  सूप्रो-मोट  स्टेटमेंट  दिया  जाता  क्‍योंकि  जो

 थ
 वह  बाद

 गे  लेकर  के  पहले  जो  षडयन्त्र  रचा  गया  रे  ५
 क्योंकि  हमारे  देश  की  जो  गप्तचर  एजेंसियां

 है
 बी०  झ्ौर  ti—

 तब  जगह  एजेंसि  ।#  निधि  र  ल्‍
 गप्तचर  एजेंसियों  की  खबरें  भ्रन्य  जगह  पहुंचाते  ये  T

 गंधी  की  हत्या  के  पीछे  विदेशी  शक्तियों  का  हाथ  |  यह  जानना  चाहता
 एजेंसियों  की  रिपोर्ट  क्या  थी  ?  हींदीतो  मेरा  हू

 मेरी  आनकारी  है  भ्ौर  मैं  एक  एग्जाम्पल  देना  चाहता

 एजेंट  था  औौर  मार्च  के  अनन्त  में  रॉ  के एजेंट  में  पत्र  उस  पत्र को  डिकोड
 किया  गया  तीन  महीने  के  बाद  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  एजेंट  का  संदेश  क्या  यह  भाज

 वृत्तांत  में  सास्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 तक  पता  नहीं  चला  और  वह  एजेंट  गायब  है  ।  मैं  इसलिये  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  समय
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  हुई  थी  तो  उसय  आपने  दिल्ली  के  दिल्ली  के
 पुलिस  कमिश्नर  और  दर्जन  पुलिस  आफिसर  को  यहां  से  डिसमिस  किया  हटा  दिया  था  ।

 अध्यक्ष  हर
 मिल

 ना  चाहता हूं  कि  इस  सारे  मामले  में  झ्राई०बी०  प्रौर  रॉ  एजेंसियां
 फेल  हुई  ग्रापने  उनके  खिलाफ  एक्शन  क्यों  नहीं  लिया  ।  अगर  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  राजीव  गांधी
 की

 रक्षा  नहीं  कर सकती

 ही
 क्ष
 का

 मामला  श्रायेगा  तो  टोटल  फेल्योर

 होगी  ।
 मेरा  कहना  यह  है  कि

 सरका
 रे  बाद  गब् ह  ग ेराजीव  गांधी  के  नाम  पर  जो

 कमीशन
 शव

 उनकी  हत्या  से  पहले
 जो  पड़यन्त्र रचा  उसके  बारे  में  इस  सदन को  और  देश  को

 जानकारी  मिलनी  चाहिये

 अध्यक्ष  महोदय :  श्री हरिकेवल

 श्री  हरिकेवल प्रसाद  मैं  प्रापके  माध्यम  से  इस  सदन  का  ध्यान

 श्रो  सदन  लाल  खुराना
 :
 मैंने  जो  बात  रखी  है  कि  राजीव  गांधी  के  साथ  जो  मीटिग  उसमें

 राँ  का  एजेंट  मौजूद

 श्री  हरिकेबल प्रसाद  :
 प्रध्यक्ष

 मैं

 प्रापके

 माध्यम  से  सदन  का  ध्यान  प्राकर्षित

 करना  चाहूंगा
 कि  र  में  महा-प्रबंधक  पूर्वोत्तर

 रेलबे
 गोरखपुर  भ्रौर

 पिछली  सरकार  के  लोगों
 ने  प्रयास कि  ब्न्‍र  जीतकर  यहां  पर  न  मेरे  क्षेत्र

 हे
 गुनाह  नहीं

 था  कि  उन्होंने  पूर्व
 रेलवे  मंत्री  श्री  जनेश्वर  मिश्र  को  प्रौर  उनको  हराये

 जाने  के
 पहले  गैर  महाप्रबंधक  ने

 साजिश  करक े५  ।  गाया ।  यद्यपि  यह  वहां

 की  जनता  की  पूर्व  :  पे
 कक

 कोई
 गाड़ी  चलाये जा कं  रा  जब  मैं  पहली

 शाह  ओजाइलਂ

 गाड़ी
 ल
 मंत्री

 ने
 लोगों  से

 कहां  कि  मेरे  क्षेत्र  र  गा
 foams ool आर ( में रेल का

 इसलिये  प्रापकी

 रेल  गाड़ी को  बंद
 ग

 असल नह

 भी  हरिकेबल  प्रसाव
 यहां  मेरे  क्षेत्र  की जनता

 पर
 लेमपुर  में  रेल  का चकक्‍का  जाम  करेगी  प्रौर

 आप  गुस्से  में  प्राकर  कल  मुझे  कह  रहे  थे  कि
 श्रापकी

 सदस्यता  समाप्त  कर  श्राप  बताइए
 कि  जिस  जनता ने  मुझे  यहां  चुन  कर  भेजा  इसीलिए  भेजा  है  कि  मैं  कहूं  प्रापके  माध्यम  से  ।  श्राप

 सदन के सदस्यों के अधिकारों की हिफाज़त करने वाले हैं भौर श्राप नहीं सूनेंगे तो हमारा क्या प्रधिकार
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 रहेगा  श्रीमन्‌रे  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  सदन  के  नेता  का  ध्यान  ग्राकषित  करना

 चाहता  हूं  कि  अ्रगर  शीघ्र  न्याय  नहीं  किया  गया  तो  मैं  9  तारीख  को  इसी  सदन  में  सदस्थाता  से
 वंचित  हो  जाऊंगा  लेकिन  मैं  इसकी  परवाह  नहीं  करूंगा  ।

 |अनुबाब |
 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  की  धमकियों  को  मैं  ठीक  नहीं  यदि  भ्राप ऐसा  करेंगे  तो  मैं  आपके

 विरुद्ध  आ्रावश्यक  कारंबाई  करुंगा  ।

 |

 श्री  हरिकेबल  प्रसाद
 :
 सरकार  के  निर्णय  की  कम  से  कम  जानकारी  तो  होनी  चाहिए  ।

 )

 श्री  चन्द्रजीत  यावध
 )

 मैं  श्राप  के  माध्यम  से  इस  सदन  का  ध्यान  दिल्ली
 डेवलपमेंट  भ्रथारिटी  क॑  ।  यह  एक  महेत्कमूर्ण  संगठन

 लेकिन यह  एक
 गैर  किसानों  की  तथा  श्राम  जनता  की

 लूट  का  एक  अड्डा  ब
 है  ।  मैंने

 ्॒रक  एकाउंटमस  कमेटी  के  चेयरमैन  की  हैसियत  से  सन  ।  )-81  में  इसकी
 जांच  की  '  स  समय  भी  मेने  कहा  था  कि  किसानों  की  ज़मीन  कौड़ी  वे

 रीद  कर  के  ये

 लक

 ह  था  बन  गई  ग्रब  कंप्टोलर  एंड  ग्रॉडिटर  जनरल  भ्रॉफ  हा
 पोर्ट  प्राई  है

 छलेः
 ने  में  इस  में  50  करोड़  रुपए  का  हुभा  हैं  इस  स  |  र

 बमाए  जा  के  गलते  किस्म  का  मिला  हुआ  सीमेंट  और  र  केस्म का  सीमैंट

 किए
 |  है  जिससे  मकान  गिर  जाते  लोगों  की  जिम्दगी  खराब  ती  दिल्‍ली  में

 pels ray

 न  हो  भ्रौर  व  नै  पने  के

 में
 सरकार  का  ध्यान  इस  तरफ  खींचना  घांह  की  प्‌

 चाहिए

 श्रौर  इस  म  संगठन  को  सक्षम  बनाने  के  लिए  जो  जरूरी  कार्यवाही  ;
 ऐ

 करनी  चाहिए  ।
 जो  दोषी  उन्हें  दंडित  किया  जाना  चाहिए  ।

 ओ मनोरंजन  भक्त  द्वी
 पक्ष  पश्चिम  बंगाल  के

 न

 प

 पीड़ित किर धरा  गया  है  ।  वे  बेघर हो  गए  हैं  प्रौर
 अरब  वे  जंगल  में

 अतमकीब  अदला

 साध
 बलात्कार  की  घटनाएं  भी  घटी  हैं  ।

 व॑  भुखमरी का  सामना  कर  रहे  राज्य  सरकार
 ने  इन  लोगों  को  सहायता  देने  के  लिए

 कोई  राहत  योजना  नहीं  बनाई  है  ।

 श्रो  बिलास  मुत्तेमचार  :  यह  बहुत  सीरियस  मामला  वेस्ट  बंगाल  में  झ्राए  दिन
 प्रादिवासियों  पर  भत्याचार  हो  रहे  हैं  ।  )
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 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  आरोप  यह  है  कि  इस  क्षेत्र  में  जनजातियों  पर  किये  जा  रहे  भ्रत्याचारों
 में  माक्संवादी  कम्युनिस्ट  पार्टी  का  हाथ  है  क्योंकि  वे  जनजातियों  पर  अपने  वर्चस्व  को  श्रौर  मजबूत
 करना  चाहते  हैं  ।

 माह  6५180
 जनजातियों  महिलाझों  का  उनका  उनके

 घरों  को  जलाया  जाने
 सरकार  को

 है मंत्रालय  के  साथ उठ

 |

 जो  गेहूं  ्राज  से  6 महीने
 खुली  दुकान  से  गहूं  खरीद

 कई
 महंगाई  से

 भेजा  जाए  बम  क  गैब
 न  पड़े  ।

 श्री  दाऊ  |!  जोशी  डर  :  ग्रष्य  ्रज

 राम  पर  टेली
 नाने  के  दाद  भगवान  श्री

 जाने ५  '।  को  दिखाय

 की  घटना  हो  रही  ्रौर  उन तानम  करना  5  ॥  |  हि  है  4

 ना

 ५
 है  बि  !

 भ्रौर
 प्रसारण  मंत्रालय

 सम्पत्ति  को  लूटा  जा  रहा  है  तो  उस  स्थिति  में

 सदन  के  नेता  को  यह  महा  संबंधित

 दिया  जाता  उसी  मात्ा  में

 गाई  का  भार  गरीबों  पर

 र  ने  भगवान
 कृष्ण  पर  कक  टे  र  है  लेकिन यह

 पत्र
 ५

 न  भोज  तक  उस

 बिन
 पम॑  उसे  दिखाया  जा  सके

 इस  फिल्‍म वाला  पूर्व  श्री  राजीव

 को  देखने  बे
 उसकी  भ्रि-भरि  प्रशंसा  की  है  |  ज्ञानी  जैल  सिंह  ने  इस

 प्रशंसा  की  है  ।

 वर्तेमान  रा  प्री  वेंकटरमन  साहब  ने॑  इस  फिल्‍म  की  प्रशंसा  की  है  हू  म्‌
 हर

 न्‍न
 रहा  इस  फिल्म  को  के  फलोरिडा  और  शिकागों  भ्रादि

 देश  का  दर्भाग्य  है  कि  वर्तमान  सूचना  भ्ौर  प्रसारण  मंत्री  ने  ए
 [  तरीके

 का  दमन

 बेजन
 मौमन्द

 बेजन  नैटवर्क

 संख्यंक  लोगों  की  इच्छा-शक्ति  कछ  लोगों  के  १्र

 सागर  की  टेली-फिल्म  को  भ्रभी  तक  स्वीकृति  प्रदान
 हं  कि  भारत  सरकार  त्रन्त  फिल्म  को  हिन्दस्तान
 खों  लोगों  की  भावनाओं  का  भ्र।दर  करे  ।

 नहीं  की  म॑  प्रा

 गर्व  बैंक  की  हाल  को
 म्भीर  धक्‍क  न ेभ्पनी  अधिसूचना  द्वारा

 पूल्य  का  दो  सौ फीसदी मकद
 माजिन  के  रूप  में  जमा

 के इंजीनियरों



 लिखित  उत्तर  7  1991

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  क्या  कर  रहे  बेठिये  ।  ऐसे  नहीं  ।  मैं  एक  के  बाद  एक  को  बुला
 रहा  हूं  ।  आप  बेठिये  प्लीज़  ।

 डॉ०  लक्ष्मीमारायण पाण्डेय  :  पुस्तक उद्योग  भ्रत्यधिक  संकट  में  यह  झाश्चयं  का  विषय
 है  कि  सिद्धांततः  शिक्षा  प्रसार  को  महत्व  देने  के  बाद  भी  इस प्रक

 कह

 विरोधी  कदम  उठाया
 गया  इसका  कारण  यह  बः  गा  है  कि  विदेशी  म॒द्रा  का  संकट  44  हजार  करोड़  रुपये
 के  ग्रायात  बिल  में  पुस्तकों

 «कप  शून्य
 ञ्रा  शून्य  दशमलव  उन्तीस  प्रतिशत  (0.  29%,  )  देश

 में  ग्राज  भी  विज्ञान  भर  तकनीकी  विषयों की  पुस्तकें  हमें  प्रायात  करनी  पड़ती  है  किन्तु  इस

 सूचना  से  सभी  पूरी  तरह
 प्रभावित

 होंगे  ।  विषय  सार्वजनिक  महत्व  का  है  अतः  आपके  माध्यम  से  ह

 मेरी  माननीय  मंत्री जी  से  मांग
 है

 कि  उन्होंन जो  कदम  उठाया  है  उसे  तुरन्त  वापस  आज  भी
 देश  में  प्रनकों  तकनीकी  व  ध नहीं  माननीय  मंत्री जी इस  पर  अविलम्ब
 सदन  में  वक्तव्य  दें  ।

 बाव  |

 श्री  टी०  जे०  अंजलोज  :  महोदय  केन्द्र  न ेकेरल  राज्य  के  लिये  कंल्शियम  प्रमोनियम

 नाइट्रट  का  कोटा  रह  कर  दिया  इस  निर्णय  से  राज्य  के  35,000  हैक्टेयर  के  चाय  बागान  और
 हजारों  मजदूर  प्रभावित  होंगे  ।  विगत  वर्ष  ग्राबंटित  कोटा  45  हजार  टन  था  ।

 इसलिय  मैं  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  केरल  को  कैल्शियम  अ्रमोनियम  नाइट्रेट
 अवलिम्ब  उपलब्ध  कराने के  लिये

 तुरंत
 कदम  उठाए  जाएं  ।

 श्री  राम  नाईक
 :  अध्यक्ष

 ऋण  मुक्त  करने  उनके  ऋण

 को  माफ  करने  की  एक
 योजन  !  एव  का  सभी  ने  स्वागत  भी  किया

 कांग्र
 उसका  विरोध  कल  जी  का  कहना  था  कि

 पिछली  सरकार  का  यह
 फंसला  गैर  जिम्मेदारी  का  लेकिन  की  सरकार  ने  जो

 फैसला  लिया  था  उस  ।  15  लःख  किसान  ग़  लाभ  उसमें

 से  ८
 हक

 म्  ग-प्रलग

 ह  ५
 वेव  भी  किया  परन्तु

 रकार
 को

 बे  कार  के  जरिये  उसमें  से  110

 करोड़  रुपया  प्रभी  तक
 ना  भ्रब  110  कर  वापस न  मिलने  के  कारण

 ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गयी  है  कि  स्वीकृत  करने  उसे  देने
 में  बेंक  अक्षम  हो  गये  बँकों  के  पास  किसानों  को  नये  ऋण  देने  के  लिये
 फण्डस का  अभाव  ग्मतः  मेरी  मांग  है  कि  0  करोड  जो  केन्द्र  सरकार  को  देना  वह  रुपया
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 तुरन्त  महाराष्ट्र  को  री-इम्बर्स  किया  इस  बारे  में  सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  यह  म॑
 जानना  चाहता हूं

 ।
 वित्त  मंत्री  जी  के  साथ  साथ  मैं  क्रषि  मंत्री  जी  से  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  वे

 मुझे  नमस्कार  कर
 शा  ाकाइताह  हे  हम  व

 करने  से  ही  कोई  बात
 लजाबान  आज

 होने  वाली  नहीं  है  ।  उनसे

 भी  मेरी  मांग  निवेदन  है  कि
 महा  बता  शकलाण

 कहो
 ।

 श्लो  सानोद
 1३  पश्चिम  उत्तर  |  अध्यक्ष  बेहद  द

 हक  ८९४४ गरीबों  की  दयनीय
 से  संबान  सभा  को  गाता  हे  क

 हे
 ३  आर

 पक
 पीस

 ७  कर  २
 आम  पर  ela  ओम  वात  पक

 नोग  ऐशो-आराम  के  साथ  जी  रहे  है
 जो  सदर  गांवों  में  रहते  हैं  ।  में  नहीं  ज  न

 गा

 शत

 वियत संघ द्वारा इस परियोजना के लिये उपयुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए उपयक्त कदम 20।
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 ce  -.  ५०»  2०००».  ee  +----- बनना  न  न  मना  अमन  «32  जिन  मनन  «पतन  ते  अनम-भनना  मनन

 रो  अरजिम्य  मेतस्‍स  :  अध्यक्ष  में  सदन  के  माध्यम  से  भारतीय  हकी  टीम
 को  अजलानशाह  टूर्नामेंट  में  शानदार  सफलता  के  लिए  बधाई  देता  हूँ  |  भारतीय  हाकी  टीम  को

 अरसे  के  बाद  महत्वपूर्ण  जीतने  में  सफलता  मिली

 इस  सफलता
 ह>नहेर  पका

 हाकी  में  एक  नया  अध्याय  मानता  हूँ  और  आशा  करता  हूँ  कि
 भविष्य  में  मेहनत  करेंगे

 ।  शाप्त  करेंगे  ।
 भारत  सरकार  एवं  भारतीय  हाकी  फौडरेशन

 की  ओर से  पूरे  सहय

 इस  अवसर  बालकिशन  सिह  भारतीय  टीम  के  ही
 अक एवं  उसके

 जिन्हें  मैं  व्यवितगत  त॑  हे  आतता  है  विशेष  बा  ैरशाब  हो  के  सहयोगी
 संसाधन  विकास  मंत्री  :  तो  थी  बंद  ला

 मानव

 करना  है  ।  में  र  भ्रनरोध  करत  ः  हें  कि  व  न्‍र  ब्ञानों  को  गो  हकर  घर

 लगाएं  और  एब  हे
 प्टी  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  कानन  बन

 और  सरकार  ययदा  हो  सके

 ज  करने  वाले  किसानों  का  करोड़ों  रुपये  का  नकस  बे  रैक  देरी  से
 के  प्रति  सदन  का  और  रेल  मंत्री  का  ध्यान  आकषित

 करना  चाहता  आपको
 उत्तर  हिन्दस्तान  में  केला  महाराष्ट

 से
 आता  है

 के  जलगांव  जिले  से
 नये  रंक  से  आता  है  और  वह  देरी  हंचने

 गजब  पर
 कीमत

 न  पहुंचने  में  चार-पांच

 का
 पक  जाता  है  और

 ड़  का  घाटा  हुआ  है  ।
 कि  ट्रेन  दो  दिन  में  दिल्‍ली

 पहुंच

 भरी  सत्यपाल  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  इन्दिरा  गांधी  एयरपोर्ट  पर  जो
 कस्टम  कलेक्टर  हैं  उनको  द्वारा  तस्करी  के  कामों  में  जो  लिप्तता  हो  रही  इसमें  वे  संलग्न  इस

 -02
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 विषय  को  सरकार  के  सामने लाना  चाहता  हूँ  |  यहां  का कस्टम कलेक्टर  अपने  इस्पेक्टरों  के  साथ

 मिलकर  तस्करी  करने व
 को  ग्रीन  र

 इंस्पैक्टर

 कर  देते  अभी  :
 को  फ्लाइट  नम्बर  एस  ०क्यू  »  408  ज

 थी  उसमें  दो  सं  जिनके  पास  दो  बड़े-बड़े  सटकंस  थे  जिसमे  काप

 इलैक्ट्रॉमि  क  त्रोता  को  ग्रीन  चनल  से  बाहर  निकाल  दिया  गया  जबकि

 के  ऊपर  »  लिशाना  लगाया  गया  था  ।  इस  समान  की  जांच  होन॑

 करने  वाले
 के  खिलाफ  कार्यवाही  की  धमकी  दे  दी  गई  और  उन  र

 ले  जाकर  कस्टम
 र॒  ने  चाय  पिलाई  ।  जिन  अधिकारियों  ने  खिलाफत

 जिनके  ऊपर  उन  ग्रोेसा  का  मकदमा  दायर  करवा  अदाल
 बे  लोग  निर्दोष  यह

 सरकार  ऐसे  तस्करों  में  लिप्त  कस्टम  कलैक्टर

 करने  में  असमर्थ
 री  मांग  है  कि  ऐसे  तस्करों  के  खिलाफ  क  का

 सथा  एयर  पोर्ट  प
 |  तेनाती  के  कार्यकाल  की  कटोर  जांच  की  जानी  चाहि

 |

 भरी  शोलनाग्रीश्बर  राव
 बाप  ड़  रेशम

 उत्पादन  के  क्षेत्र  में  आंध्र  प्रदेश

 का  स्थान  कर्नाटक के  बाद  अ  बनौला  ग़  आघ्वार  आंध्र  प्रदेश
 करीब  32,000 टन  कै

 ता  विशेष  हे

 बगाजररश  खर  नमवो
 जाप

 सो
 गे

 रह
 बच

 बे

 हित

 केकून  चेन्‍्नपटना  और  4  थिक  और  शारीरिक
 कठिनाइयों का  तो  सामः  कन  का  स्तर  खराब
 हो  जाता  है  ।

 मै
 सरक  न  करता

 हूं
 |  ।  गादन  करने  वाले  किसानों

 के  हितों  की  रक्षा  करने  ट  सु|  कराई  में  सरकार

 से  यह  भी  निवेदन
 करता  यव  ट  एक  |  नट  की स्थापना करे  ।  मैं

 सरकार से  निवेदन  करता  र॒  चलाने  के  लिए  हर  प्रकार  से

 प्रोत्साहन  दें  ।

 भोमती  मालिनी
 भट्टाचा  ) :  सभा

 में
 पुराने  पड़  गये  विमानों की उड़ान  बन्द  करने पर  चचा  श्न॒  विमानों  में  कार्यरत  मानव  संसाधन  के

 बारे  में  है जिनकी  उम्र  अधिक
 हो  गई

 प्रश्न  के  जवाब  में  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  20  वर्ष  पुराने ;
 करने  की  आवश्यकता  नहीं  किस  तर्क  के  आधार  पर  45

 वर्ष  की  महिला  कर्मचारी  जो  विमानों  में  परिचारिकाओं  के  रूप  में  कार्य  कर  रही  उन्हें  बहां  से
 हटाया जा  रहा  है  .  इतना  ही  नहीं  विमान  परिचारिका  के  पद  से  जाने  के  बाद  एयर  इंडिया  ऐसे
 वरिष्ठ  कर्मचारियों  को  सबसे  नीचे  स्तर  के  बलर्क  का  पद  देती  यदि यह  सोचा  गया  था  कि प्रत्येक
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 व्यक्ति में  45  वर्ष  की  उम्र  के  पश्चात्‌  उसमें  कुछ  शारीरिक  और  मानसिक  कमजोरी  पैदा  हो  जाती है
 तो  हम  में  से  अधिकतर  लोग  यहां  नहीं  इसके  अलावा  पुरुष  कर्मचारी  58  वर्ष  की  उम्र  तक
 विमानों में  कार्यरत  रहते

 में  यह  जानना  चाहती  हूं  कि
 महिलाओं

 के  लिये  अलग  कानून  क्‍यों  बनाए  गए  हैं
 और  उन्हें  35  वर्ष  की  २  |  क्यों  करवाना  पड़ता

 ध्यान  देने  की  बात  य  मान  परिचारिकाओं  द्वारा  दायर  क  चिका के  आधार  पर

 याचिका  समिति  रिप  दृष्टि
 ते  हुए  16  अक्तु

 |  जारी  किये  गये  सरकारी
 निर्देशों का  उल्लंघन  करते  १

 ग

 1990 में  तात्काली  नन  मे  |  ने  आश्वासन  दिया  था

 कि  इस  तरह  के  भेदभाः
 ।  जाएगा  ।  इसके  बावजू  विमान  परिचारिका

 45  वर्षीय  2
 के

 नो  |  गई  है  न्हें  विमान

 ४
 कर  कार्यालय में

 कार्य  करने  का  *ि  इस  पर  अविलम्ब  का  आवश्यकता

 2८
 लिन

 ं  लए  सहमत  हो  गए  हैं  ओर
 आशा  है  कि  वह  कारंबाई

 ।

 नए
 तक

 को हूं क्योंकि महिला  संदस्यगण
 और  महिला  ं  कि  यहां  उपस्थित

 सभी  महिलाएं  तथा  पुरुष  केवल  भेद  भाव  ही  नहीं है  बल्कि  यह
 घिक  शर्मनाक  और

 Wahaus
 गनजनक  भेदभाव

 है
 ।  इसलिये सभी  पार्टी  तथा  लिग  भेद  से

 न  करते

 भी  शोभनाद्रोश्वर  र  मंत्री  महोदय  को विनज्रता  से  अपनी  प्रतिक्रिया

 व्यक्त  करनी  चाहिए  थी  ।  ः

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधव  राव  :  आप  स्वयं  नागर

 विमानन  मंत्री  रह  चुके  आप  समस्याओं  के  बारे  में  भली-भांति  जानते  में  शल्य  काल

 समाप्त  होने  के  वाद  माननीय  सदस्य  से  मिल  रहा  हूं  और  हम  इस  विषय  पर  चर्चा

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  आप में  पूर्ण  विश्वास

 |व्यवधान |

 श्री  माधव  राघ  सिध्चिया  :  मेरे  विचार  से  श्री  निर्मल

 चटर्जी अविवाहित होने के कारण महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक हैं । 204
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 आरी/निर्मेल  काप्ति  जठजों  :  आपसे  किसने  कहा  ?  में  अविषाहित  जहीं  हूं  ।:  में  दुबारा
 विशाह  करने  की  सोच  रहा  हूं  ।

 भी  अर्जुन  सिह  :  अध्यक्ष  किसी  भी  मामले  मेरे  विचार  से  आपका  यह  कहना
 सही  है  कि  शेष  मामले  के  लिए हमें  माननीय  सदस्व  की  कशलता  पर  मिर्भर  रहमा

 )

 रा

 कक  ांजासारा  +  अजब  जहा

 सभा  का  ध्यान  उड़ीर  ॥
 ।

 चाहता  हूं  ।  कल  अने  षर

 इंडिया  में  यह  सम्
 है

 कि  उड़ीसा  के  दो  भूतप्॒व  कांग्रेस  मंत्रियों  को

 गया  और  बाद  में  छोड़  दिया  गया
 ।

 उड़ीसा  में  इस  प्रकार  घरों  में  छापे  मारने  और

 का  कार्य  राजनीतिक  प्रतिशोध  के  कारण  भतपर्व  7

 के  दो  दिल  पहले
 के

 उम्मीदवार  को  बदनाम  करने  और  उनका  होसला  तोड़

 घर  पर  छापा  मा  दुर्भाग्यपर्ण  बात  इस  कार्यवाही  6

 नियमों
 चाਂ

 तोड़

 ्रनियम

 जी  प्रसिद्ध हैं  और  जो

 ँ्रधिकार  छीन  लिए  गए  ।  यहां  तक

 करण के  लिए  भी  नहीं  ब॒लाया  गया  ।  यह  भविष्य  में  ऐसी  कार्यवाही

 करने  के  लिए  गलत  उदाह

 हमारे देश  में  अनेक  लोग
 हैं

 हे
 विशाल  भवन  और  निवेश  आदि  के  रूप  में

 संपत्ति  जमा  की  ही सा  में
 करने  की  प्रथा  चल  रही
 पहुँचा  है  ।

 ;  और  सामाजिक  तौर  पर  बदनाम  करने  तथा  नैतिक  पतन

 न में  परिकल्पित  मौलिक  अधिकारों  को  गहरा  धक्का

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  सारा  नहीं  पढ़िए  केवल  इसका  सार  दीजिए  ।

 :  शालशिकेश्बर  पात्र  ::  आप'मेरीਂ  शहायता  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  म॑  आपकी  सहायता  कर  रहा  हूं  |  कृपया  आप  इसका  सार  पढ़िए  ।
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 डॉ०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  संविधान  के  अनुच्छेद  13(1)  में  प्रावधान  किया  गया  है  :
 संविधान के  प्रारंभ  से  ठीक  पहले  भारत के  राज्यक्षेत्र  में  प्रवत्त  सभी  विधियां  उस  मात्रा  तक  शून्य  होंगी
 जिस  तक  वे  इस  भाग  के  उपबंधों से  असंगत  हैं  ।

 राज्य  ऐसी  कोई  विधि  नहीं  बनाएगा  जो  इस  भाग  द्वारा  प्रदत्त  अधिकारों  को  छीनती  है  या  न्यून
 करती  है  और  इस  खंड  के  उल्लंघन  में  बनाई  गई  प्रत्येक  विधि  उल्लंघन  की  मात्रा  तक  शून्य  होगी  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  पात्न  जो  कुछ  बोल  रहे  हैं  वह  कार्यवाही-वृत्तांत  में  शामिल  नहीं
 किया  जाएगा  ।  कृपया  आप  बैठ  जाइए  ।

 व्यवधान]*

 श्री  धर्मण्णा  मोंडस्या  साबुल  :  माननीय  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  मैं
 सदन  मे  और  सरकार  से  एक  महत्वपूर्ण  बात  में  के  बारे  मालूमात  करना  चाहता  हूं  ।

 इस  देश  में  कृषि के
 बाद  हथकरघा

 उद्योग एक  बहुत  बड़ा
 उद्योग

 जिसमें  करोड़ों  कामगार

 भाज  जुड़  हुए  हैं  मगर  गये
 तक

 सूत  के  भाव  जो  विपरीत  बढ़  रहे  उससे  यह  पूरा
 साय  संकट में

 फंस  ः  ।
 स  बन्द हो  रही  हैं  और  कुछ

 हथकरधे  आज  बन्द
 ल्थति

 मेरी  सरकार से  आपके  माध्यम  से  विनती है  कि  सूत  सप्लाई की  आज
 की

 जो
 व्यवस्था

 यह  बिल्कुल  सही  नहीं है  ।  ग
 जो
 यान॑  सप्लाई

 के  लि

 कक  की  औरत
 होनी

 जिसके  जरिये  योग्य  भा
 1  और  पावरलूम

 को
 मिले  लेकिन  आपकी  जो

 गलत  नीति  काटन  एक्सਂ
 उससे  भी  यान  के  भाव  बढ़  रहे  मेरी  सरकार  से  गुजारिश

 है  कि  कम  रेट  में  हथकरघों  और  पावरलूम्स को  याने  ब

 जिनुषाब |

 श्री  एम०  रमज्ना राय  :  अध्यक्ष  शून्य  काल  के  दौरान  निम्नलिखित

 मुद्दा  उठाने  की  मुझे  अनुमति दी  जाए

 केरल  राज्य  सरकार  का  राज्य  का  पूरा  शैक्षिक  कार्यक्रम  समाप्त  करने  का  कथित  निर्णय

 बहुत  ही  गलत  कदम  है  और  उन  लोगों  के  लिए  एक  आघात  है  जिन्हें  इस  योजना  के  अंत्गंत  अभी
 शामिल  किया  जाना  है  तथा  जिन  लोगों  ने  नई-नई  शिक्षा  ग्रहण  की  है  वह  दुबारा  अशिक्षा  की  अवस्था

 +कार्यवाही-क्लाँत  में  सामिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 जन  ननननाक  तह  हज  पनजनिनननतिणणायओीा  7  विन  ििनाननला  न  ऑन  न  -  न  नील  न  चना  ।  ऑन  यान  जनता

 में  आ  राज्य  में  शत-प्रतिशत  व्य  कवियों  को  शिक्षा  देने  के  लक्ष्व  को  प्राप्त  करने  के  लिये  केवल
 एक  लाख  आददिवासों  लोग  रह  गए  है  जिस्हें  अभी  मानव  धन  निममित  करने  के  कार्यक्रम  में  शामिल
 करना  पूर्ग  शिक्षा  के  लिए  राज्य  व्यापो  प्रथासों  ने  सभी  वैचारिक  प्रतिबंध  तोड़  दिए  राज्य
 में  किवी  भो  दत  को  सरकार  होते  के  अवजू  यह  वरिवोजता  जारो  रहो  ।  इस  के  लिए
 यूतेप्को  द्वारा  वितोब  दो  जा  रहो  है  इस  अच्छे  कार्य  के  जि

 आज

 कार्य रत  संशठनों  ने  निर्श्नारित
 लक्ष्य  प्राज्त  करने  के  जिर  सभी

 प्रवाह
 किए  लेकित  यह

 है  रानी  को  क को  बात  है  कि  नई  सरकार  इस
 सारे  कार्यक्रम  को  उस

 लव  दसोतिक  कप
 शा

 चाहती  है
 |  है

 जब

 केर  के

 अभूतपूर्व  प्रयासों
 को  देखते

 हुए  पूरे  भारत  में  शिक्षा  अभि भयान  ज्ञोर  पकड़
 भागों

 में  फैल  रहा  इस
 गैर-राजनीतिक

 कार्य
 का  राजनीतिकरण करने  से

 इसकी
 त्पन्‍्न

 |

 श्री  राम  विलास
 सन्‌  के  दौरान  हुए

 जो  दंगा-पीड़ित  मारे  गए  हैं  उनकी  विधवाओं  के  द्वारा  व
 दिया  जाता  सात  साल  हो  गए

 न
 तो  उनके  पुनर्वास

 अश्ितों  के  लिए
 कम

 व्यवस्था  की  गई  है
 या  और

 भी  गज  शश्काए  मे  बाइल  की

 a में कोई
 नर

 गण क्र

 े  आधह
 गा-पीडित  परिवारों

 गों  की सरकार  ने

 ।  गाजत से  इस  सदन  का

 बंध  ॥  केन्द्रीय  सरकार  ने  सारे
 टी

 कंपनी  के  अध्यक्ष  पद पर  श्री  धीरुभाई  अम्बानी  और

 के  पद  पर नियुक्त किया  गया  .  .  .

 खोल रों
 पर  कायम  किया  जा  रहा  .  .  . «

 अध्यक्ष  महोबय  :  कल  भारतीय  जनता  पार्टी  के  माननीय  सदस्यों  और  विपक्ष  के  नेता  श्री  लाल
 कृष्ण  आडवानी  ने  एक  मुद्दा  उठाया  था  ।  श्री  माधव  राव  सिधिया ने  मुझे  सूचित  किया  है  कि  वह्‌
 सच्चाई  बताने  के  लिए  वक्तव्य  देना  चाहते  हैं  में  आप  सबसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  उन्हें  वक्तव्य
 देने  दें  ।  इसमें  कोई  व्यवधान  न  डाले  ।
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 श्री  बसुदेश  आचार्य  :  अम्बानी  एल  एंड  टी  को  अपने  हाथ  में  लेने  वाले  हैं  ।

 श्री  श्रीकान्त  जेना  )  :  यह  गंभीर  मामला  है  |  वित्त  मंत्री  को  सभा  में  बक्तव्य  देना

 चाहिए  ।

 छंद  प्‌  ung Pappa
 श्री  वसुदेव  कृपया  आप  लोग  बैठ  जाइए  |  में

 प्र  उद्यो  '  की  अनुदान  मांगों  पर  चर्चा

 भी  आोकांत  जेर  मुह
 मंत्रालय

 के  अंतर्गत नहीं  आता  है  ।  |

 गामला  पह
 उद्योग  मंत्रालय

 के
 अंतर्गत  नहीं  आता  है  बल्कि

 दा  कै  ऋना  अगर  बानी  गप्त  त  रीके  पए  है

 एक  गम्भी  वित्त  मंत्री  सभा  में  आएं  और  वकक्‍तब्य

 की  जान
 ही  मा

 सभा  के  नेता  इस  मामले  पर  चृप  क्यों  हैं  ।
 में  माचारपत्नों  में  छपा  में  मंत्री  महोदय

 भो  ओोकान्त  जेना  :
 मुझे  यह  जानकारी

 मिली  है  और  इस  खबर  का
 खंडन  नहीं  किया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :
 यह

 सही
 नहीं

 जब  आपके  पास  आठ  घंटे  हैं  तो  आप  इसे  एक  मिनट  में

 भौ  बसुदेज  आचार्य  :  यह  मामला  उद्योग  के  तहत  नहीं  यह  कम्पनी  मामलों  के
 तहत है  ।  यह  एक  पृथक  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  ब्रेठ  जाएं  |
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 puesta!

 दे  दी  गई  हमें  इस
 थाओं  की  भूमिका  संदिग्ध

 श॒ करने के  लिए  कम्पनियों

 यादि  को  शस्त्र

 आ्राफ  बड़ौदा  से  संबंधित

 1 से  सम्ंधिप्त  एल०७

 i

 हु  सभा  में  अपनी  रक्षा  महीं

 म्वंधितਂ  मामले-को  गंभीरता

 तारपत्रो  म॑  कहा  गया  ।  ;  जब
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  गर्वनर  थे  तब ं

 मी

 इया  जी  व  श्राप  ऐसा  क्‍यों  कहते  हैं
 ?

 lin  वसाय  है  जो  कि  मेरा
 ट

 ।  अब  समाच
 पर  है  हम  विशेषाधिकार

 रख  सकते  हैं
 जब  बह  भारतीम  रिजय  बैक  के  गर्बतर

 थे  तब  उन्होंने  अम्मी
 के  पक्षमें  इस

 न्‍+

 भि  यह  हमें  तथा  हमारी  प्रतिष्ठा  व  प्रभावित  करता  श्रो  मतमोहनਂ
 मि  गे  रू

 अध्  :  चटर्जी  आप  अब  काफी  लम्बा  भाष  के

 न्ति  चटर्जी  :  मंत्रिमंडल  के  सदस्य
 इस ेअनुमति क्यों  वे  रहे  हैं  ?

 +  |  |  व्यवधान

 अध्यक्ष  मा
 बी  मु  1  बोलने के  लिए  मत  उकसाइए  ।

 श्री  मिंल
 जे

 मंत्री  श्री  मनमोहन  सिंह  अपनी  स्थिति
 स्पष्ट  आप  उन  नर लि  03:  भी  आपसे  मेरा  यह  अनुरोध  है  ।

 श्री  आचार्य  :  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  अम्बानी  का  एल०  एंड  टी०  को

 अपने  नल  -  lim,  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  और  अब  इसका  अधिग्रहण  करने  का  प्रयास  किया
 जा  रहा  है  ।  ्यिषघान|  हि
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 और  निर्मल  कांति  चटजों  :  अम्बानी  के  पास  आपके  लिए  बहुत  वोट  आप  इस  बात  से

 इनकार  क्‍यों  करते  आप  चुनाव  को  काफी  देर  के  लिए  नहीं  रोक  सकते  ।

 बसुदे  आचार्य  :  श्री  दलबीर  सिह  यहां  हैं  ।  वह  वित्तीय  संस्थाओं  की  भूमिका  स्पष्ट  कर

 सकते  हैं  ।  क्या  चुनाव  घोषणापत्र  में  यह  बात  भी  है  कि आप  एल०  एंड  टी०  अम्बानी

 को  सौंप  देगे
 ?

 वह

 इसे

 स्पष्ट  कर  सकते

 शी  निर्मल  कानि  तो
 सि्फ

 यही चाहते  हैं  कि  नेता  का  इस  बारे  में  उत्तर  मिले

 कि  यह  मामला  उल्लेख  त्री  मे  बात  कर  सकते  हैं  और  उन्हें  वक्तव्य  देने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोवय  हीं  कर  सकते  ।

 श्री  मिर्मल

 op

 आप  ऐसी  घटनाओं  को  रोजाना  कैसे  रोक  सकते  हैं  ?  अगर
 रोजाना  ऐसा  होता  है  तो  इसके लिए  हम  कैसे  उत्तरदायी  ठहराये  जा  सकते  है  ?  |

 श्री  अर्जुन सिह  :  अध्यक्ष  यहां  पर  यह  मामला  तुरन्त  उठाया  गया  मुझे  आशा  है
 कि  माननीय  सदस्य  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  इस  प्रकार  की  बातों  पर  एकदम  उत्तर  नहीं  दिया  जा

 सकता  यह  संभव  नहीं  है  .  ..

 श्री  श्रीकान्त  जेना
 :

 यह  इंडियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  हुआ  है

 व्यिषधान |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  गलत  बात  है  ।

 ञ्मी  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने  दें  ।  यह  किसी  व्यक्ति  का  प्रश्न  नहीं  है  यह  अच्छी

 बुरी  या  अन्य  बात  है  में  इस  ब  न  कक ईं  कुछ  नहीं  कह  रहा  ।  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  इस  मामले  को  यहा
 पर  उठाया  गया  है  और  कोई  भी  इसका  एकदम  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।  मैं  यही  कह  रहा
 में  ज्यादा  से  हुँ  कि  वित्त  मंत्री  से अनुरोध  करुंगा  कि  वह  सदस्यों  क ेकथन  पर

 गौर  करें  और  यदि  वह  यह  सम  जानकारी  देनी  है  तो  वह  जानकारी  देंगे  .  .  |

 श्री  अजुंन  चरण  सेठी  :  मुझे व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  करना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  आप  का  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  क्या  है  ?

 श्री  अर्जुन चरण  सेठी  :  मैं  इस  सत्र  के  प्रारम्म  से  ही सभा  के  विभिन्‍न  नियमों  के  तहत
 नोटिस  देता  रहा  लेकिन  आपने  अभी  तक  मुझे  बोलने  का  अवसर  नहीं  दिया  हे  .  .  .  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाइए  ।  में  आपके  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  पर
 अपना  विनिर्णय  दे  रहा  हूं  ।
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 श्री  अर्जुन चरण  सेठो  :  मैंने  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  नोटिस  दिए  आप  उसी
 विषय  पर  किसी  अन्य  सदस्य  को  बोलने  का  अवसर  दे  रहे  लेकिन  आपने  मुझे  बोलने  की  अनुमति
 नहीं  दी  यह  निश्चित  रूप  से अनुचित है  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  जो

 कूछ
 _
 कार्यवाही कह  रहे

 हैं
 बह कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलिति  नहीं  होगा  ।

 ह  ४७४७४:

 |
 क्रो  केशरी  लाल  :  अध्यक्ष  मैं जब  से  चुन  कर  आया  हूं  प्रतिदिन  किसी

 न  किसी  विषय  पर  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता
 आ  रहा  लेकिन  किसी  भी  प्रस्ताव  को

 कृति  नहीं  दी  गई  हमको  अपनी  बात  कहने  का  अवसर  नहीं  दिया  जाता  ।  यदि  हमें  अपनी
 और  अपने  क्षेत्र  की  बात

 है
 हहने  का  नहीं  मिलेगा  तो  हमको  यहां  पर  जनता  ने  किसलिए  चुन

 कर  भेजा  गया  मैं  सदन  का  त्याग  करता हूं  ।

 |अनुवाब |
 12.  52  म०  प०

 मैं  सदस्य  के  गुस्से को  मानता  लेकिन इस  सभा  में  542  सदस्य

 और  यदि  हर  सदस्य  एक  ही  दिन  बोलना  चाहे  तो  यह  संभव  नहीं  सभा  में  किसी  के  लिए
 भी  यह  बहुत  ही  अनुचित  है  कि

 वह  एक  दूसरे  के
 खिलाफ  और  अध्यक्षपीठ  के  खिलाफ  भी  आरोप

 लगाए  :

 |
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  सही  नहीं  समझता ।  इस  प्रकार हम  सभा  की  कार्यवाही  नहीं  चला

 "22 भर  3223

 |वध्यषधान  |
 विशिदीनीय  |

 54  म०  प०

 नियम  357 के  अधीन  व्यक्तिगत  स्पष्टीकनण

 नागर  विमानन  और  पयंटन  श्री  माधव  राव  सिधिया  द्वारा  4-8-1991  को  लखनऊ  में  एक
 प्रेस  कान्फ्रेंस  क ेदौरान  को  गई  कतिपय  टिप्पणियों  के  बारे  में  स्पष्टीकरण

 नागर  विमानन  और पर्यटन  मंत्री  माधव  राव  सिधिया  )  :  महोदय  4  अगस्त  को  लखनऊ
 में  एक  प्रैंस  कान्फरेस  में  मेरे  द्वारा  दिए  गये  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  एक  स्पष्टीकरण  देने  के  लिए  मैं  खड़ा

 *कार्यवाही-बतात  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 21)
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 सामना  कर  रहा  हम  गंभीर  राजनैपिक  तथा

 सामानिक  संकट
 पर  फल

 र  रहे  ऐसे
 समथ  पर  हमारे लिए  यह  अनिवार्य हो  जाता  है  कि  हम'अपनेਂ  देश

 की  एकता  और  अखंडता  :  लिं  अफ्ने  संकल्प  पर  संजठित  और  प्रत्यैक  राष्ट्रवादी
 के  लिए  यह्‌

 अगर  ध  य  है  कि उसका  हर  कदम  देश  को  मजबूत  में
 योगदान  दे  इसे  न

 यह  खेदजनक है  व  पर  *धमं  का  इस्तेमाल करना  शुरु  किया  है  |

 भरो  मबत  लाल  खुः  )  +  यह बहुत ही  3

 अध्यक्ष  भहीवेय
 :  की  बात  सुननी  चाहिए  ।

 |व्यवधान |
 अध्यक्ष  महोदय  :  कमलनाथ  आप  एक  मंत्री  हैं  ।  कृपया  इस  प्रकार  मत  कीजिए  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  खुराना  आप  बंठ  जाइए  ।

 ह  |

 |

 अध्यक्ष  महोदव  :  आप  और  अधिक  भ्रम  उत्पन्न कर  रहे

 मानथ  संसाधन  दिकास  संत्री  अर्जुन  :  में  यह  निवेदन  करना  चाहंगा  कि

 इस  मुद्दे  को  मानतीय  सदस्यों  इस  सदन प्र  सदन  में  उठाया  था  मेने यह  कहा  था  कि  में  मानमीय  मंत्री  जी  की
 जानकारी  में  इस  बात  को  लाऊंगा  तथा  अगर  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  कोई  स्पष्टीकरण  देना  होगा  तो  दं

 अब  उस  आश्वासन क ेप्रत्युत्तर में
 मंत्री  जी कछ  कहना  चाहते  मालमीय  सदमे  को

 उनकी  बात  सुननी  चाहिए  तथा  उसे  सुन
 ही  कोई  और  प्रश्न  पृछना  चाहिए...|ब्यवधान  ]

 1.0040  १०

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 व्पिबधान ]
 हु

 पीट  के  आदशाअनुसार  कार्यवाही  बलांत  से  निक/।ल  दिया  गया

 12
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 —_— oo  «तल लत  चिता  गलत  शत  न लत  नननलनलन+  Spar
 आओ  मोहम्मद  धूनुस  सीने

 कर
 निबे

 ०3०४:
 न  कियाਂ  गया  था  कि  मंत्री

 ae

 ध्य देमे जा  '  रहे  हमें  उनकी  बाते  अवश्स

 उम्हें  बक्‍्तव्य  देने  का  अबसर  दिया  जाना  चाहिए  ।  उन्होंमे

 ग्रार  नहीं  होंगे  तो  यह  सदन  कभी  नहीं  चल  सब

 ५  |  संसेਂ  ही  मैंने  उस  वक्‍त  ऑपकोਂ  आज्ञा  से  बताया  ।  थ॑  मंत्री  जी

 का  तह
 रूगा  और  यदि  आवश्यकता  समभेंगे  तो  अपना  वक्तव्य  देंगे

 ।
 हे

 सकता  है  कि

 उनके  बक  है  घात  आपकी  अच्छी  न  आपकी  बात  हमकीਂ  अच्छी  न  ल
 इसका मतलघ  यह  कि  आप  हमारी  बात  न  सुमें  और  हम  आपकी  बात  न  सुनें  ।

 इसलिए
 उनकी  बात

 :  गर  आपको  टिप्पणी  करनी  हो  तो  जरूर  माननीय  मंत्री  जज
 के

 व  ऐथम  पर
 म

 हीआ होग ना चाहते मैं समझता हूं कि यदि उनकों अपनी बात मही कहने देंगे तो न्यायंपूर्ण ग | यह आपकी अनमति से कहना चाहता हूं | | ण अडबाणी ) : अध्यक्ष सदन के नेंत अपनी भूमिका के अन र हम सभी राष्ट्र-हित में काम कर रहे हैं । तो मैं इस् ्ज इस बात करा बने ं लि राष्ट्र-हित की हमें दहाई दे दें वि प्ट्र-हित में है और अध्यक्ष मेरा निवेदन यह है यह है कि साधारणतया हमारी बहुत सारी आलाचना बाहर होती कभी कोई आपत्ति नहीं करता । स्वयं सदन के नेता भी आलोचना करते बाकी मंत्री लोग भी करते कभी किसी ने आपत्ति नहीं उठायी लेकिन इस बार आपत्ति उठी थी एक शब्द पर और उस शब्द के बारे में जब मेरे यहां के सदस्य ने कहा कि आपके लोग कभी-कभी ऐसे शब्द हमारे बारे
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 में  प्रयोग  करते  मैंने  कहा  डबल  स्टेंड्डंस  नहीं  होने  चाहिएं  और  इसका  कारण  यह  है  कि  कोई 2  28 bed
 उधर  आपस  में  गरमागरमी  में  कोई  बात कह  अलग  बात  है  लेकिन  कोई  केन्द्र  का  मंत्री  इस  प्रकार

 कहे  कि  भारतीय  जनता  पार्टी  बे
 दे

 .  -  -

 एक  मासनोय  *

 लि श्री  लाल कृष्ण  अ  गे  एक  बात  सु

 अर

 ।  लेकिन  चार  वाक्त  जो  पहले

 पहले  उसर
 का

 |  के  आप  केवल  एक  प्रकार  से  फिर  से  वह  बात
 रिपीट  कर  रहे  हैं  तो हम  यह  नहीं  होने  देंगे  ।  यह  गलत  बात  है  ।

 इसलिए  मेरा  निवेदन यह  है
 हम

 इस बात से  शुरू  करें  कि  देशद्रोही  कहा  कि  नहीं  कहा  ।

 अगर
 नहीं  कहा  तो

 बिल्कुल
 आगे  बढ़ने

 का

 सवाल  नहीं  है  ।
 आप

 कह
 दें  मैंने  देशद्रोही  नहीं  कहा

 मैं  कोई  स्पष्टीकरਂ

 लय एक्सप्लेनेशन का
 १घधात १2७  236  ५० |

 अध्यक्ष  महोदय :  आप बैठ  जाएँ  । आप  मुझे  तो  अपनी  बात  कहने  दीजिए  ।  सुनीलदत्त  जी
 एक  मिनट  आप  बैठ  मैं  समझता  हूं  कि  अगर  इसके  ऊपर  निवेदन  मांगा  है  तो  वे  दे  रहे  हैं  और

 उन्होंने  अपने  ढंग  से  आपके  रामने  निवेदन  रख  रहे  अगर  उनका  निवेदन  आपको  मान्य  नहीं  है  तो
 लास्ट  में वे  कह  सकते  हैं  मगर  पर  पहले  ही  हर  शब्द  पर  अपनी  बात  कहेंगे  तो  मुश्किल
 हो  जाएगा  ।  आप  उन

 अप
 हा  खत्म  होने  के  बाद  अगर  आपको  मान्य  नहीं  है  तो

 नहीं  हु  पक  >>

 |अनुवाद  |

 श्री  राम  नाईक
 ६  मैं  का

 प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।  मेरा

 जब  भी  कोई मंत्री  वक्तव्य  देता  है  तो उसकी  एक  प्रति

 दी  गई  ..  .
 .

 तथा  क्या  आपने  उसका  अनुमोदन  कर  दिया

 श्री  लाल  कृष्ण  अडवाणी  :  ऐसा  दोबारा  नहीं  होना

 |  हिन्दी |

 क्योंकि  मैं  जो  बात  कह  चुका  मैं  समझता  हू  साफ  यह  अंतिम बात  नहीं  |

 |
 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  पर  निर्णय  दूंगा  ।  श्री  राम  नाईक  ने  ठीक  कहा  है  ।

 कंपनी  ६८६  :

 |
 जैव



 16  1913  नियम  357  के  भ्रधीन  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  .

 न  अत  -$  |  +  *निनाओ  हल»  ऑलनजिन»ननन  नी  या  चनननी  ओ  अनिानीनिनि  तक  ?  7  सा  कनन

 एक  साननीय  सदस्य  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  वक्तव्य  है  या  व्यक्तिगत  स्पष्टोकरण

 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  नाईक  ने  बिल्कुल  ठीक  कहा  है  कि  जब  कोई  मंत्री  वक्तव्य  देता  है  तो
 उसकी  एक  प्रति  पहले  अध्यक्ष  को  दी  जाती  अब  वक्तव्य  और  स्पष्टीकरण भें  भी  बहुत  कम  अन्तर

 फिर  भी  मैं  आपकी  जानकारी  में  यह  बात  लाना  चाहूंगा  कि  इस  मामले  की  कुछ  जानकारी  मंत्री

 महोदय  ने  मुझे  दी  थी  ।

 क्रो  साधव  राथ  मैं  आडवाणी  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  कृपया  जिस
 संदर्भ  में  मैं  बोला  ६543:  बोला  किस परिप्रेक्ष्य  में  बोला  यह  समझने
 का  तो  आप  कम  से  कम प्रयास  कीजिए  ।  ॥|

 संप्ण भ॑  में  बोला  हं

 |
 मैंने  आपके  नेता  की  बात  सुनी  है  ।  आप  मेरी  बात  क्‍यों  नहीं  सुनते

 अध्यक्ष  महोदय  :
 उनकी  बात  सुनने  के  बाद  अगर  आप  उससे  सहमत  न  हों  |व्यकधान |

 श्री  राम  कापसे  :  आपने  यह  शब्द  प्रयोग  किया  या  नहीं  ?  [व्यव4/न|

 |हिन्बो  |

 श्री  मुकुल  बाल  वासनिक
 क्‍या  विपक्षी  सदस्य  मंत्री  महोदय  को

 डिक्टेट  करेंगे  कि
 क्या  कहना

 चाहिए
 ?

 |अनुषाद |
 शी  माधबराथ  मुझे  अपने  तरीके  से  स्पष्टीकरण

 देने
 का

 अवसर  दीजिए  ।  श्री  आडवाणी
 के  तरीके  से  नहीं  ।

 जा
 इस

 डक
 के  बावजूद  कि  यह  मुद्दा  **के  विरुद्ध  एक  अभिप्रेत  आरोप

 ४  में
 उत्तर  देने  का  पूरा  अधिकार  है  ।  फिर  भी  सदस्यों की

 तथा  वास्तव  में  मैंने  क्या  .  . व्यिषधान|

 श्री राम  कापसे  :  आपने  ऐसा  कहा  या  नहीं  ?  |व्यवधान|

 |
 श्रो  मदन  लाल  खुराना  हमको  यह  बताइए  कि  आपने  यह्व  कहा  या  नहीं

 कहा  ?

 *अध्यक्षपी  के  आदेशातुसार  कार्यवाही  वतान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 ]
 श्री  साधवराव  सिंधिया  :  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  एक  ऐसे  विकट  समय  में  एक  राजनैतिक

 दल  ने  वोट  लेने क॑  लिए  धर्म को  मुख्य  मुद्दा  .  .

 श्री  लालकृष्ण  आडवाणी  :  यह  फिर  से  क्या  हो  रहा  है  !

 |

 श्री  मुकुल
 ब

 बा

 लीडर-अरँफ  अपोज़ीशन  मंत्री जी  को  डिक्टेट  कर  सकते

 हैं  कि  मंत्री को  क्या  जव  कर बेना  चाहिए  ?  उन्हीं  की  मांग  पर  मंत्री  महोदय  जवाब  दे  रहे

 |अनुषाद |

 श्री  चन्रजीत

 4  m
 आजमगढ़  )  :  वे  ऐसे  मनमानी  नहीं  कर  सकते  ।  यह  कोई  तरीका  नहीं

 है  कि  वे  किसी  मंत्री  श्रथवा
 जा  क

 य  को  वक्तव्य  आपका  स्पष्टीकरण  न  देने  दें  ।  इस  प्रकार  हम
 संसद  की  कायंवाही  मैसेਂ चला  सकते  ”

 भरी  राजेल्न  अस्निहोत्री
 :

 आप  हमें  यह  बताइए  कि  यह  कहा  या  नहीं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  रवि
 २  गप  बैठिए  ।

 इसमें  कोई  संदेह नहीं  है  कि  किसी  मंत्री  को  बयान  दे
 किसी  भी  सदस्य  को  ऐसा

 हवार्ण  व्याकुलता  दिखाई  है  जौर
 जिस

 पैं  मंत्री  महोदय  शिखिया  जी  को  जामता  हंं  और  व

 किम  आपकी  सहायता  करने  मैं  उनसे  कहूंगा  कि  वे  जो  ३

 मान  लीजिए  कि  इन्होंने  किसी  पार्टी  के  लिए  कहा'है

 नहीं  चाहतें  तो  ठीक  है  ।  '  ]

 न
 हाउस  भी  परेशान  न  मेरा  सिंधिया  जी  से  इतना  ही  निवेदन  है  कि  यह  एक  भावात्मक मामला

 श  नहीं  हो  सकती
 ।  इसलिए

 मैं  फिर  आपके  माध्यम  से  कहूंगा  कि  यदि
 वे  समझते  चीजों  को  कहने  के  ढंग  में  परिक्तंन  करके  तरीके  से  कहना  वह  कह  दें  ।

 216
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 अध्यक्ष  महोबय  :  श्री  रवि  राय  ने  जो  कहा  उसके  लिए  मैं  उनका  धन्यवाद  करता  हूं  ।  मैं

 यह  समझता  हूं  कि  उनके  द्वारा  व्यक्त  भावनाओं  को  इस  सदन  में  उपस्थित  सभी  लोग  समझने  की
 चेष्टा  करेंगे  ।

 श्री  माधवराव  सिधिया :  इन्दिरा
 जी  तथा  राजीव  जी  ने

 सारे  राष्ट्र  का
 ध्यान

 के  लिए  एक  बेहतर  जीवन  सुनिश्चित
 करने

 की
 ओर

 एक
 ऐसे  सम

 तथा  सामाजिक रूप  से  पिछड़े  हुए
 लो

 गा  र
 ने

 हू  कफ क्‍या

 नी

 |

 यिकता
 के  आधार  पर

 बांटे
 का  प्रयत्न  व्यिव्वान|

 मैंने  भाग्जव्पा०

 ह

 का  तन  भा०ज०पा०  का  माम  नहीं

 लिया  है
 ।  रह

 और  गांव  में  नहीं  वेख
 सकते  हैं  ?

 मा

 से  १  पर
 जा

 सकत  व  पूर्ण  हिन्दू  धर्म
 जिस  पर  मुझे

 ै
 र  संकीरण रूप  में

 प्रस्तुत  किया  गया

 प्रत्येक  व्यक्ति  को
 जे

 * पर  गर्वान्वित  होने  का
 र  विश्व  भौमि

 2 का  मानव  के  प्रति  प्रेम  हो
 ।  इसी  संदेਂ  ने  सवियों  पुराने  अपने

 इतिहास  और  स्मृद्धिपूਂ  के  साथ

 भारत  माताਂ की
 अल  लग  जि

 न  कर
 रही  है  |

 है  ।

 इसके  ठी  परीत  क्‍या  हमने  हाल  ही  क  चनाव  प्रचार  के  दोरान  एक
 शेप  राजनीतिक

 दल  द्वारा बनायी  गयी
 वीडियो  फिल्‍म  को  नहीं  देखा

 है  ?
 क्या  हमने  राजनीतिक

 दल  के  नेताओं  द्वारा

 मैं  जानता हूं
 मैं  जागता  हूँ

 कि
 एक

 राजनीतिक  दल  में  इस
 धामिक  मुह्े को  अपना

 कुछ  ल
 ब्क्‍  सकता  हूं  ।  मैं  उनका  नाम

 लेना  महीं  चाहता  गीतिक  :  '  जो  दल  द्वारा  अपनायी  जा

 रही  इस  विचैली  का
 ह

 का  नाम  तहीं  लूंगा  ।  उनमें से  कुछ  अगली
 सीटों  पर  बैठे

 अनेक  ऐसे
 लोग

 भी
 हैं

 जो
 इस

 कदु
 साम्प्रदायिक  मुद्दे  को

 के  आदेशानूसार  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 अपनाए  हुए
 हैं  और  राष्ट्रीय  छवि  को  सुधारने  की  जगह  क्षति  पहुंचा  रहे  मेरी  टिप्पणी  इस  प्रकार

 लोगों  के  ही  विरुद्ध

 मैंने  कहा  ..........  2.2  ee  राजनीतिक  दल  के  नेतागण
 चाहें  वे  जिस  भी  धर्म  के  मानने  वाले  जो  धर्म  क ेनाम  पर  देश  का  बंटवारा  कर  रहे  हैं  व ेनिश्चित
 रूप  से  राष्ट्रीय  हित  के  विरुद्ध  काये  कर  रहे  .....  ...**........  मैं  इस  वक्तव्य
 का  पूरी  तरह  से  समर्थन  करता  |ध्यकधा

 मुझे  इस  बात  पर  गबं  है कि  मैं  उस दल  से सम्बन्धित हूं  जो  इस  प्रकार  के  तत्वों  चाहे  वे  जिस
 धर्म  के  मानने  वाले  का  |  करने के  लिए  वचनबद्ध हैं  और  इस  प्रकार  सभी  धर्मों  को  मानने
 वाले  लोगों  की

 कह

 रती  है  । भारत  के इस  गुण  के  कारण  मैं  इस  बात  का
 समर्थन  करने में  नह  का  पक्ष  लिया  इस  दर्शन  के
 प्रति  मैं  पूर्ण रूप  +  गौर  राजीव  जी  जीवित  रहे  और

 एसी  के  लिए  उन  ]

 कहा  वह  सुनाई  नहीं  दिया
 को  इस  बात  की  कोई  अनुभूति
 ।,  यह  संसदीय  परम्परा  के  तो

 क्र  .  |ब्यषघान  |

 नए तैयार  नहीं  फिर  में

 ह्‌
 शिलानग  आयी  है

 मेंने
 भा०्ज०पा०

 दि
 आप  समझते  हैं  कि  यह

 कृष्ण  3  इस  सदन  में  अनेक  बहसे  हुई  ह
 सदन  में  अनेक

 ऐसे

 अवसर  आए
 ब  हमने  एक-दूसरे  की  आलोचना  बहुत  तीखा  सु  नी  है

 ह  आलोचना लो  सुनने
 के  बाद

 भी
 कभी

 भी  आपकी
 पार्टी  को  देशद्रोही  नहीं  कहा  है  और

 अगर  गलती  कभी  होती  है  तो
 मै

 के  लिए  शालीनता
 शक  अह  शक  अगलो  हक

 स  सदन  में  इसका
 अवसर  उठाकर

 पार्टी  के  प्रति  जो  टायरेड
 शुरु  किया

 में  इसके  विरोध  में  और  शालीन
 en

 अभाव  में  विरोध  प्रकट

 करते

 हुए इसी समय सद । लेकिन उत्तर ठीक समय पर सरकार को
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 1.28  म०ण्प०

 श्री  लाल  कृष्ण  अडबाणी  और  कुछ  अन्य  सदस्य  सभा-भवन  से  बाहर  चले  गए  ।)

 1.28  28  म०  प०

 समा  पटल  पर  रख  गये  पत्र

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा-पटल पर  पत्र
 रखे  जायेंगे  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  ।

 वर्ष  1991-92  की
 कृषि

 संत्रालय  की  अनुदानों  की  बिस्तृत  मांगें

 कृषि  मंत्री  बलराम
 जा

 गा

 कृषि  मन्त्रालय  की  अनुदानों
 की  विस्तृत  मांगों की  एक  करण  लो  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 भारत  का  साम्‌  व्रिक  क्षेत्र
 शी  जलयानों  द्वारा

 मਂ  बनियमन )  संशोधन  भारत

 खाद्य  प्रसंस्करण उद्योग
 मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर

 :  में  भारत  का
 सामुद्रिक  क्षेत्र

 (4)
 देशी  द्वारा  मत्स्यन  नय

 है
 प्रति  की  घारा

 25  की  उपधारा  (4)
 गंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  सभा  '

 विश भारत  क  जलयानों  द्
 न  का  विनियमन )  संशोधन

 त॒  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 जलय  |न  का  विनियमन )  दूसरा
 धारा  ।  के  राजपतर में  अधिसूचना

 में  बाट  और  माप
 सा० का०  ब्वारा  83  की  उपधा  ३ धार

 माप  मानक  संशोधन  जो  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  सख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता हूं । रिश्यालय में रखा बेलिए संक्‍्था एल० टी०
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 भारत  इम्युनोलोजिकल  एण्ड  बायोलोजोकल  कारपोरेशन  बुलन्वशहर  के  वर्ष  1989-90
 तथा  जोवद्रब्य  अनुसंधान  गांधोनगर  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  समोक्षा  तथा

 वाधिक  प्रतिवेबन
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मार्गरेट

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती हूं  :

 (1)  कम्पनी  195  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  पक्नों  ।  सरबराण
 :--

 भारत  इम्युनोलोजिकल  ए  कल  कारपोरेशन

 बुलन्दशहर  के  वਂ  गयंकरण की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारत  इम्युनोलोजिकल  ग्रोलॉजीकल  कारपोरेशन  लिमिटेड

 बुलन्दशहर  का  व  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित
 लेखे  तथा  उन  पर  हि  रीक्षफ  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लि|  गा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण  )  ।
 में  रखा  देखिए संख्या एल०  टी०  302/91]

 (3)  जीवद्रव्य  अनुसंधान  गांधीनगर  के
 वर्ष

 1989-90  के  वाषिक

 प्रतिबेदन  की  एक  प्र|
 प्रा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित

 जीवद्रव्य  अनुसधान  गांधीनगर  के  वर्ष  1989-90  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण

 तथा अग्रेजी
 सं

 रा
 में  रखा  वेखिए  ०टी०  303/91]

 (4)  बोस  कलकत्त  89-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 तथ्  स्करण  ) तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 बोस  कलकत्त  9-90  के  कार्यकरण की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा
 के  बारे  में  एक

 दी  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  वेखिए  संख्या  एल०

 (5)  बीरबलः  बनस्प॒ति  विज्ञान  लखनऊ  के  वर्ष  1989

 वाधिक  कक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा

 बीरबल  साहनी  पुरा  बनस्पति  विज्ञान  के  वर्ष
 1989-90.  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  सवीक्षा  के  बारे  में  एक

 विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।
 में  रखा  वेशिए  संख्या एल०  टो०  305/91)
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 कयर  बोर्ड  के  बर्च  1989-90  के  वाधिक  लेखों  तथा  कयर  बोर्ड  के  वर्व  1989-90  के  लेखापरीक्षित
 लेखाओं  की  समीक्षा

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  के०  :  श्री  पी०  जे०  कुरियन  की
 ओर  से  में  निम्नलिखित  पन्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कयर  उद्योग  1953  की  धारा  17  की  उपधारा  (4)  के  अन्तगंत
 कयर  वोर्ड

 के  वर्ष  0  के  वार्षिक  लेखाओं
 की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 (2)  कयर  बोर्ड  के  वर्ष  1989-90 के
 हक

 परीक्षित  लेखाओं की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 के  बारे  में  एक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी
 संस्करण )  ।

 |प्रन्धालय  में  रखा  देखिए  संह्या  एल०  टी

 भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का  31  1990 को  समाप्त हुए  वर्ष  का  प्रतिबेदन  (1991
 का  संख्या  13]

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबीर  :  “  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद
 151(1)  के  अन्तर्गत  भारत  के  नियन्त्र  लेखा  परीक्षक  का  31  1990  को  समाप्त

 हुए  वर्ष  का  प्रतिवेदन (1991  का  र  सरकार--सिविल की  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  सभा  पटल  पर र

 मं
 रा  बेखिए  संया

 एल०
 ही
 -३30%/91| 3-29

 राज्य  विधानमण्डल  का  1987  की  धारा  3  की  उपधारा

 (3)  के  अन्तगंत  पंजाब  पंचायत  समितियां  ओर  जिला  परिषदे  वूसरा
 संशोधन  1990  (1990  का  राष्ट्रपति अधिनियम  संख्यांक 5)  जो  11  1990
 के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुआ  की

 एक प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 1.  31  म०  प०

 ०-३०४/91]

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 मांतुगा  टेलीफोन  मुम्बई  को  आधुनिक  बनाए  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  शरद  दिधे  :  विगत  कई  माह  से  बाहर  से  आने  थाले
 और  बाहर  किये  जाने  वाले  टेलीफोन  कॉल  के  डायल  टोन  में  निरन्तर  विलम्ब  की  असुविधा  दूर  नहीं

 221
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 किये  जा  सकने  के  कारण  मुम्बई  के  एक्सचेंज  के  उपभोक्ता  बहुत  ही  अधिक  उत्तेजित

 48  पोन्‍्टा  कोंन्टा  एक्सचेंज  वर्ष  1972  में  स्थापित  की  गयी  थी  और  इसमें  करीब  5028

 चालू  लाइनें  सियोन  में  दी  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  किया  जाना  और  1990  में

 पुराने  एक्सचेंज  को  बन्द  कर  दिया  जाना  उपभोक्ताओं  के  लिये

 हानिकारक  साबित  हुआ  के  उपभोक्ताओं  के  करीब  2,000  लाइनों  को  |
 1990  को  में  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  नये  कनेक्शन  भी  दिये  गये

 थे  जिस  कारण  एकक्‍्सचेज  का  कार्यभार  बढ़  गया  है  ।  की  अधिकांश  वतंमान  समस्याएं
 इसी  कारण  हैं  ।

 में  मांतुगा  मुम्बई का  शी  क्र  ही  आधुनिकीकरण  किये  जाने  का  और  इस  प्रकार
 के  आधुनिकीकरण  के  लम्बित  मामलों  को  अस्थायी  रूप  से  437  और/अथवा
 से  जोड़  कर  आर०  एल०  यू०  लाईन  प्रदान  करने  का  अनुरोध  सरकार  से  करता

 हूं  ।

 |
 श्री  राम  निहोर  राय  :  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  उन्‍नाव  जिले  में

 29  जुलाई  को  जो  हरिजन  मारे  गये  उनके  बारे  में  मे ंकहना  चाहता  .  .  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  जब  मन  में  आयेगा  तब  बात  कैसे  हाउस  चलेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जैसे  मन  में  ऐसे  नहीं  चलता  यह  पालियामेंट  है  ।

 री  राम  निहोर  राय :  अध्यक्ष  मैने  इसके  लिये  नोटिस  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  जब  नोटिस  मंजूर  होगा
 तो  बात

 जिवेखम  और  कन्यारुमारो  के
 बोच

 राष्ट्रोय  राजमार्ग  संख्या  47  का  उचित

 किये  जाने ये  बा  '

 द्रम--कन्या
 me

 कु  राज

 47  का  तमि
 र  ही  इसके  रख-रखाव  और  इसमें

 हक  gue  श  के  सभी  मार्गों  में  यह  सब्रस  अधिक  व्यस्त  रहता  है  झ्रौर

 का  केस  लम्बी  पक्की  सड़क  हाल  ही  में  हुए  मानसून  की  वर्षा  के

 कारण  इस  सड़क
 को

 बहुत  नुकसान  ।  कुशिथुराई  नदी  के  पुल  की  किनारे  की  दीबारें  भी  गिर
 गई  सड़क  में  गढ़ढे  भर दरारें  हो गयी  है  और  इस  कारण  यात्रियों  श्रौर  वाहनों  का  भ्रावागमन

 मुश्किल  हो  गया  है  ।  यातायात  दुघंटनायें  भ्रक्सर  होती  रहती  हैं  |  में  सरकार  से  अनुरोध

 करता  हूं  कि रखरखाव  संत्रधी  कार्य  आर«म  करके  इसे  जल्द  से  जल्द  यातायात  बोग्य  बनाया
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 मध्य  प्रदेश  में  बरंगी  सिचाई  परियोजना  के  कारण  विस्थापित  हुए  लोगों  का  पुनर्वास  किये

 जाने  को  आवश्यकता

 श्री  मोहन  लाल  झिकराम  :  अध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  में  बृहप्रद  सिचाई  योजना
 बरंगीਂ  को  बने  लगभग  20

 वर्ष  हो  चुके  इतने  वर्षों  के  बाद  भी  भ्राज  तक  मंडला  एवं  सिवनी

 जिलों  के  ड्ब  क्षेत्र  से  प्रभा ਂवेत  लोगों  को  पुर
 धापित  नह  किया  गया  है  ।  न  तो  बिजली  की  पूर्ति  की

 गई  है  और  न  ही  झ्ावागमन की  सुविधा  है  ।  वच्चों
 के

 लिए  शालाओं  की  उचित  रूप  से  व्यवस्था  नहीं
 है  ।  डब  में  भ्राने  वाली  जमीन  हेतु  शासन  द्वारा  पुनः  35  प्रतिशत  राशि  देने  की  घोषणा  की  गई  थी

 परन्तु  उसे  ग्राज  तक  उन्हें  प्रदान नहीं  की  गई  है  ।  इस  प्रकार  इन  लोगों  के  साथ  खिलवाड़

 रहा है  ।  उनकी  जमीन  को  लेकर  उन्हें  भुमिहीन  बना  कर  घर  द्वार  से  वंचित  किया  गया  है|

 मेरा  सरकार  से  नित्रेदन  है  कि  इस  प्रकार  सभी  तरफ  में  सताए-उजाड़े  गए  लोगों  के  पुनर्वास
 की  व्यवस्था  कर  उनके  विकास  पर  समुचित  ध्यान  देते  हुए  35  प्रतिशत  की  राशि  तत्काल  दिलाई

 जाए  ।

 |अनुबाद ]
 स०  प०

 शरव  दिधे  पोठासीन

 पूर्बोसर  बिहार  में  महामस्वा  उप-बेसिन  में  बाढ़  नियंत्रण  और  जल  प्रबन्धन  योजना  बनाए
 जाने  को  आवश्यकता

 श्री  सेयव

 ee
 :  कोसी  उप-बेसिन  तथा  तीस्ता  उप-बेसिन

 जो  कि  गंगा  बेसिन
 al

 ,  उन  ba र  क्रेन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पूरा  ध्यान  दिया  गया  जब्रकि

 महानन्दा  जो  कि  ड़
 के दोनों  के  मध्य  स्थित  उसकी  झ्ोर  बाढ़  नियंत्रण  भ्रौर  जल  प्रबंधन

 की  दृष्टि  स  कोई  ध्यान  नहीं  वि | दिया गया  है  ।

 गंगा  बेसिन  बाढ़
 नियंत्र

 आवीब  ते
 उप-ग्रेसिन के  लिए  एक  व्यापवः  योजना  बनाई

 है  जिसके  ग्रन्तर्गत  कई

 पर

 भी
 तैयार की

 गई  परन्तु  श्रभो  तक  कोई  भी  योजना  योजनाबद्ध
 तरीके से  शरू  नहीं  की  गर्ई  के  कार्यान्वप्रन  के  लिए  एक  चरणबद्ध तथा  समयत्रद्ध
 वायंक्रम  बनाया  जा  सके  हर  वर्ष  बाढ़  तथा  भूमि-कटाब  के

 कारण  जान-माल  की  हानि  होती  रहती

 समस्त  उत्तर-पूर्व  बिहार  महानन्दा  बेसिन  में  स्थित  तथा  बाढ़  नियंत्रण  श्रौर  जल  प्रबध्रन
 के  बिना  कोई  भी  ग्राथिक  विक्रास  संभव  नहीं  ।  महानन्दा  की  कुछ  उप-नदियां  प्रायः  अपना  रास्ता
 बदलती  रहती  हैं  और  कुछ  अपने  किनारों  को  बहा  कर  ले  जाती  हैं  । कई  जगह  पर  नदी  का  तल  गाद
 के  जमा  हो  जाने  के  कारण  भ्रास-पास  की  जमीन  से  ऊंचा  हो  गया  है  ।
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 oreo  नल  nee  जन  अत  उन्नत जा  चलन  धन  लिन

 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  से  महानन्दा  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया

 जाना  विभिन्न  योजनाओं का  वरीयताक्रम  भी  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  और  केन्द्रीय
 सरकार  को  योजना  खर्च का  50

 प्रतिशत
 स्वयं  उठाना  चाहिए  । महानन्दा  वेसिन  बाढ़  नियंत्रण

 ।  चाहिए  जिसमें
 दो  केन्द्र सरकारों तथा  क्षेत्रीय  जनता

 चित  काय  गा  सके  ।

 के  लोगों  के  लिए  या
 षि  उत्पादों  की  ढुलाई  का  सबसे  सस्ता

 साधन  रहा  भ्रब  राज्य
 सरकार ने  केन्द्र  न्‍रका

 ।  के
 इस  सारे  हिस्से  को

 राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषिः  कि  ते  इस  जलमार्ग
 का

 उपयोग  ज्यादा  ला
 ं

 धमिक कार्य  किया

 परन्तु  प्रभी तक  इस  कार्य  तर  गया  र
 हूं  कि  वह  केरल  में

 पश्चिम  तटीय  नहर  क  गत  करने
 के

 लिए
 '

 बिहार  हज्ञारी
 बाग  ्  पुनः

 खोले  जाने  की आवश्यकता

 /  पे
 भरी  भुबनेश्यर

 प्रसाद
 हजारीबाग  जिला  मुख्यालय  -

 जो  उत्तरी  छोटा  नागप
 का

 मं
 लाइन  से

 जोड़ा  नहीं  गया  है  ।  यहां  के

 लोगों  को  काफी  असृविधा  होती  भ्राज से  करीब  दस  वर्ष  पहले  हजारीबाग  में  रेलवे
 ग्राउट  एजेन्सी

 थी  लेकिन  उस  भी  बन्द कर  दि  लोगों की  भ्रसुविधा  और  भी  बढ़  गई  है  |  भ्रब  जो  लोग

 रेलवे  से  यात्रा  करते  हैं  उन्हें  जारीबाग  धनबाद  या  बड़काकाना  रेलवे  स्टेशनों  पर

 टिकट  कटवाने  के  लिए  जाना  पड़ता  है  ।

 हम  सरकार से  मांग  करते  हैं  कि  जब  तक  हजारीबाग को  रेलवे  लाइन  से  जोड़ा  नहीं  जाता
 तब  तक  स्थाईतौर  पर ह

 ५४४०
 प्न्‍ं  एक  रेलवे  झ्राउट  एजेन्सी  खोली  जाए  एवं  दिल्ली

 बम्बई  आ्रादि  सभी  नगरो  में  भ्राने वाली  ट्रेनों  मे  यहां  क ेलिए  भी  सीट  सुरक्षित  की  जाए  एवं  माल

 की  भी  बुकिंग  हो  ।

 |
 39  मण्प०

 लोक  प्रतिनिधित्व  )  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  किए  जाने  के

 बारे  में  सांविधिक

 न्न  ्

 और

 लोक  प्रतिनिधित्व  )  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  यथा  पारित

 सभापति  सहोदय  :  भ्रब  सभा  मद  संख्या  11  और  12  पर  विचार  करेगी  ।  श्री  गिरघारी

 लाल  भागंव  उपस्थित  नहीं  ।  श्री  शोभना  द्रीश्वर  वाड्ड  राव  ।
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 आओ  शोभनात्रोश्वर  बाइ़डे  राष  ):  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :  यह  सभा

 राष्ट्रपति  द्वारा  18  1991  को  प्रख्यापित  लोक  प्रतिनिधित्व  1991

 (1991  का  भअ्रध्यादेश सं०  2  रनुमोदन  करे  ।!

 यह  ग्रध्यादेश  दसवीं  लोक  सभा के  लिए  हुए  चुनावों  के  समय  जारी  किया  गया  था  ।
 यह  अध्यादेश  इसलिए  जार  ताकि  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  में  चुनावों  को  स्थगित

 किया  जा  सके  ।  मेरे
 प्र  |  नहीं  किया  जाना  चाहिए  था  क्योंकि  जम्मू  तथा

 कश्मीर  राज्य  ।  तीन  सी

 ही
 दास

 साइााे यद्यपि  कश  ल्‍  ।  फिर
 भी  नम्मू  तथा न  र  न

 गव  स्थगित  करने  का  कोई
 कारण  नहीं  है  ।

 सभापति  महों
 के  नेतृत्व  में  चल  रही  प्रसम

 सरकार  को  यह  कह  व  वहां पर
 भ्रल्फा

 की  गतिविधियों  के  कारण  कानून
 श्रौर  व्यवस्था  की  स्थिति  नियन्त्रण  से  बाहर  हो  गई  थी  ।  श्री  चन्द्रशेव्वर  के  नेतृत्व  वाली  तत्कालीन
 सरकार  ने  श्री  करूणानिधि की  सरकार को  यह  आरोप  लगा  कर  वर्खास्त  कर  दिया  कि  तमिलनाडु
 की  स्थिति  काफी  खराब  है  तथा  लिट्टे  की  गतिविधियां  ग्रवाध  रूप  से  चल  रही  हैं  तथा  कानून  भौर
 व्यवस्था  की  स्थिति  भ्रौर  खराब हो  गई  है  ।

 सभापति  महोव
 पस

 में  बातचीत  मत कीजिए ।  प्रध्यक्षपीठ  को  सम्बोधित
 करके  बोलिए ।

 खाक
 र  कालीन  सरकार  ने तमिलनाडु  की  सरकार  को

 (3)  तथा  भ्रखिल  *  तथा इसलिए  द्रमुक  सत्ता
 में  प्राई  ।  बाद  में  ।  नै  के  प्रति  उनका  प्रापस
 में  तालमेल बैठ

 :
 गय  जद  उन्होंने  तमिलनाडु

 में  चुनाव  करवा  ने
 ।
 मरक

 गगर  ने  पंजाब

 में  च्‌
 हू

 व  उचित  यद्यपि  बहुत  स  राजन  “

 ३४
 र॒ जोर  दिया

 चा  थे  पंजाब
 नहीं  करवाए  जाने  चाहिए  क्योकि  व|  म्थ  1  निष्पक्ष  चुनाव

 करवाने  के  लिए
 मठ

 थी  तथा
 हो  सकता  है

 कि  वास्तਂ  मने न  भ्राए  ।

 चुनाव  से
 कुछ  घंटे  पहले  ै

 गे
 बात  कहना  चाहता  हूं  वह

 यह  है  कि  उस  भध्यादेश  को
 जारी

 करके  जम्मू  तथा लक्गाज़ क्षेत्र  क ेलोगों को  दसवीं  लोक  मभा  के  लिए

 का  आ्रापकों  कोई  भ्रधिकार  नहीं  था  ।
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 इस  दृष्टिकोण  से  मैने  इस  अध्यादेश  का  विरोध  किया  तथा  इस  अध्यादेश  को  जारी  करक
 लोगों  के  मौलिक  अधिकारों  को  बुरी  तरह  से  हनन  किया  गया  है  ।  यह  एक  बहुत  ही  अलोकतांब्विक
 कार्य  यह  सरकार  अनावश्यक रूप  से  अध्यादेश  जारी  कर  रही  है  तथा  यह  संविधान  में  निहिल
 भावना  को  खिलाफ  है  ।

 ह

 मंत्रालय  मंत्री तथा  न्याय  कार्य  मंत्रालय  में  शाज्य
 मंत्री  रंगराजन  :  मैं  प्रस्ताव करता  हाँ  :  लोक  प्रतिनिधित्व

 कि  मे
 ५

 भरी
 ले  विध्रेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 विचार  किया  जाये  ।”

 विधेयक  का  उद्देश्य  ल  धित्व  )  1991  (1991  का  अध्यादेश
 सं०  2)  जिसे  राष्ट्रपति  9

 को
 गा  गया  को  प्रतिस्थापित

 करना  लोक  प्रति  धा
 (2)  के  अनुसार  चुनाव

 आयोग ने  राष्ट्र्पा
 ।  चना  जारी  रिश  की  जिसके  अनुसार

 जम्मू-कश्मीर  राज्य के
 अ  निर्वाचन  क्षेत्रों  को  दसवीं  लोक-सभा  के  गठन  के

 लिए  19
 1991  को  सदस्य  चुनने  के  लिए  कहा  गया ।  इस  दौरान  जम्म-कण्मीर  में  स्थित

 नकल
 ol

 पर

 |
 के  चनाव  आयोग  ने  सिफारिश

 चुनाव  आयोग  ने  या  ।  रूय  राजनैतिक  दलों  ने  यह
 |  ।  था  निष्पक्ष  चुनाव  करवाने

 की  आवश्यकता  तदन॒मार

 चुनाव  करवाने  के  लिए  एक  अलग  कार्यालय

 लोक प्रतिनिधित्व  1951  की धारा 7  के  चुनाव  आयोग  को  विभिन्न
 निर्वाचन  क्षेत्रों  स ेचुनकर आए  सदस्यों के  अधिसूचित  करना  होता  है  और  इस  अधिसूचना
 के  जारी  होने  के  पश्चात्‌  ही  सभा  को  विधिवत्‌  गठित  माना  जायेगा  ।

 श्री  लोकनाथ  ज्लोधरी  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।  गणपूर्ति
 नहीं  है  ।

 ह

 सभ्मापति  महोदय  :  गणपूर्ति के  लिए  घण्ठी
 बजाई  जाए  ।  गणपूर्ति  मंत्री  महोदय

 अब  अपनी  बात  जारी  रुख  सकते

 श्री  रंगशाजन  कुमारमंगलम  :  धारा  73  में  केवल  उन्हीं  निर्वाचन  क्षेत्रों  क ेपरिणामों  को अलग
 रखने  का  प्रावधान  है  जहां  पर  कि  निर्धारित  तिथि  पर  चुनाव  न  करवाये  जा  सके  हों  अथवा  जहां  पर

 चुनाव  प्रक्रिया  पूरी  करने  की  अवधि  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  बढ़ा  दी  गई  हो  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  राष्ट्रपति  इस  आशय  की  अधिसूचना  जारी  कर  सक
 जिसके  अनसार  जम्म-कश्मीर  राज्य  के  अतिरिक्त  देश  के  सभी  निर्वाचन  क्षेत्रों  को  19
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 1991  को  लोकसभा  के  लिए  सदस्य  चुनने  के  लिए  कहा  जा  सके  तथा  यह  प्रक्रिया  चुनाव  आयोग
 द्वांरा  धारा  73  के  अंतर्गत  विधिवत्‌  गठत  सम्बन्धी  अधिसूचना  जारी  करके  पूरी  की  जा

 यह  आवश्यक  था  कि  लोक  प्रति  1951
 की

 धारा  73  को  उचित  रूप  से
 i

 गैग  इस  धारा के  अन्तर्गत  जम्मू-कश्मीर

 सके  मामला  को
 )

 अध्यादे  |  करना  पड़ा  ।  इसक

 जारी
 य

 नीय  सदस्यों  को  जानकारी
 है

 कि  '
 पक  कतरज  मामले

 में  ऐसे  अध्यादेश  जा  ।

 निर्णय  नहीं  लिया गया  की  गई  कार्यवाही तथा  भविष्य में  व य  में  की  जाने  वाली

 वाही  को  वैध्वता  प्रदान  करने  अध्यादेश  के  स्थान  पर  संसद  द्वारा  पारित  अधिनियम  को

 सभापति  महोदय  :  प्रः  त
 d

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  18  1991
 को  जारी  लोक  प्रतिनिधित्व  1991  (1991  का  अध्यादेश  सं०  2)  का

 हिरनुमोदर  करती  है  ।”

 लोक

 pis
 धत्

 रो
 रा  और  संशोधन करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा

 द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ।/
 अब  श्री

 धर्म  पाल  सिह  मलिक बोलेंगे

 oem  दाल
 हि

 मलिक  (it):

 सभापति  जन

 आफ  वीपप  एस
 1951  में  जो  तरमीम  पेश  की  है  मर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 सभापति  महोदय
 os

 गे  के  इस  अमेंडमेंट  के  तहत  बात  कहने
 का

 बहुत  थोड़ा
 स्कोप

 क  गि
 है  आ  sided  बयान  किए  कि  किन

 हालात  में  यह  आड्डिनेंस  जा  मैं  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 दिखती  जो  सबका  ता  आ कर
 गे

 नेंस  की  एक्ट  की  शवत
 गा  जिवाजियाओ

 बता  बिल  ०
 गया है  और  मैं  इसका सम

 गाव  अभी
 देश

 के  अन्दर
 हुए  हैं  और  सभी  माननीय

 सदस्यों  ने  बहुत  सारी  कमियों  ४७७४  चीजें

 करना  चाहता  हूं  ।

 पहला  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  पिछले  चुनावों  में  और  खासतौर
 से  1977  7  के  बाद  जितने  चुनाव

 हुए  उनमें  रिगिग  और  बूथ  कैप्लरिग
 के  बहुत  मामले  सामने

 इस
 बार

 तो  बहुत  सारी  जगह

 ऐसी  थीं  जहां  किसी  प्रकार  की  कोर्ट  कानूनी  मर्यादा  वाली
 वात  नहीं  थी  और  वहां  पर  जबरदस्ती

 बथों  पर  कड्जे  किए गए  और  बोगस  वोटिंग  कराई गई  ।  इस  संबंध  में  इस  हाउस  के  सामने  बहुत  बार
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 ब्डी  +  *  कि  तणः  जे  #  कटनी  न

 सुझाव  आया  है  कि  पहचान-पत्र  परिचय  मल्टीपरपज  आई-डिएंटिटी  कार्ड्स  जारी  किए

 जाएं  ।  कुछ  समय  पहले  राज्यसभा में  मंत्री  जी  ने  एक  ब्यान  में  कहा  था  कि  हम  यह  चाहते  हैं  कि  मल्टी -
 जाई

 का
 जाएं

 ।  में  इस  बात
 पर

 जोर  देना  चाहता  हूं  कि  मल्टीपरपज

 किए  तब  तक  हम  इस  व्यवस्था  को  ठीक  ढंग  से

 से संबंधित बात  है  और मेरा  सुझाव  है  कि  मल्टी
 गह  वोट  डालते  उनको

 ढरएंटिटी  कार्ड  के  अंदर
 यदि  किसी  के

 तो  इसकी  जिम्मेदारी
 न बह

 ने
 के  लिए  हाउस  में

 ग  जाए और  कोई  न
 ।  क्‍्वालिफिकेशन  है

 ऐों  में  और  रेडियो  में

 होती  है  और  काफी
 शन  आफ  पीष्लस

 इन  कांस्टीच्युऐंसी
 ग्री चौक  कांस्टी

 17  लाख  वोटर

 नहीं  आना  और  उससे

 हु
 a

 जाए  तो  भी
 हए  ।  मेरे  ख्याल में  1970  के  बाद  डीलिमिटेशन  नहीं  हुआ  ।

 लमिट  बदल  दी  उससे  बहुत  परेशानी  आती  है  ।  मेरा

 ” गांव  किसी डिस्ट्रीक्ट में  चले  गए  और  दूसरे  गांव

 आ  '।  मै
 बने

 हालात  के  मृताबिक होने  इसके साथ  ही  इन

 शब्दों
 के

 साथ
 मैं

 समर्थन  करता  हैं
 ।

 संयद  शाहाब॒द्दीन  )  :  सभापति  मैने  माननीय  मंत्री  जी  को  बड़ी  तन्‍्मयता

 पूर्वक  सुना  है  तथां  मुझ  यह  स्वीकार  करना  पड़  रहा  है  कि  स्थिति  की  बाध्यताओं  तथा  वैधानिक
 पेचीदगीयों  के  कारण  हमारे  सामने  प्रस्तुत  विधेयक  को  पारित  करवाने  के  अतिरिक्त  और  कोई  विकल्प

 नहीं  रह  गया  है  क्योंकि  यह  एक  तकनीकी  विधेयक  है  जो  कि  एक  दैनिक  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए
 लाया  गया  सभापति  मैं  इस  विचार  से  काफी  चिन्तित  हूँ  कि  इस  सभा  की  वैधता  पर
 भी  प्रश्न  चिन्ह  लग  सकता  शायद  अपने  हित  को  सामने  रख  कर  ही  हम  इस  विधेयक  को
 पारित  करवाने  जा  रहे  हैं  ।
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 सभापति  इस  समय  कुछ  निराशपूर्ण  विचार  मेरे  दिमाग
 में  उभर  रहे  हैं  ।  यह  बड़े

 दुख  की  बात  है  कि  जम्मू-कश्मीर के  जो  कि  इस  देश
 हक

 क  अभिन्न  अंग  आज  उनका
 इस  सभा  में  कोई  प्रतिनिधित्व नहीं  कर  रहा  है  ।  आज  हम  उनके  प्रतिनिधियों  की  अनुपस्थिति  महसूस

 कर  रहे  हैं  जो  कि  राष्ट्र  के  समक्ष उनकी  समस्याओं को  लाते  थे  तथा  उन सम्बन्धों को  सुदृढ़  करने
 के  लिए  सुझाव  तथा

 ms
 ग  के  दूसरे  हिस्सों  में  रहने

 बाले  लोगों  से  जोड़दे हैं

 हम
 उन  वाद  भरी  चीजें  नहीं

 सुन
 सकते

 तथा  उनकी  तकलीफों और
 उनके  अधिकारों के  हनन  के  बारे  जो

 कि
 इस  नीय

 मभा  में  उनके प्रतिनिधित्व
 द्वारा  संभव  हो  सकता  था  ।

 आज  एक  ब  य  तथा  राजनैतिक  त्रा|
 गासदी  का

 सामना  कर  रहे
 घाटी  में  जन  जीवन  अस्त-व्यस्त  था  तथा :  के भी  ३  विधान  सभा  चूनावों
 के  कारण  अधिक  अस्त-व्यस्त  हुआ  इसके  लिए  किसी  दल  अथवा  व्यक्ति  को  उत्तरदायी  ठहराने
 का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  परन्तु  , आज  जो  आतंकवादी  आज़ादो  का  नारा  लगा  रहे  हैं-अलगावबादी
 ताकतें-ये  सब  वे  नवयुवक  हैं  जो  कि  किसी  समय  घाटी  में  सक्रिय  राजनैतिक  दलों  के  कार्यकर्ता

 रहे  हैं  ।

 ««  और  <  3  5४३७२  Met
 भीर

 म  पक्का  2!  >>

 2.00  मनण्प०

 की
 8

 पर क्  व्‌  श्स  |  रआ
 आकर्फित  नथा  ग्रढ़ी  रास्ते  ही

 बर  आ  हम  यह्‌
 दक

 हे  मन  यह
 बताया

 गया

 कि

 श
 नवबुक  म  कि

 ऐजेंट  गह
 च

 वे

 224

 हे
 सब  के

 ऑਂ

 (6  उक  रे
 ण्क

 हक

 ही  राज  गं

 कश्मीर  में  नैतिक  चाहे  हम  उनके  विचारों  से  रे  सलाखों

 के  पीछे  बंद  हैं
 |.  र

 लि  खान  की
 हो

 मैं
 नहीं

 समझत्  |  घटनाओं  को

 दखते  हुए  घाटी  में  अभी  चुनाव  कराने  के  लिए  साम  हाल
 हो  सकती है  ।

 तब  यह  प्रश्न  उत्पन्न  होता  है
 कि

 हमने
 राज्य

 की  पूर्ण  स्थिति  का  अध्ययन  क्यों  नहीं  किया
 चुनावों  की  घोषणा  कर  सकते  चुनाव  आयोजित  कर  सकते  साथ-ही  साथ  जिन  बिशिष्ट
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 निर्वाचन  क्षेत्रों  मे ंअभी  चुनाव  कराने  के  लिए  स्थितियां  अनुकूल  नहीं  हैं  वहां  चुनाव  स्थगित  किए
 जा  सकते  उदाहरण  क॑  लिए  जम्म्‌  में  स्थिति  सामान्य  है  |  लद्दाख  में  भी  स्थिति  सामान्य  हे
 शायद  घाटी  के  क॒छ  भागों  में  भी  स्थिति  सामान्य  हो  सकती  एक या  दो  निर्वाचन  क्षेत्रों  को
 छोड़कर  शेष  राज्य  में  चुनाव  करवाए जा  सकते  इस  प्रकार  जम्मू  और  लह्ाख  में  स्थिति  सामान्य
 होने  के  बावजूद  वहां  वे  लोगों  को  प्रतिनिधित्व न  देने  से  स्थिति  बिगड़  गई  है

 श्री  भोगेद
 झा  (  गा

 कि

 घाटी

 को  छोड़कर  जम्मू  और  लह्दाख
 में  चुनाव  करवाए  जाएं  ?

 |ध्यवधाम

 शी  संयद  हमें  पूर ेर  कराने की  घोषणा  करनी

 चाहिए

 ।  ही
 भोग  हे

 दो  रु
 हो  मे  शुतात  कद  बाप

 ।
 यदि  प्रशासन  चुनाव  करा  है  चुनाव  स्थगित  करने  को  सलाह  दे  सकता  है  ।
 प्रत्येक  राज्य में  ही  किया

 :
 बिहार  के  पांच  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  इस

 सभा  में  कोई  प्रतिनिधित्व  एए  कार्य  प्रारंभ  कर
 ही  समः

 ठोक  नहीं  है  ।  इससे  राज  ४  होता
 ।

 मेरे  मन  में  एक  औ  हत्वपू  था  कि  हम  लोक
 मभा  में  भारत  की  जनता  का  प्रतिनिधित्व  का  १ परिविकिण  नहीं  करते

 राज्य  का  प्रतिनिधित्व  दूसरे  सदन  अर्थात्‌  राज्यसभा  में  है  यहां  प्रत्येक  निर्वाचन  क्षेत्र  को
 94%

 अपना महत्व है और इस सभा में प् है
 अपना  महत्व  है  और  इस  सभा  में  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  करने  का  अधिकार  है  ।  प्रशासनिक  सुविधा
 और  प्रबंधन  के  उद्देश्यों  से  हम  चुनाव  हक  हैं  अधवा  प्रशासन  को  चुनाव  करवाने  के  लिए  प्राधिकृत
 किया  जाता  चुनाव  निर्वाचन  क्षेत्रों के  आधार  पर  होते

 में  जिस  दूसरे  रहे  की  ओर  आपका  ध्यान  आकषित
 करना

 चाहता  हें  वह  यह  है  कि  विधेयक
 की  धारा  2  में  कहा  गया  है  :

 चुनाव  आयोग  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  संसदीय  चुनाव  करवाने के  ऐसा
 तरीका  और  ऐंसी  तारीख  अथवा  तारीखें  निर्धा  रा  जो  भी  वह  उचित
 समझे  कदम  उठा  सकता  है

 हम  देख  सकते  हैं  कि  वह

 ज॑

 समझें  उनका  निर्धारण करने  के  बाद  जम्मू  और  कश्मी
 कह  रहे  हैं  । अब  में सरकार से

 हैक में  चनाव  करवाने  के  लिए  कब
 नहीं  है  ।  चुनाव  आयोग

 व
 ot  पास  अपना  ऐसा  कोई  तंत्र

 म्म-कश्मीर  प्रशासन  केन्द्र  सरकार  से  परामर्श  केन्द्र
 सरकार  ने  कश्मीर  में  रिथिति  सामान्य  बनाने  के  लिए  जो  नीति  अपनाई  और  कदम  उठाए  हैं  उन्हें
 देखते  हुए  चुनाव  आयोग  को  यह  परामर्श  देने  की  स्थिति  में  होगा  कि  राज्य  में  चुनाव  करवाने  के  लिए
 स्थिति  अनुकूल  है  या  नहीं  ।  हम  चाहते  हैं  कि माननीय  मंत्री और  सभापति  महोदय सभा  को  विश्वास
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 हा
 में  लें  और  हमें  बताएं  कि  क्या  वह  ऐसी  आकस्मिकता  के  लिए  तैयार  हैं  अथवा  नहीं  ।  उनके  इस
 बारे  में  क्या  विचार  हैं  कश्मीर में  सामान्य  राजनीतिक  स्थिति  बहाल  करने  के  लिए  उन्होंने
 कौन  से  कदम  उठाए  उपयकत सम  पर  चुनाव  हो

 सब
 होंने कहा  जिसके  बारे

 मे  हम  आशा  करते  हैं  कि  वढ़  धिक  नहीं  केन्द्र
 सरकार  को  स्वयं

 को तैयार
 करना

 हम
 कमियों  को  पूरा  कर  रहे  हैं  ताकि

 हमें  सभा  से  बाहर न  कर दिया  जाए  ।  यह  ठीक  ह  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  जम्मू-कश्मीर  की  जनता को
 शीघ्र  इस

 हक
 नना  चाहिए  तब  सरकार  को  एक  कार्य  योजना

 बनानी  चाहिए
 तथा  सभा  को  नैना  चाहिए  और  देश  नलथा  कण्मीर  की  जनता  को  प  ।  '

 के  राज्य  में  सामान  करने  के  लिए  उनके  मस्तिष्क  में  कौन  से  क्रमिक  कदम  उठाने

 का  विचार हम  अंतिः
 की  समाप्त  होने  तक  प्रतीक्ष

 कते  ऐसा  नहीं
 किया  जा  सकता |  हम  उ

 समाप्ति
 की

 प्रतीक्षा  नहीं
 कर  सकते  ऐसा  कभी  नहीं

 उगयोग  करके  च्नहें  तिनि  इंकार  ह  ।  कते  इसलिए  सरः  र  को  इस  प्रकार

 व
 सभापति

 अत  $  तो  में  उन  महों  के  बारे  प्राव  देना  चाहता
 हैँ  जो  इस  कार्य  योजन

 न  किए  जानें  चाहिए  |  मेरा  सुझाव  है
 प्राप्त  राजनीतिक

 जिन्होंने  चुनाव  में  ।  न्‍र
 था  और  उप्रवाद  का  प्रत्यक्ष  मर्थन  नहीं  किया

 कहे
 की

 अनु  दी  जानी  बाहिए
 ।

 यदि  उतमे  मे  ूछ  पर

 ्रतबंध
 लगाया

 हुआ  है तब  वह प्रतिबंध हटा
 हिए

 ।  मेरा  सुझाव  है  कि  कण्मीर  के  नेता  जो
 जनीतिक  दलों  के

 कार्यकर्ता  अथव
 ।  र

 पर
 विधायिकाओं  के  सदस्य  ज्रो  अब  जेल

 उनके  मामलों  भा  की  जानी  चाहिए  और  यदि  संभव  हो  तो  उन्हें  रिह
 ः

 ।  चाहिए  ।
 कम  से  कम  आप  यह

 तो  कर  हो  सकते  हैं  कि  उन्हें  राजनीतिक  बंदी  माता  जाए  न
 कि  आम  अपराधी

 जैसा  किए
 ०

 ४  के
 साथ  व्यवहार  किया  जा  रहा  एक  न  एक  दिन  तो  हमें  उनसे

 बात  करनी
 हो  घाटी  में  धति  बहाल  करने  के

 लिए
 हमें  एक  न  एक  दिन  उनकी

 सहयोग
 और  सद्भावना

 है
 ।

 मह  में  यह  विनम्र  निवेदन  करना  चाह

 दम
 ओो  मिलममस

 हम  उन्हे

 के  साथ  बेहम
 कायम  कर  सकेंगे  औ

 कज्मीर  में  एक  वि  रचा  न  है  आह  व  जाके

 सकते  यदि  राजन
 मे  के  बीच  कछ  हद  तक  शांति

 पी
 जाए  नव  मेरे  विचार से  उस

 है

 मभायति  नागरिक  स्वतंत्रताएं  दुबारा  दो  जाएं तथा  गौलिक  अधिकारों  का  सम्मान
 किया  जाए  ।  उमग्रवाद  के  नाम  पर  अत्याचार  को  न्यायसंगत  ठहराने  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।  वहां
 उम्रवादी  आतंकवादी  लेकिन  आतंकवाद  और  उमग्रवाद  को  राज्य  द्वारा  आतंकवाद  और
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 उग्रवाद  कहकर  न्यायसंगत नहीं  ठहराया  जा  सकता  राज्य  का  सुजन  कानून  द्वारा  किया  गया

 इसका  विधिक  अस्तित्व राज्य  ने  जो  नियम  बनाए  हैं  उन्हें  उनका  सम्मान  करना  आवश्यक  है
 तथा  ऐसे  राज्य  में  उसका विशेष  सम्मान  होना  चाहिए जो  विधि  पर  आधारित  है  जैसा  हमारा  देश  है  ।

 भी  प्रका  नमति  नहीं  दी  जा  सकती  न  केवल  विधिक

 राई  कार्य  नहीं
 शा  रही

 ग॒भग  और  उच्च  न्यायालय उन

 यह  एक  घोषणा की  थी  कि  आतंकवादी

 अधिनियम  के  अंतर्गत
 आने

 वाले  मामलों  मे  श्रीनगर  की

 न्‍्रालय  वापिस ले  आयी  जाएंगी  उन्होंने  अभी  तक  कार्य  करना
 प्रारंभ  नहीं  किया  है  मेरा  सुझाव

 है  कि  कानन  की  सही  प्रक्रिया  को  बहाल  किया

 जाना  चाहिए  घाटी
 सी

 2
 लि  च्चः

 |

 प्रारंभ  करना  चाहिए ।  विशेष
 नये

 मण्प०

 प्रेस  पर  बहुत  दबाव है  सा  ही  लेकिन  पंजाब  में  फिर  भी  प्रेस  की  कुछ  स्वतंत्रता
 मेरे  विचार  से

 हरेक
 श्र  क  देनी  मेरा  सुझ soa

 कलर

 है  कि  आम  राजनीतिक
 गतिविधियों  अर्थात्‌  रैलियों  और प्रदर्शनों प्रदर्भनों  की  भी  अनमति  दी  जानी  उन्हें  ऐसा  करने  दीजिए  ।

 अंत  में  ऐसा  समय  आएगा
 जब  उनमें

 एक  समुदाय  की  भावना  सहज  रूप  से  उभरेगी  ।  वे  आतंक

 अलगाववादी  औ  कले हैं  ।  उन्हें  अपनी

 बाहियां  समाप्त  क  ।  भी  उन्हें  अर
 कता  है  कि  पहले  दिन

 दस  हजार लोग  उनके  सा  इन  पांच  हजा  ब

 कार्य  का
 का अलििियों  प

 श्रीनगर ए
 में  भी  करीब-करीब  जि  बैंदा

 हो
 ग

 गो  वे  युद
 ह

 का  एक  हिस्सा  हों  ।  ब्राप  पर  अ्वरोध  पायेंगे  ।  जैसा
 कि  मैंने  कहा  कि  शहर  की  पूरी  तरह  घेराबन्दी  कर  दी  गई  है  ।  इससे  मानसिक रूप  से  घुटन  पैदा
 होती  है  ।  उससे  जनता  और सुरक्षा बलों  के  बीच  तनाव  पैदा  होता  और  उस  तनाव  की  स्थिति

 में  कभी-कभी  ज्यादतियां भी  हो  जाती  हैं  ।  क्‍योंकि  भ्राखिर  हमारे  सुरक्षा  बल  के  लोग  भी  इंसान
 ही  यदि  उन  पर  भी  हमला  होता  है  तो  वे  भी  जवाबी  कार्रवाई  करते  शक्ति  उनके  हाथ
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 न  Ges  जभाएड  5  +  ननज+  हआ  इिलजनजओ  +.«»
 में  होती  है  भौर  तब  वे  प्रधिक  शक्ति

 का  प्रयोग  भी  कर  सकते  हम  स्थाई  तौर  पर  शहर  में  इस
 तरह  की  टकराव  की  स्थिति  क्यों  पैदा  करें  जब  कि सप्ताह

 में  कई
 दिन

 जन  जीवन  सामान्य  होता  है  ।

 सुरक्षा  बलों  को
 ला

 करने
 भौर

 वास्तविक  नियन्त्रण  रेखा  पर  पाकिस्तान में
 भाने  तथा

 स्तान  जाने  वाले  घुसपैठियो
 उन्हें  सामरिक

 महत्व  के
 भौर  कस्बों

 प्रौर  ग्राजादी

 गया  यह प्रशासत  उनके
 लिये  पराया  सा  लगता  सभापति  महोदय

 प्रापको  यह  जानकर

 सार  होगा
 कि

 जम्पू

 अ्मीर

 मे
 कायंस्त

 तीस
 उ्जाधिकारियों  में  मे

 केवत  एक  हो  जम्मू-कश्मीर

 मकान
 लो  पैदा  करें  ।  इन  भ्रमित  युवकों

 को  सहीं  रास्ते  पर  लाना
 होगा  हम

 शझ्रामन-सामन  बंठकर  बातचीत  करें  ।  हम  उन्हें  यह  बता  वें

 कि  भ्राजादी एक  सपना  एक  प्रसम्भव  स्वप्न  भौर  राजनीति  सम्भावनाप्रों  का  खेल  है  ।
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 हम  स्वायतत्ता  की  सीमा  तक  वातचीत  के  लिये  तैयार  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  को  पुन्निर्धारित
 राजनीतिक  समायोजन  घाटी  के  लोगों  को  अ्रधिकार  देने  के  लिये  तैयार  हैं  ताकि  वे

 अपने  मामलों  को  स्वयं देख
 सकें

 भ्रौर  श्रपता  शासन  स्वयं  चला  संप्रभुता  को  छोड़कर  हम
 कोई  भी  व्यवस्था  करने के

 लिये

 को  पूरा  किया जा  सके

 इन  व्
 हैक सिर

 हम  एक  नई  गत क
 पर  देकर

 यह  निर्णय लिया  जाएगा

 कर  सकती  मुझे
 करते  है

 कर्श्म न  केवल  कर्श्म
 दे

 दे  दिया  जाए  ।

 :  जिसमे  कण्मीर Pag  हर  लोगों की  इच्छाओ्रों  और  झाकांक्षाओं

 कल

 घोषणा  करें  और

 सा  लगता  है  कि  तव  शायद

 सरकार निकट  भर्विष्य  में इस  विधेयक  के  खंड  2

 य  है  कि  वह  दिन  कभी  नहीं  ग्राएगा  जब
 संसदीय

 चुनाव  कराने
 के  लिये  कार्रवाई

 गैर
 सभा  क ेप्रत्येक  सदस्य  भी  यह  आशा

 2
 गे  आगे  बढ़ाने  और

 कश्मीर  के  लोग  हमारा  साथ

 का समर्थन  करता  हुं  ।  हम

 मे सहमत  हूं  कि  यह  सभा  पूर्ण
 |

 के  सदस्य भ्रनुपस्थित  लेकिन  में  परिस्थितियों  .
 ने

 पिछली  सरकार  को गध्यादेश  प्रस्तुत  करने  पर  बाध्य
 प्रधितियम  के  रूप  में  परिवर्तित  करने  का  विचार  कर  रही

 र्तमान
 वास्तविक  परिस्थिति  ऐसी  नहीं  है

 ही
 का

 आर  निष्पक्ष

 |  ये  हम  कश्मीर  की  वास्तविक

 हमेशा  यह कहते रहे  हैं  कि  पाकिस्तान  छिप  कर

 गीप प्रशिक्षित औ्रौर  सशस्त्र  उमग्रवादियों  की  घमपैठ  हो संख्या
 में  उग्रवादी  जम्मू-कश्मीर  के  विभिन्‍न

 आर  जफिओ  व
 सशस्त्र  बलो  पर  आ्राक्रमण

 60  बार राकंट  द्वारा  गोल  दागे  गए  ।  आतंकवादी कक
 र  ग्रामीण  क्षेत्र  |  में संचालित करने  लगे  पाकिस्तान  द्वारा

 इन  वास्तविक  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्री  शाहवुद्दीन  भी  सहमत  होंगे  कि  वहां
 चुनाव  कराने  योग्य  माहाल  है  भ्रथवा  नहीं  ।  लेकिन  इसका  तात्पर्य  यह  नहीं  है  कि  कश्मीर  में
 चुनाव  कराए  ही  न  जाएं  ।
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 राज्यपाल  ने  जम्मू-कश्मीर  के  सम्बन्ध  में  नई  सरकार  की  नई  कार्य  सूची  के  बारे  में  भी  वक्तव्य

 दिया है  ।  जब  राष्ट्रीय  मोर्चा  की  सरकार  थी  तो  उस  दौरान  माननीय  मन्त्री  बहुत  सक्रिय  थे  ।  यह
 राष्ट्रीय  मोर्चा

 सरकार  पर  हमेशा  यह  प्रारोप  लगाते  रहें  कि  कश्मीर  के  सवाल  पर  सरकार  के

 पास  कोई  नीति  नहीं  इस  कश्मोर श्रोर  पंजाब  पर  नीति बनाई  गई  है  ।  अ्रब  क्‍या  मैं  जान
 सकता  हूं  कि  उनकी  नौति  क  गा  व|  ही  जीवंत हैं  ?  क्या वह  कश्मीर  की  वास्तविक
 ताझ्रों  के  प्रति  उतने  ही

 |  कि

 Pegi गा
 कि  जनता  का  विश

 देशा  में  हम  आगे  बढ़ना

 कि बन्दूकों  के बल  पर  कुछ

 का  ऐसा  दृष्टिकोण  है  यदि

 निवार्य
 : तथा  आवश्यक

 सम्बन्धित है  तथा  भारत

 द  भी  कह  सकते  है  ।

 हिये  जिससे  उनकी

 भावना को  ठेस  पहुंचे  ।

 !  रूप से  माननीय  मन्त्री  जी  से  ही  यह
 कि  बल  प्रयोग  से  हमारा कोई  हल  सा समाधान  निकालने का  कोई  इरादा  या  नीति  नहीं  है  ।  हमें
 इसे  क्रियान्वित

 करना हम इस भावना को साकार रूप देना चाहते है कि हम समस्या का समाधान 235
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 बन्दूक  की  सहायता  से  नहीं  करना  चाहते  बल्कि  इसका  हल  राजनीतिक  स्तर  पर  कुछ  विचार  विमर्श
 द्वारा  भ्रथवा  कुछ  प्रारम्भिक  कदम  उठाकर  करना  चाहते  हैं  ।

 में  ग्रापषकों  याद दिलाना  चाहता  हूं  कि  लोक  सभा  में  दिनांक  7  1952  को

 जवाहरलाल  नेहरू  ने  अपने भा
 भाषण  दिया  था  ।  मेरे  विचार  से

 कानून  क
 जिसका  कानून  से
 से  किया गया  हमा

 यह  कवल  कानून
 औः

 हमारे  बादे  का  भी  सवाल था
 है  कि  कश्मीर  की  स्वायतता के
 को  जनता  से  किये गये

 में  यह  दे '  देख  बे

 न  केवल  विलग्र  सम्बन्
 कारण  भी  इस
 रहा  है  कि  कश्मीर  विलय
 करके  हासिल  करने  के

 बलराज  मधोक
 द्वा

 उन्होंने  इस  बात पर
 बल

 गये  विलय  सम्बन्धी
 सम

 है  ।

 अत  एवं  पुनः  बे  है

 जिसके  भ्रन्तगंत  जम्मू-कश्
 रह  किया  जाना  है

 का  उल्लेख  नहीं  करत  हैँ
 गया  है  ।  राज्यों

 एक  माननीय  सदस्य

 ।  उन्होंने  इसी  सदन  में  कश्मीर  के  बारे  में  प्रपना

 के आपको  बाद  कब  पट  निएं  के  बह  शा

 ता  पूरा  हो  चुका  था  परन्तु  वास्तव  में  दूसरा  तथ्य
 व

 हु
 प्रभी  भी  शेप

 है
 तथा  वह  है  कश्मीर  की  जनता हीं

 हुआ  है  ।

 गे
 प्रश्न  नहीं था  बल्कि  कश्मीर की  जनता  से  किये  गये

 न्ध  में  कुछ  कहते  हुए दुःख हो  रहा  ऐसा  प्रतीत  होता

 अथवा  प्रन्य
 0

 राष्ट्रीय न्ध  में  जवाहरलाल नेहरू  अथवा  प्रन्य  राष्ट्रीय  नेताओं  द्वारा  कश्मीर

 कह  रहे  हैं  कि कश्मीर  के  लिये  हमारा  दावा
 1

 करः  करने  के  अधिकार  के

 ज्  श  तक  रूप  से  यह  समझा  जा  .,
 ते

 के  कारण  ही  भारत  का  एक
 TA  वा वशि्स्मा ATS  का  हिस्सा  है  ।

 हर
 नामक

 एक  पुर पुस्तक  लिखी  गई  है  जिसमें
 का  दावा

 महाराजा  द्वारा
 हस्ताक्षर  किये

 |  करके  प्राप्त  करने  के  अ्रधि

 हा  इसलिये  मैने  यह  पढ़ा

 प्रनुच्छेद
 370

 को
 समाप्त कर  दिया  जाना  चाहिये

 !  जो
 संविधान  सभा  के  अनुसार  उसे  दिया

 कहीं

 प

 कै
 भी  अनुच्छेद  371

 शेष  दर्जा  दिय

 |
 1  गया  था  ।

 भरी  चित्त  बस ु:  प्रान्ध्र  प्रदेश  तथा  दिल्ली  को  भी  विशेष
 दर्जा

 दिया  गया  था  ।  मुझे  खेद

 वे  चाहते  हैं  कि  अनुच्छेद  370 को  अभी  इसी  समय  से  ही  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 परन्तु  अनुज्छेद  37  के  बारे  में  कया  कहा  रहा है
 ?

 उन्होंने  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहां
 ।

 अनुच्छेद  371  के  भ्रन्तगंत  प्ररुणाचल  प्रदेश  तथा  कुछ  पूर्वोत्तर  र/ज्यों  को  भी
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 6 फिलीलज जम  तल  अल  3  ला  आज  3  अब  ला अजब डक  अज  कल  अब  न  न््ध्ल््च्न्यड

 ¥ ५  .
 मय  लेना  नहीं  चाहत  म  समझता  हढ  3

 बस i
 सहबोधियों  हो

 छें  गये  प्रश्नों  क  ते  हुए  माननीय  म  यह  बतायेंग  हैः कब
 ।

 पर  किस केस
 [

 गहन

 हर  से  कश्मीर  में  राजः  प्रक्रिया  प्रारम्भ  |  का  विचार  कर  रही
 मैं  उनसे

 |  यही  कह  ता  था  तथा  राजनीतिक  कैदी  अ्रथवा  वे  व्यक्ति  जिनकी  कुछ  राजनीतिः
 ः  पृष्ठभूमि व

 हैः  गा
 पस्यमणा  वि  रा  जर्न  मटर  दल  मेथ  तो  क्या  उन्हें  रिहा  गैगा

 त  385
 |  हे  था  मम्बन्ध  द्‌  राजनीतिक

 जनीतिक  दल  से
 था  तो

 क्‍या  उन्हें  रिह  ः
 गा  तथा  उन्हें

 कश्मीर  में  च्  स्‍नीतिक  गतिविधियां  ग्रारम्भ  करने  का  प्रवसर  दिया  जाए
 इसका  भी  उत्तर

 गति  कभी  उत्पन्न जब
 तक  वह  राजनीतिक  पहल

 शुरू
 नहीं  की

 जब  तक
 वह

 राजवैतिक
 प्रक्रिया  प्रारम्भ

 अ  या  झा  कप  पडा

 किया  जा  रहा  है  ।
 इस  विधेयक  में न

 जब
 |  को  दूर  करने  का  प्रयत्न किया  गया  है  बल्कि  यह  भी

 प्रावधान  किया  गया  है  कि  चुनाव  आयोग  ऐसे  कदम  उठाये  जो  उसे  जम्मू
 तथा  कश्मीर  में  चुनाव

 कराने  के  लिए  उठाने  हेतु  परामर्श दिया  और  जब  हम  यहां  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करते
 हैं  तो  इस  दृष्टिकोण से  उस  राज्य  में  भी  चुनाव  कराने  का प्रश्न उठता  है

 ।
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 नव  में
 :

 १3
 दस्यों की  चिन्ता  से  मैं  भी

 यह  लोकतंत्र में  आस्था  रखने
 कछ  समय  के  लिए  ही

 $  नहीं  हैं  कि  देश  र
 थति  उत्पन्न  हो  ॥  अतः

 विशेषकर  जम्मू
 और  कश्मीर  का

 रे  हे  जम्मू  और
 व  होना  चाहिए  क्‍योंकि  उस  राज्य  में  निर्वाचित

 लोगों  का  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  सम्पर्क  नहीं  है  क्योंकि  उन  प्रति  न
 सभा  में  हैं  और  न  लोक  सभा  में  हैं  ।

 वक्ता  ने  कहा  था  ऐसा  परिस्थितिवश  था  अतः  ह

 बं:अककआ प्न्‍र  सरकार  पर  आरोप  लगा  सकते  हैं  और  न  ही  पि  कार को  ।  इस
 र  मस्या  के  समाधान  का  भी  प्रश्न  उ  जब  तक  उस  राज्य

 जाने  के  लिए  अनुकल  परिस्थितियां  उत्पन्न  नहीं  की  जा  शायद सदन  में
 '

 राज  ँ्रतिनिधियों  की  उपस्थिति  की  सम्भावना  नहीं  है  ।  जैसा  /
 ्नाओं  ने  कहा  है

 हैँ  कि  इस  दिश  पर  उठाये  जाने  अवश्य  ह
 त  को  समझते  हैं  कि

 इतनी कम
 अवधि

 यह  सरकार  जम्मू  और  कश्मीर  के  सम्बन्ध  में  अपनी  पूरी
 नीति  की  घोषणा  नहीं

 *

 कर  सक  सरकार  के  पास  समय  बहत  कम  था  ।

 जन  गों  आदि  के  गठन  के  बारे  में  राष्टपति  के  अभिभाषण  मे

 4  al,

 बे  प्रय  बागत  है  | ५७०9  मेरे  विचार  में  इस  सरका

 ड्रए  यह  कहा  जा  सकता  है
 ६  त्री  इस  ओर  संकेत  किया  महोदय

 या  बी
 एमीर  को  समस्या  लोगों  को  क्षेक्नीय  आकाक्षा  आओ  के  |

 ला कभी  विए  नहीं  क्रिया  कि  कश्मीरी  लोगों  अथवा  उस  राज्य  के  किसी  क्षे  गों  की  पाकिस्तान
 का

 पे

 न  क्रभी  कोई  इच्छा  रही  है  ।  यह  केवल  एक  क्षेत्रीय  का  प्रश्न  वें

 केवल  4  नोगों  के  रूप  में  अपनी  पहचान  चाहते  हैं  तथा  ये  चाहते  हैं
 कि  उन

 कास  समस्याओं का  *  था  जाये  ।  इस  समस्या  को  इस  दृष्टिकोण  से  देख  485

 है--यह  अति  प्रार  ्

 की
 मन्त्री जी  ने

 प्रा  कि  इस  ध  मे  छेद  370  को  समाप्त  कोई  वात  नहीं
 |  शेष  भारत  और  जम्म्‌  और  कश्मीर

 के
 लोगों

 के  सम्बन्ध पूर्ण  रूप  से  खराब कला  370  पर  आधारित  है  ।

 बे  लोग  जो  अमुच्छेद 370  को  प्त  करने  की  बात  करते  हैं  उन्होंने  जम्मू  और  कश्मीर  की  वास्तविक
 समस्या  को  नहीं  समझा  है  और  यदि  इस राज्य  के  बारे  में  अनुच्छेद  370  हटाए  जाने  की  मांग

 रहती  है  तो  वे  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  ढूंढ  पायेंगे  ।  ऐसा  वातावरण  पैदा  किया  जाता
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 वकास  को  ओर  अधिक  थ्यान  दिया  जायेगा  और  उद्रवादियों  ब  4०]
 ज़गारी  बढ़ी  है  उसे  समाप्त  करने  का  प्रयास  किया  जाना

 चाहि

 को  कम  करने  के  उनकी  बढ़ती  संख्या  पर

 कश्मीर  के  धधघिक  और  जल्दी  विकास  के  लिए  प्रयास  करना
 हुए । ध्यान  देने  के  पश्चात  राजनैतिक  स्तर  पर  बातचीत  करने  के

 प्रन्य
 इस  एक  समस्या  यह  भी  है  कि  वहां  पर  बहुत  कम  राउ

 एक  ओर  उम्रवादी  तथा  अव्यवस्था  और  दूसरी  ओर  सेना  तथा  पुलिस

 कश्मीर  के  लोगों  में  आत्मविश्वास  जगाने  हेत  हमें  ऐ

 1  ताकि  ऐ  ॥जनतिक  दल  उभरें  जो  लोगों  में  विश्वास  पैदा  कर  सकें  कि
 वे

 +मस्याए  सुलझाए  नक्ा  आचरण  अच्छा  होगा  और  4  भ्रष्ट  नह
 और  सत्ता  म॑  आते  हैं  तो  भ्रष्टाचार  और  अन्य  तरीकों  में  लिप्त  हूं

 वहां  पर  सर्वंजन  के  बारे  में  सोचने  वाले  और  उनकी  भाव
 ग्ोग  उनमें  यह  विश्वास  पैदा  कर  सकते  हैं  और  विशेष  तार  पर  बे  र

 तोड़  कोशिग  करेंगे  कि  वे  समान  रूप  से  उतकी  समस्य  झान
 गी  समस्याओं  के  समाधान  हेत्‌  उमग्रवादियों  से  मदद  मांगने  व

 श्य
 सा  वाताव  रण  उत्पन्न  हो  गया  है  जहां  एक  ओर  सेना  और  पलिस

 है
 रस  |

 के  के  5  हि
 प्रशासन  का  लोगों  से  परी  तरह  से  सम्पर्क  समाप्त  हो  गया  है  ।  २  24

 प्रस्याओं  के  समाधान  के  लिए  भी  लोगों  को  उम्रवादियों  की

 या  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।  हमें  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखना  होगा

 फ  इसी  के  साथ  हम  इस  वात  की  अपेक्षा  नहीं  क

 =

 धारण  की  समस्याएं  सुलझाने  के  लिए  कोई  राजनैतिक  राजनैतिक
 ले  लोग  नहीं  हैं  ।  जम्म  और  कश्मीर  की  समस्याओं

 यह  ५  गी  इस  दिशा  में  कदम  उठाए  जाएंगे  और  उम्रवादियों  को  यह  सकेत

 क्रो  प्रशिक्षण  दे  रहा  पाकिस्तानी  उस  राज्य  की  स्थिर  |
 |

 है  सरकार  उनसे  निपटने  के  लिए  पूरी  तरह  से  गंभीर
 है

 :
 के त्रा  अभी  भी  निपटा  नहीं  हैं  और  ऐसी  घमकियां  दी  गई  हैं  कि  भा

 र  कल  उनके  शरीर  के  अन्य  अंग  काटे  जायेंगे  और  अन्न  में  उनवे

 फैंक  दिया  जाये
 मी  धभक्तियां  बदत  लम्ते  समव  दे  आ  रही  हैं  और  हम  इर

 भी  नहीं  कर  पा  हमें  दढ़  और  कड़े  कदम  उठाने  होंगे

 जायें कि  अब  उनका  समय
 समाप्त  हूं  हां

 तक
 उस  राज्  सरकार

 मिटाने  के  लिए  और  उस  र  ग़ों  को  र  सदन  में  प्रतिनिधित्व
 दिलाने  के  लिए  बहुत  गम्भीर  ऐसा वातावरण जरद  थे  जल्द  पैदा  किया  जाना  चाहिए  और

 मुझे  उम्मीद  है  कि  सरकार  इस  दिशा  में  आगे  कर  रही  हे  और  जल्दी  ही  हम  अपने  उद्देश्य
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 जमा को पा लेंगे। अत:, इस  दृष्टिकोण

 को  पा  इस  दृष्टिकोण  को  ध्यान  में  रखते  मैं  पूरी  तरह  से  इस  विधेयक  का  समर्थन
 करता  हूं  ।

 ओर  रसेश  चेन्निलला :  :  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  इस  विधेयक

 का  समर्थन
 करता

 घ
 |  के स्थान के

 लिए
 पेश  किया  गया  है  जिसे  राष्ट्रपति

 जी  ने  18,  19  जार  ने  ठीक  ही  कहा  हैं  कि  कुछ  अध्यादेश

 पहले  भी  जारी  कि
 गैर

 कुछ
 इसके  लिए

 बाध्य
 ;

 जम्मू
 3  जम्मू  र॒  में  चनाव  कराने  के  लिए  अन  प्रतिनिधि  -  पा

 दुर्भाग्य
 सम्माननीय

 में  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  कछ  अन्य  राज्यों  का  प्रतिनिधि  सभो  जानते
 हैं  कि  जम्मू  और

 कश्मीर  में  वर्तमान  स्थिति  में  चुनाव  कराए  जाने  |  ब  नहीं
 आह

 पढ़ा  है  कि  जिसमें  यह  कहा  गया
 कश्मीर  में  उम्रवादियों  ने

 कर

 था  और  सैंकड़ों  उग्रवादियों
 ने

 अपनी  वेशभूषा
 में  घाटी  में  परेड की  थी

 और

 जे इयारों
 २  की  परेड  को  देखने  के  लिए

 में  न
 ८  के  आर

 2  की
 ने  क्‍या  कार्रवा  घाटी  में  आज  यही  स्थिति  है  ।  घ  र

 वेश  मूधओं

 >>

 कर  रहे
 स  कर्मी  तथा  स॒  रक्षा  बल  दर्शकों  की  तरह  उन्हें  देख  र

 क्या  इस
 हही  का  रवैया  अपना  सकते  है

 slid 1 का समाधान नहीं है। एक र
 उल्लेख  किया  मेरे

 बम

 का  समाधान  नहीं
 है  ।  एक

 र
 निकाला  जाना  चाहिए

 ग्रवादियों  के
 प्रकार  का  वातावरण  पैदा

 टुकड़े  करने  का  प्रयत्न कर
 रहे  हैं  और  जो  बढ़ावा  दे  रहे  है

 नपटा  जाना  चाहिए  ।  हर

 व्यक्ति
 ।

 बात  कुछ  राजनैतिक  गतिविधियों  या  जाना  चाहिए  ।  लेकिन

 कल  |  कहा
 था

 कि  सभी  दलों  का
 एक

 र  पा
 जाना  चाहिए तथा  कल

 बारे में

 ने  स्वयं  जम्मू
 और

 क  करस्तान  द्वारा  हस्तक्षेप के
 ब  या  घाटी  में  आधनिक  हर

 री  जाती  कल  मैंने
 बताया था  कि

 पाकिस्तान  द्वारा  प्रशिक्षण  शि  ।  राज  कार्यकर्ता  इस

 घाटी  में
 ब

 आ  रहा  और  बे  किसी  प्रकार  की  राजनीतिक  गतिविधि
 है

 ना अच्छा
 .

 ले(न  इसे

 किस प्रकार शरू किया यही मुख्य समस्या है जिसका सामना हम कर रहे यह कहा गया है कि कैदियों को अवश्य छोड़ा जाये । नि:संदेह कूछ राजनोतिक कैदियों को जो जल में छोड़ा जा सकता ताकि वे कुछ राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर सके । मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वह इस बारे में गंभीरता से विचार करे । 240
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 ee  we  जे  वकककप  के  पक
 विधेयक  में  यह  बताया  गया  है  कि  चुनाव  आयोग  चुनाव  के  लिए  उपयुक्त  समय  पर

 उचिसत  कार्यवाही  में
 नहीं  जानता  कि  चुनाव  कब

 होंगे  तथा क  |  काररवाई  शूरू  की  जा  रही  है  ।
 अतः  कुछ  राजनीतिक  पहल की  जानी  चाहिए

 ।

 इस  सभा  ने  स्वयं  चु

 हमें  चुनाव-सुधारों  के  «
 -  सरकार

 चुन
 :

 दोष  हैं  ।  अन्य  बात्
 कुछ  उपाय  किये  ज

 हम  सभी  ने  विस
 वे  बहुत  सी  सम

 जमानत  की  शी
 करना

 बनाने  के  लिए  इसकी

 नक

 है

 अलावा

 हर  ने  बताया  थाकि
 में  अनेक

 हो  गई  हैं  ।  अत

 सके

 वार  गंभीर  नहीं  होते
 गंभीरता  से  नहीं

 प्रामली  में  कछ  अन्य  त  ते  के  3  र  हतोत्साहित

 क्रिया को  अधिक  सक्षम

 एक  अन्य  र
 र  द्वारा  चुनाव  खर्च

 उठाने  के  बारे  में  है
 ।

 मैं  इसके  विस्तार
 बहुत

 धन  खर्च  किया  जात

 ही

 चुनावों मे

 देश  का  साधारण
 े  ड़पति  ५

 ते रेक  के  न  7
 चुनाव  खर्च  वहन

 किये  beh  इस  पर  विचार  ये  ।

 एक  अ  बह  मतपत्नों  पर  एक  जैसे  चुनाव  चिह्नों
 के  बारे  में

 तपत्नों  व  चिह्न  दे  प्रतदाताओं  के  लिए  मुश्किलें  पैदा  करते  उदाहरण
 ॥र  हाथ  के  निश  t  लीजिए  जब  ये  दोनों  fi

 जी
 एक

 उलझन  में  पढ़  जाता  ।  एक-एक  जैसे  चन  को  नहीं  रखता हे  के  बारे  में  अगर  वे
 में  दिखाये  गए  हैं  तो  वे

 झ्ाव  हैं  ।  में  विस्ता

 अपमान
 1  ग्ीर  में  अन  बाता  कर  मु ara

 के

 मु
 जा  दूसरे  सरकार  को

 भरी  तेज  नारायण  सिंह  :  सभापति  में  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं
 और  कहना  चाहता  हूं  कि  कश्मीर  में  जो  अभी  स्थिति  उस  स्थिति को  अगर  ठीक  करना
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 अत जनननाननन जन  ५  5  नकल  पक  बन  के  «अेबनननननगनागगान 7५9  +  ऑककननना  यम  के  न  नी  लोगों  को  अतीत  डत

 तो  केवल  इससे  इलैक्शन रूल्स  में  अमेंडमेंट  करने
 से

 ही
 नहीं  होगा

 बल्कि  वहां  के  लोगों  को  विश्वाग
 गप

 हमारे  लिए  मैं  समझता  हूं  कि  देश  में  जो  परिस्थिति लेल
 देहात्मक हो  गया  वे

 अगर  उन  दिमाग  में  यह  बात

 स्थित् ते
 ग्ट  वहां  एसी  स्थिति  पै  कि

 का  पता  और  में  भार  ही  है  और  हमें  पाकिस्स  आर  जहीं  जा  हैਂ  लि
 कि  हम

 भारत
 के

 हैं
 और

 हमें  भारत  में  ही  रहना  है  और  हमें  पाकिस्तान  की  ओर  नत्  ग्राहिए  ।

 मेँ  सः  कि  इस  देश  में  घर्मं  बहुत  महत्वपूर्ण  चीज  है  ।  यहां  पर  सिख और
 के

 रद स  भाई  रहते  हमारे  यहां  मुसलमान  मस्जिद  में  पूजा  करते  हैं  और  हिन
 र  में  ही

 नहीं  खेत-खलिहान  में  खड़े  होकर  पूजा  करते  खेत-खलिहान  में
 के  दिन

 गड्दे  में
 स्नान  करते  हैं  और  मिट्टी  का  देवता  बनाकर  पूजा  करते  इस  तरह  की  रि

 होती  है

 और
 जों  पर  आघात  करने  से  में  समझता  हूं  कि  देश  की  एकता  नहीं  होती  ।  इन्द धर्म के साथ खिलवाड़ किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि चुनाव संशोधन  कहते

 कि  दैश  की  एकता  बनाना  चाहते  हैं  ।  में  समझता  हूं  कि  किसी  के  धर्म  '

 ने  का  काम  होता  यही  कारण  है  कि  कश्मीर  में  रहने  वाले  लोग  हमसे
 भारत  सरकार  को  चाहिए  कि  अभी  जो  देश  में  क॒छ  हो  रहा  है  त

 इन्‍्द  धर्म  क ेसाथ  खिलवाड़  किया  जायेगा  तो  मैं  समझता  हूं  कि  चुनाव  संशोधन
 नहीं  होने  वाला  देश  की  संस्कृति  और  धर्म  की  रक्षा  उसके  बाद  '

 गा  तो  इससे  काम  चल  सकता  है  वरता  केवल  परिवर्तन  करने  से  काम  चलने  वाल
 में  राम  के  सबसे  बड़े  भक्त  तुलसीदास  तुलसीदास  ने  जब  रामायण  लि

 राज  समाप्त  हो  चुका  रामायण  में  कहीं  नहीं  लिखा  कि  बाबर  ने  मंदिर  को
 |  बनवाया  ।  में  नहीं  समझता  कि  लोगों  को  इसका  वर्णन  करने  से  क्‍या  फायदा  है

 कहते  हैं  कि बाबर  ने  मस्जिद  को  उठाकर  मंदिर  बनवा  दिया  तो  वे  इसलिए  कहते  हैं
 (

 कुछ  वोट  एकत्र  कर  सके  इसके  अलाथा  और  कोई  रःस्ता  नहीं  बाबर  ने  अपनी
 बे

 |  वह  डायरी  अब  भी  मौजूद  उन्होंने  यह  कहीं  नहीं  लिखा  कि  राम  के  मंरि

 मस्जिद  को  मैं  समझता  हूं  कि  मुस्लिम  धर्म  में  झूठ  बोलना  अपराध
 है

 से  जानकारी  मिलती  है  कि  वे  धर्म  के  नाम  पर  झूठ  बोलना  पसन्द  नहीं  करते  ।  में  समझता  हूं
 ने  किसी  भी  हालत  में  इस  बात  को  छुपाया  नहीं  होगा  ।  इसके  बावजूद  कुछ  लोग  उसका  नाम
 राजनीति  कर  रहे  हैं  और  उससे  हमारे  देश  का  वह  अंग  हमसे  बिछड़ने  के  लिए  तैयार

 है

 ऐसी  शक्तियों  पर  रोक  लगानी  अगर  इन  पर  रोक  नहीं  लगाई  गई  तो

 एक  साथ  नहीं  रख  सकेंगे  और  देश  के  टुकड़े-टुकड़े  हो  इसलिये  कश्मीर  को

 कश्मीर  के  लोगों  पर  काबू  पाना  है  तो  चुनाव  कानून  में  सुधार  करके  ही  आਂ

 उनकी  स्थि  आपको  सुधार  लाना  होगा  |  वरना  उनकी  रक्षा  करना  मशि

 |  जीत  कर  आता  हूं
 गस  तौर  से  हरिणनों  और
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 पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  ने  बैलेट  पेपर
 नहीं  देखा  और  उन्हें

 अभी
 तक

 बूथ  पर  जाने  का  मौका  नहीं  मिला
 ।

 टन

 व
 हैं

 जिनमें  अधिकांश  लोगों  को  बूथ  पर
 जाने  न  में

 उसका  खुलासा  नहीं
 करना  चाहता  लेकिन  सरकार  के  पास  ऐसी  एजेंस

 न्‍
 हिए  जो

 जनों  के  गांवों में
 जाये  क

 वहां  पर
 हरिजनों

 ने  बोट  दिया  है  य

 बनाते  हैं  जहां  जमींदार  का  दरवाजा  हो  इससे  इन  बूथों  पर
 गीं  डालने  देते  इसलिए  में  कहना  चाहता  हूं  /  शव  कासून

 में  सुधार  होन
 ४  ँ  हमर  गांव-देहात  में  रहने  वाले  हरिजन  और  पिछड़े  वर्ग

 गैग  वोट  दे
 सकें

 हता  हूं
 कि  एक  नई  परम्परा  चली

 है  चुनाव
 है  तो  क्रम  भेर्ज  ३

 ।
 पाच  ग्स  वाल

 क  सा
 |  ना  ]।

 तो  ह  |  रजन  औ  र  ्॒यपसंख्यक  वोट  नही  डाल
 करा  उल्लंघन  करें  उसके  खिलाफ  सख्त  कारंबाई

 गराम  तब  तक  घोषित  नहीं  किया  जायेगा  जब  तक  री-पोलिंग  स

 रा  दंखने  को  मिली  कि  आदमी  चाहे  जोत  रहा  हो  या  हार

 ब्रोट  भी  डाले  जाते  रहे  इसलिए  जो  सरकार  के  अ

 खिलाफ  कार्रवाई  होनी  चाहिए  |  अगर  नहीं  करेंगे  तो  इसर

 खराब  परिपाटी  चल  पड़ेगी  ।  जो  एक  न  एक  दिन  आप
 ग्राज  आप  के  लिए  यह  फायदेमंद  हो  ।  इसलिए  चनमाव  पद्धति

 बनाव  कानन  का  उल्लंघन  करें  उनके  खिलाफ  आप  कार्रवाई

 हट  बॉल  इसलिए  चनाव  के  दिना  म  बध  पर
 हद  है |  उसको

 पद

 मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  और  जो  मैंने
 ४

 गार  करने  की बातें  कहीं  हैं  मंत्री  जी इस  पर
 भी  ध्यान  दें  और  विचार  करें  और कानून में  संशोधन  इतना ही  मुझे  कहना
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 ७७५५बननममत 3  3०3  3  अजज  +रिन-बनन  नली  नाना  ने  न  कल्तनता  55  a ee  अल  33:

 ]

 री  बसुदेव  आचार्य  :  सभापति  जम्मू  और  कश्मीर  में  चुनाव  स्थगित

 किए  जाने  के  कारण  राष्ट्रपति  को  एक  ग्रध्यादेश  जारी  करना  पड़ा  तथा  इस  विधेयक  को  उस

 पर  लाया  जाना  प्रन्य र  ज्यों  के साथ  जम्मू भ्लौर  कश्मीर  में  चुनाव  नहीं
 इस  अवसर  पर  मांग  करता

 रकार  को  उस  राज्य  में

 लन  प्रतः  सरकार  द्वारा  चनाव  गि  हे
 कर  किन  परिस्थितियों  में  वर्ष

 ३३

 4  :  :  5  ति  किम

 Se]

 है
 नूर

 |  य  ये  थे  »  मतदाता५  परों  का  क  बहत  छोट  सा  हिस्सा  ऊ  नगगश्य

 उ  हे  प्रपने  मतदान  के  ग्राधिकार  का  प्रयोग  कर  सका  था  |  जम्म  प्रो
 हे
 विया

 हि  कर  रे
 A  ढी  यह  भ्रपेक्षाकृत  दःखद  और  जटिल  हो  गई  मेने

 |
 है  १  महों  की  संख्या  प्रधिक  है  ।  ऐसे  समह  वहाँ  मौजद  हैं  जो  कश्मी

 ऐ  समह  हैं  जो  जम्म  भ्ौर  कश्मीर  को  पाकिस्तान  में  मिलाने  क
 है  जिसे  इजबल  मजाहिहीनਂ  के  नाम  से  जाना  जाता  है  तथा  उन

 ।  पाकिस्तान  के  साथ  मिलाने  की  है  तथा  जम्मू  श्रौर  कश्मीर  लिबरेः
 ग्रीर  की  मांग  कर  रहा  पश्रतः  इन  समहों  के  बीच  सीमा-रेखा  खींचने  क॑

 टीय  मोर्चा  सरकार  जिसका  हम  समर्थन  कर  रहे  थे  झौर  इस  सरकार  का  मख्य
 नहीं  था  जो  पाकिस्तान  के  साथ  जम्मू  श्रौर  कम्मीर  को  मिलाने  की  मांग  कर  २

 कश्मीर  लिबरेशन  फ्रंट  के  विरुद्ध  था|  मैं  महसूस  करता  हूँ  कि  राज्य  में  राजर्न

 शुरू
 गी  भ्रावश्यकता  है  क्योंकि  सेना  लगाना  कोई  समस्या  का  हल  नहीं  है

 सोच  सेना  लगाकर  वे  कश्मीर  की  समस्या  को  हल  कर  सकते  तो

 न
 भपना  खन  बहाया  है  भौर  बलिदान  किये  हैं  तथा  हमारे  साथ  रहने  का  फैर

 हने  का  निर्णय  लेने  के  50  सालों  के  वाद  अटगाव  की  भावना  क्‍यों

 T  चाहिए  कि  कश्मीर  के  लोगों  में  ऐसी  भ्रलगाव  की  भावना  क्‍यों  है

 रि  कसी  भाग  के  भ्रलग  होने  का  नहीं  है  बल्कि  यह  हमारे  देश  की  एकता  भ्ौर  ग्रख
 रा  विचार  है  कि  राजनीतिक  प्रक्रिया  तत्काल  शरू  की  जानी  चाहिए

 सरकार  ने  कश्मीर  के  सम्बन्ध  में  किसी  नीति  की  घोषणा  नहीं  की  है
 3
 कश्मी

 एक  भ्रन्य  विधेयक  पर  चर्चा  का  जवाब  देते  समय  गृह  मंत्री  महोद
 मिलने  के  लिए  वहां  जाने  का  कार्यक्रम  बना  रहे  हैं
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 द  अननल्‍नन>«भ«मने.  अन्‍थमओ

 कल  और  झाज भी  एक
 कंऔह+ प्राप्त  सलाहकार  समिति

 चाहिए  जिसकी  एक  बार भी

 बैठक

 उसका  परिणाम  इतना
 जनक  था  करन  कम  से  के लिए

 से  मिलने के
 हि

 आहत  भावनाप्रों  पर  मरहम  लगाने  के  लिए
 बनाई

 हमर
 हट

 र  मि
 ्रभी  राजर्न

 तिक
 पार्टियां  बनायें  तथा  इस  समिति  क  फरे  लोगों  से

 उनः  बनाभझों  को  समझने  तथा  कश्मीर  के  लोगों  के  बीच  काम  कर  |  लिए
 की  यात्रा

 |  सरकार  इस  मामले  पर  विचार  कर  सकती  हैं

 वहाँ  प्र
 की  भावना  वे  कश्मीर  के  लोगों  की  प्रलग  पहचा

 ते  हैं  ।  लेकिन  फिर
 प्रनुच्छेद  37  समाप्ति  का  प्रश्न  श्राता  जिसकी  मांग  भारतीय  जन

 |
 ने  की

 वामपंथी  दल
 शेष  रूप  से

 हमारी  प
 र्टी  ने

 प्रपनी
 स्थिति

 स्पष्
 ट  कर  दे

 के  हम  संविधान  में

 अनुच्छेद  37  न्‍नाये
 रखने

 के
 पक्ष

 में
 संविधान  में  प्रनच्छेद  37

 गज
 जम्मू  प्रौर  कश्मीर

 को  विशेष  दर्जा  दि
 के  पीछे  ऐतिहासिक  कारण  है

 ।
 भ्रगर  भ्रनुच्छ  3:  |

 को  :

 अल्पसंख्यक  तथा  बहसंख्यक  समदायों  का  वहाँ  से  पलायन  उस  समय  शरू  हु
 श्री  जगमोहन न  ल  के  में  नियक्त  किया  गया  था  |  हमने  उस  सरकार  की  काये  तर  श्रालोचना

 जल
 ै

 ४  ।  हमने  उस  गी  की  प्रा
 की  थी  if  वि  ॥  कश्मीरी  पंडितों  का  पलायन  वहाँ  से  शरू  हो  गया

 उनकी  समस्  1  सुलझ
 जानी

 चाहिये  ।  वे  शिवरों  में  रह  रहे  का
 यों  में  विभिन्न  इकाइयों

 में  बहुत  से  प्रवार्स
 कर  २

 हे
 हैं  ।  सरकार  के  साथ

 ए
 क  समझौता  हम्रा  "

 ण्टी  ०  ब्रिपक्षीय

 समझ्ौत
 हु

 झौः  ब्ैतन  के  भगतान  के  घ  में  उस  समझौते  को  लार
 :  किया  गया  ।  उन्हें

 र  बरों  में  बडी  दयनीय  प्रवस्था  में  रह  रहे  है
 प्रवासी  केवल

 हीं  बल्कि  बहुसंख्यक  सम्‌दाय  से से  भी  प्रवासियों  ब  पा  को  भी  सुलझाया 7

 हैं  कि  कश्मीर  में  तत्काल  राजनेतिक  गतिविधियां  शरू  की  जाये  तथ

 जायें  ताकि  लोगों  के  बीच  जाकर  काम  किया  जा  सके  श्रौर  वहाँ  के  लोग
 बा बनाप्रों

 8  किया  जाना  चाहिये  तथा  सरकार  को  प्रपनी  नीति  स्पष्ट  करनी  च

 सरकार  को
 के

 विभिन्न  ग्रूपों  की  पहुचान  करनी  था  ह
 कौन  से  प्रातंकवादी

 कश्मीर की  प्राज़ादी  की
 मांग

 कर
 रहे

 हैं  भौर
 कौन

 से
 प्र  :  को  पाकिस्तान में  मिलाना

 चाहते  वहाँ  भ्रलगा
 ्

 मी
 कण  कण  परत

 किन्तु
 फिर  भनुच्छेद  370 क  कद

 |
 करने  ।  भारतीय  ही  मांग  हमने

 वामपंथी  दलों  भपती  स्थिति
 |  :  दी  है  कि  हम  भनुच्छेद  370  को  संविधान  में

 245
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 न  न  हे  कन्‍ल्क्‍+  ७  ७  तन»  बमममममक

 रखने  क ेपक्ष में  हैं  ।  अनुच्छेद  370  के  द्वारा  संविधान  में  जम्मू  भ्रौर  कश्मीर  को  जो  विशेष  दर्जा

 दिया गया  है  उसके  ऐतिहासिक  कारण
 प्रगर भ्रनुच्छेद 370  समाप्त  कर  दिया  गया  तो  देश  के

 अन्य  भागों  से  लोग  वहां  पूंजी
 लगाएंगे  और

 व  |
 एमीर  की  जनता  जिस  पहचान

 के  लिए  लड़  रही  है  वा
 त  ।

 का  कह न  शः
 ।  हमने  उस  सरकार  के  का  ना

 पंडितों  का  प  हुआ  ।  उनकी  समस्या  सुलझाई  जानी  वे४
 में  रह  रहे

 कई  प्रवासी  ब्रभिन्न  इकाइयों  कार्यालयों  में  काम  कर  रहे  हैं  ।  सरकार

 का

 र
 समझौता

 हुभ्ा  था  ।  एः  का  त्रिपक्षीय  और  वेतन  के  भगतान  में  बह  समझौता न  नहीं  मल  र

 में  रह  रहे
 सिर्फ  अल्पसंख्यक  समुवाय  के  नहीं  हैँ  बल्कि  वे  बहुसंख्यक  समदाय के  भी  हैं  ।

 प्रवासियों  की
 |  को  भी  सुलझाना  चाहिए

 bs ह
 च

 ड॑  कि  कश्मीर  में  राजनैतिक  प्रक्रिया  तत्का  भर  की  जाए  झ्रौर
 स्थितियां  पैदा  की  जाए  प्रौर  जनता  से  सम्पर्क  किया  जाए  झौर  उनमें  व्याप्त  भावता  का  शमन  करना

 सरकार से
 उम्रवादियों  के  विभिन्न  समूहों  र

 ब्राहिए ।  ऐसे  उग्रवादी  दल  जो
 स्वतंत्र  कश्मीर के  पक्ष  में  हैं

 भरौर  ऐसे  उग्रवादी  दल  जो  पाकिस्तान
 के  साथ  विलय  करना  चाहते  हैं  ।

 करनी  रहा  है  ।  वे  अपने
 की साम्राज्यवादी नीति  से

 इसलिए  सरकार  को  भ्पनी  नीति  स्पष्ट  करनी  चार
 हा

 का
 आए  डक  एड हुए  शोर  कश्मोर  समस्या  पर  लिए

 शीघ्र ही सभी नैतिक दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए । श्री े प्वामी के भ्रपहरण को एक महीना हो गया उनके भविष्य के बारे में सरकार फो एक राज्य की समस्या नहीं भगर कश्मीर 52284 ज् 246
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 एक  कलंक  होगा  ।  इसीलिए  सरकार  को  जम्मू  और  कश्मीर  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  को  रोकने

 के  लिए एक  बैठक  बुलानी  चाहिए  ।

 भर  मोहन
 1951  अर  रे  जरिये  संशोधन  का  तो  घ  इस  बात  के  लिए

 है  कि  सम्पूर्ण देश  का
 प्रतिनिधित्व  भारत

 की
 लोक  सभा  विशेष  स्थित में  पध्य

 धन  होना ही  चाई

 ण्क  पश्लनि

 स

 परवस्थ
 सम्बन्ध

 जहां  तक  जम्म-कश्मीर  की  समस्या  का  सवाल  है
 नहीं  है  ।  वह  सम्पर्ण  भारत  की  भावनाश्रों  की  समस्या  है  भोौ

 रत  से  कश्मीर  का  खत्म  हो  तो  केवल  हम  सेना  भौर  ग्र
 पीर  को  भारत  का  हिस्सा  बनाकर  नहीं  रख  संघर्ष  इसी

 रत  में  हिन्दू  सम्प्रदाय  का  वर्चस्व  चाहते  उनका  एक  निहित उनका  एक  ना
 +-परस्त  शक्तियों  का  थोड़ा-बहुत  प्रवेश  भ्रौर  दखलं

 सती  घाटी  में  भ्रगस्त  को  पाकिस्तान  का  झण्डा  फहराया  जाता  है
 3 ग्राता  है  कि  सम्पूर्ण  देश  में  हिन्दुत्व  की  ध्वजा  लेकर  हम  घूम  ।  ऐसे  लोगों  से

 '  किसी  का  भी  अ्रधिकार  इस  रूप  में  नहीं  है  कि  वह  केवल  असैम्बली
 जनता  या  वहां  की  सरकार  से  तो  कोई  समझौता  नहीं

 नेताशों  ने  कश्मीर  की  जनता  का  जो  नेतत्व  उसके  साथ

 की  भावनाभों  का  एक  शपथ-पत्र  है जिसको  जोड़ने  से  दोनों  की  भावन

 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  भारत  का  जो  सैम्य  बल  सुरक्षा  बल
 की  जो  भाबनाएं  उनको  हम  भारत  के  साथ  नहीं  जोड़  सकते  हैं  ।

 इस  समय  वहां  तीन  शक्तियां  सक्रिय  हैं--एक  शक्ति  जो  सम

 सतान  के  साथ  मिलाना  चाहती  एक  शक्ति  है  जो  जम्म-कह

 |  भारत  के  संविधान  की  धारा  370  है  यह  केवल  घारा  नहीं  भारत  के
 घ्टीय  श्रान्दोलन  का  नेतृत्व  और  जम्म-कश्मीर  की  जो  सम्पूर्ण  जन

 गे  राजशाही  के  खिलाफ  लड़  रहे  उन  दोनों  की  एकता  का  यह  शपथ

 जरिये  भारत  में  उसके  मिलाने  के  लिए  एक  दस्तावेज  तैयार  किया  और  वह

 सरी  शक्ति  भारत  के  नेतृत्व  वाले  कश्मीर  प्र

 बिडम्बना है  कि इसका

 धानिकता के समक्ष
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 तरक्की  के  लिए  क्या  हम  यहां  बैठकर  कोई  राजनीतिक  प्रक्रिया  के  जरिये  प्रयास  नहीं  कर  सकते  ?

 इसलिए  में  कहना  चाहता  हूँ  कि  जम्मू  कश्मीर  में  शी प्रातिशीक्ष  राजनीतिक  और  लोकतांत्रिक
 प्रक्रिया  को  बहाल  किया  जाना  चाहिए  भ्रौर  जब  तक  हम  वहां  लोकतांत्रिक
 करेंगे  जो  वहां  पर  विदेशी हस्त

 जो  आा
 से

 सकते  ।

 जम्मू  की  भी गी  हाल
 उतनी  खराब  नहीं  जैसा  ठीक  ही  इन्होंने  पढ़ा  कि  4  हजार

 घाटी  के  माहौल
 खराब  कर  रहे  हैं  श्रौर  यह  वहां  के  गवंनर  साहब  का  कह

 ऐसे  लोग  जो  भा  ली  ग्रंग  बन  कर  रहना  चाहते  भारत  के  २  संविधान  के  साथ

 उनके  भी  लोक  क  ग्रधिकार  को  हम  डिनाई  करते  उसको  निषेध  करते  रहे

 दाम समझ में  नहीं
 सलिए  श्रीमन्‌  श्रापक  माध्यम  से  में  कहना  चाहता  हें  कि  य  देश  कानून

 रु

 न  हमारे  देश  की  परम्परा  रही  है  कि  ऐसी  शक्तियां  जिन्होंने  भार  खिला
 र  लेकर  लड़ने  का  काम  हमने  उनको  विदेश  से  निमंत्रित  ता

 बन और  स
 ता  के  नाम  जब  भारत  के  संविधान  को  भ्रंगीकार  कर  तो  बिना  वह

 हे
 इच्च  पूर्वी  हिन्दुस्तान  के  एक  राज्य  का  मुख्य  मंत्री  बनाकर  हमने  दिल्ली  से  भेज  मारे

 देश  में  प्रौर  भारत  की  एकता  के  लिए  इस  प्रक्रिया  को  हम  भूतकाल  में  प्रपना  चुके
 कश्मीर

 मेंभी  ह्र्स
 को  अपनाने  में  हमें  किसी  तरह  का  एतराज  नहीं  होना  चाहिए  ।  इस  '  संशोधन

 के  जरिए  ब
 ग्रो  श्रवसर  राव  साहब  ने  दिया  में  उनको  धन्यवाद  देते  हु  कार  को  सुझाव

 देना  चाहता  हूं  ।  प्रातिशी  ध्र  कश्मीर  मे  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  बः  ग्र  र  यह  अ्रध्यादेश

 भी  बेठकर  वहां  गभों  का  किसी  तरह

 यह

 श्री  सभे  सकते  :  निकोबार  द्वीप  सभ  मैं  विधेयक  का
 कक

 ae

 |  हैं  ।  हालांकि  इस  विधेयक  को  हस  सभा  के  सामर  रर

 स्थिति न  है  प्राई  कि  चुनाव  न  करवाए
 ए  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  1989  के
 किया  मैं  कहना  चाहता हूँ  इस

 जा  1989

 चुनावों  के  दौरान
 हैक

 3
 वर्तेमान  चुनावों  में



 क्र

 जानते  हैं  कि  देश  को
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 +“क

 यह  पहले  जनता
 दल

 सरकार  द्वारा  भपनाई  गई

 गलत
 नीतियों

 का परिणाम  है  कि  निर्वाचित
 सरकार

 की  राय  पर
 ध्यान

 नहीं  दिया  इसी
 कार  ्थात्

 ई
 ।  मेरे  विचार

 श्री

 |

 जब  निर्वाचित  सरकार  नहीं  रही  सभी  प्रसामाजिक  त

 से  |  दियों  ने  उस  मौके  का  लाभ  उठाया  और  अब  स्थिति  इतनी  ख

 इसे  सुधा  र  प्रकता  श्रीर  कश्मीर  में  चुनाव  नहीं  करवाए  जा  सकते  ।

 अधिक  अधि  5
 रे

 क्या  हुआ

 |
 श्री  सूर्य  मारायण  यादव  :  )

 :
 सभापति  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि

 प्रभी  माननीय  सदस्य ने  किया  गया  जबकि  यह  सरासर  गलत  भ्ौर

 बेबुनियाद  बात  मैं  र  कहना  चाहता हो  कि  जब  भी  झ्रापकी  सरकार  ने  किसी
 कमीशन  को  बैठाकर इसकी  छानबीन  करायी  तो  कहीं  भो  यह  बात  सिद्ध  नहीं  हुई  कि  वहां  वृथ
 केपचरिंग  हुआ  ।

 सभापति  महोबय  :  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  न  |

 |
 सभापति  महोबय  :  इसमें  कोर्ड  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  श्री  मनोरंजन  आप

 जारी  रख  सकते  हैं  ।
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 वेलातधरलकनलनलललन्ता
 252  वम4न्‍लताटतकर्तशत-त्म5सलर>क,

 श्री  बसुदेव  आचार्म  :  उन्हें  अपने  भाषण  को  विधेयक  तक  ही  सीमित  रखना  वे

 शलात सहोल
 न

 क्ताओं  से  कहूं  कि
 वे

 सिर्फ  विषय  पर  ही
 तो

 मैं  सोचता  हूं
 गओं  को  ।  का  त्याग  करना  इसलिए

 प्रासंगिक  मामले
 होने

 चाहिए  किन्तु  हो  सकता  है  कि  विष
 तः
 संबंधित  न  हों  ।

 भी  बसुदेव  आचार्य
 :

 किन्तु  बिहार  में  मतदान  बातो  बा

 नहीं  छह  वयवबधान |
 प्रासंगिक

 कक

 शी  मनोर  मरा  कहना  य  दिल  विधा  बुजाब  काल

 को
 स्थ  शत

 बगएणप ला  किसी  ढर
 के

 शपते  अधिकार  का  अवीज  कई  के  हि  कि  बॉ
 जाएं  ।  सभी  दत्  हैं  कि  वहां  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  चुनाव  हों  ।  इस

 ४

 कई  मतभेद  नहीं  होना
 चाहिए  ।  व्यबतान  |

 है  अं  त्  ने  के  लिए  स्थितियां  अनक

 करेंगे  ?  3
 ।

 दिन  इस  प्रकार  जन  प्रनिधिनित्व  अधिनियम  और  ३

 का  संशोधन  इस  इस  सदन  में  542  सदस्यों  में  से  केवल  300  स

 म  संविधान  की  '

 eon
 इ

 षु  कਂ

 मं  इसे  विभिर्न  राज्यों  के  लिए
 कल  संशोधित  करना

 ५  अर्थात्‌  नौवीं  लोक  में  असम  संबंधी  एक  इसी

 प्रकार  का  विधेयक  था  और  अन्य  राज्यों  संबंधी  कुछ घर  और  समान  विधेयक  भी  हो  सकते

 कश्मीर  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  पैदा  हो  रही  स्थितियों  से  हम  बहुत  दुःखी  हैं  ।  इस  विधेयक
 को  प्रस्तुत  करने  का  आशय  किसी  व्यवस्था  को  नियमित  करने  से  है  और  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं
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 Se  आअ  अब  का  बल नबी 3  2  अकक  बल  क  अप

 से  हम  कश्मीर  की  समस्या  का  हल  नहीं  ढंढ  पाए
 $  लोगों  की  आकांक्षाओं  पर  उचित  प्रकार  से  विचार  नहं

 सकता  है  कि  हमने  कश्मीर  के  लोगों  के  लिए  और  कश्मीर
 वहां  के  लोगों  को  भली-भांति  समझा  नहीं  पाए  हैं

 1  है  और  कश्मीर  की  समस्या  का  समाधान  ढंठना  है

 से  अन्धकार  में  हैं  कि  आथिर  समस्या  क्‍या  है
 इसके  राजनैतिक

 टे  तु  हम  अभी  तक  समझ  नहीं  पाए  हैं  कि  कश्मीर  में  किस  प्रकार  का  राज -
 हो  सकता  हैं  |  हमें  एक  ही  रास्ता  दिखाई  देता  है  कि  सभी  वि

 अकार  के
 नैतिक  यदि  अभी  तक  कश्मीर  में  कोई  ऐसे  दल  बे

 «
 प्रा  चर्चा  की

 गा  कि  कोई  ऐसे  राजनैतिक  दल  हैं  जिनकी  जड़ें  बास्तव  में  कम्मीर  सें  हैं  ।  किन्सु t  चाहिए

 है  कि  हम  कश्मीर  में  चनावों  को  अब  और  अधिक  आ  क्  र  सकते  ।
 न्ियों  को  सदन  में  आना  चाहिए  ।  यह  हमारे  लिए  दुर्भाग्य  की  बात

 है  कि यहां  पर
 ननिधि  नहीं  हैं  ।  हमें  इस  स्थिति  को  किसी  न  किसी  तरह  से  सम्

 करना  है  और
 निर्धारित  की  जानी  चाहिए  जिससे  आगे  इसे  लटकाया  नहीं  जाएग

 शोधन  भी  पेश  किया  है  और  मेरे  संशोध्षन  का  मुख्य  मुद्दा  यही  है
 यह  सुनिश्चित श्चित

 बनाव  आयोग  को  चुनाव  आगे  लटकाने  की  मनमानी  न  करने  दी  जाए  एक  उचित
 किया  जा  सकता  है  किन्तु  कोई-म-कोई  समय-सीमा  निर्धारि  ।  कि

 प्राध्यम  से  मैंने  ठीक  यही  कहने  का  प्रयास  किया  है

 कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  विश्व  संस्थाओं  का  सहयोग  भी  ले

 व  तक  हम  |

 समा  न  ढूंढने  का  प्रयत्न  करें  ।  इस
 पर  ऐसा

 सा
 संभव है  |  जैसाकि  उदाहरणाथ

 हूं  किन्तु  मेरे  विचार  में  कोई  इसका  विरोध

 LY

 भाजपा  मैं  किसी
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 नहीं  करेगा  ।  यहां पर  उस  दल  का  कोई
 सदस्य

 नहीं
 उन्होंने  सदन  का

 स्थायी बहिष्कार कर  दिया ७  डर  हमने  जिस  धर्मनिरपेक्षता
 का  अनुसरण

 किया  हैं
 इन  दलों के  गठन

 दलों  जो  वास्तव

 डक

 |
 महा  ऐसा  नहीं  है  जिस  पर  हमें  गम्भी  रता  र  करना

 कर  हमें  इस
 |  के  रूप  में  देखना  है  ।  यदि  मझ्ले  ठीक  प्र

 x  है  तो  राष्ट्र-पिता र॒  के  बारे  में  कहा  था  कि  यह  के  अन्धक  ह र
 क प्रकाश  दीप

 कश्मीर  को  अब  किस  नाम  से  पुकारा  इस  स्थित  होम  कंसाकाो
 तिहास  पर  छोड़ता  हू

 नहीं  हट  निर्माताओं ने  कश्मीर  के  लोगों  से  किया
 था  ।  हम  इस  सत्य  को  कैसे  भूल  सकते  हैं  कि  यह  राष्ट्र  कश्मीर  के  लोगों  के  प्रति  ववनबद्ध  हमने

 बहुत  सी  गलतियां  की  हैं  और  कई  भूल-चक  हुई  हैं  ।  यही  समय  हैं  जब  हमें  इस  समस्या  पर  मरहस

 252



 धित्व  )  अध्यादश|  विधेयक

 हाय  यएयणएएणए
 गा

 “7+55+:पथपभाणजणणता 5
 लगाना  है  ।  जहां  तक

 देश  के  उस
 भाग  का

 प्रश्न  हमें  कश्मीर  के  लोगों  को  अपनी  गम्भीरता  का
 न  केवल  शब्दों  अपितु

 कुए  |

 भागों  का
 ग

 एक  मान ननीय

 करते  ।  इसमें

 सम्पूर्ण  राष्ट्र

 )

 हमेशा  उनके  सा्

 यह  हमार
 लोगों की  कोई
 तथा  भारत

 के  लोगों को  €
 को  नाकाम

 में  कश्मीरी  समस्याओं  के  बारे  में  बताना  चाहता  हू
 न  के  भीतर  स्थिति

 सामान्य  नहीं
 की

 ज
 ई  उठाने  ।

 दः  अशोक  ओह

 मस्तिष्क  में
 वन

 हलक
 नकी  मूल  समस्याओं का

 धान  करना  पड़ेगा  ।  उनकी  बेरोजगारी की  समस्या  है  ।  उनके  लिये  मूलभूत
 सुविधाओं

 सुविधाओं  की  कमो  की समस्या  है  ।  प्रशासन  द्वारा  वश्मीरियों की  उपेक्षा  की  जाती  कश्मीर

 के  बहुसंख्यक  लोगों  की  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  ।  हमें  इस  तथ्य  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।
 वर्ष  के  चुनावों में  वहां  क्या  में  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  उसबेः  लिए
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 मे ंकहना  नहीं  चाहता  ।  श्री  जगमोहन  ने  कश्मीर  के  लोगों  के  लिये  क्या  म॑  इस  विषय  को
 भी  नहीं  लेना  चाहता ।  मौः  हक  के  २  की  घटना  में  कितने  बेगुनाह  लोग  राज्य  में

 मारे  गये  थे  ?
 में  इस  ं

 |  चाहता
 ।  वर्तमान  स्थिति  इन  विभिन्‍न

 तथ्यों  की  चरम
 है  जिससे  हम  इन्कार  नहीं

 कर  सकते  भीर  के  बहुसंख्यक  लोगों

 सभापति  महोद  क्र  का  समर्थन  करने  के
 बण्य  स्पਂ  कि  में  इस  विधेयक  का
 मनो  कर  रहा  हूँ  ।  महोदय

 क  इस  सभा  म॑  कुछ  राज्यों का
 !  एक  अर  का  है  तथा  हमें  इस  स्थिति  को

 परी  ईमानदारी  के  साथ  प्रयत्न  करना  यह  कोई

 का  कोई  रास्ता  नहीं ।
 प्रारे

 सम्मुख  विधेयक के  रूप  में  सभा  की  एकमत  से  यही  राय  #

 कि  जम्मू  और  कश्मीर  में  केवल आज  से  नहीं  बॉ  लक  पिछले  थु;छ  वर्षों  से  जो  स्थिति  उत्पन्न  हा

 रही  है  वह  केवल  कानून एवं  व्यवस्था की  ही  समस्या  नहीं  इसमें  कोई  शक  नहीं कि  इसमें
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 मिय-दनानानयन  धन  है। लेकिन यह केवल  dani aes  |

 व्यवस्था  की  सस्मया
 भी

 शारि  ल  लेकिन  यह  केव  नि

 का 3४  अब
 उससे  त्मी  परे

 याग  से  है|  हल  ककया  जाना  जरू

 ए  आम  सहमति  होना  आवश्यक  है  ।  सभा  का  एक  वर  छेद  !  370  को र  दे  रहा  उन्हें  यह  समझने  का  प्रयास  करना  चाहिए  बि

 का
 है

 और  जब  ऐसी  गतिविधियों  को  सीमा  के  सीमा  के  बाहर
 तथा  सीमा के 1  शक्तियों  द्वारा  प्रोत्साहन  दिया  जाता  तब  अनुच्छेद  3;

 हु
 नेकी

 चित  नहीं  है  ।  ठीक-ठीक  कहें  तो  हमारे  भारतीय  जनता  पार्टी  के
 सदस्य

 साथियों  को
 फ्री  समझना  चाहिए  तथा  अनुच्छेद  370  को  समा  रे  गी  मांग के

 करना  चाहिये  |  में  समझ  नहीं  पा  रहा  हैँ  कि  भारतीय
 ता

 दस्य  किस  प्रकार  अपनी  इस  मांग  पर  जोर  दे  रहे  हैं  जबकि
 ही  अपनी

 बशेषताओं  तथा  अयनी  जीवन  शैली  आदि  के  कारण  १  एक  अलग
 न  सभो  पहलओं  तथा  दंश  को  ष्  त्त

 ell

 और
 विधान  की  नींव  रखने  वाले  हमारे  प  ढ  स  उपबंध  के

 सांग  पर  अडेंजए

 थे  डा  किस्तान  स
 रत  के  विरुद्ध यह  स्पष्ट  है  |  ग  कै

 कफ
 7  पंजाब  में

 ऐ  अकलकेक
 मे  इसके  परिणामों

 हम  सभी  भं  में  जितना  जल्द  हो  सके

 मीतिक  प्रक्रिया शुरू  की  जानी  चाहिये ।  सभी  जानते  हैं  कि  जनता  दल  के  शासन  के  समय  वहां  स्थिति
 और  बिगड़ी  ।  जम्मू  और  वः्मीर  में  जब  एक  निर्वाचित  विधान  सभा को  भंग  किया  गया  तो  लोक

 तांज़िक  मूल्यों  को  अपूरणीय  क्षति  पहुंची  ।  तत्कालीन  गृह  मन्त्री  तो  उस  राज्य  से  ही  उसी
 प्रकार  एक  राज्य  मन्ती  भी  थे  परन्तु  वे  उससे  संतुष्ट  नहीं  थे तथा  उनके  केवल  जम्मू  और  कश्मीर

 ऐप 4 ९
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 के  मामलों  हेतु  भी  एक  मन्‍्त्री थे  ।  परन्तु  इसका  स्पष्ट  परिणाम  यह  हुआ  कि  इससे  वहां  भ्रम  फंला

 में  इस  सभा  का
 ्  ।  जैसा  कि  आप जानते  हैं  कि  कश्मीर  हम

 सभी  को  बहुत  प्रिय  है
 '  ;  इसे  सामान्य  हालत में  आना  चाहिये  ।  लेकिन

 किसी  भी  व्यक्ति  ने
 रवि

 चुनाव  करवाने  के  लिये  सबसे  पहला
 आधार

 यह
 है

 कि  चुना
 चाहिये  । जम्मू और  कश्मीर  की  परिस्थितियां

 स्वतन्त्र एवं  निष्पक्ष  चुनाव  हेतु  न  ही  अध्यादेश  जार  करने  के  समय  तथा  न  ही  अब  सही  हैं  ।

 4.00  मनण्प०

 देश  के  कुछ  भागों  में  चुनावों  को  हम  कब  तक  टाल  सकते  हैं
 ?

 इन  शब्दों  के  में  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  परन्तु  जैसा  मैंने  पहले  कहा  खुशी  से

 नहीं  बल्कि  मजबूरी  के  कारण  म॑  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।  हम  सभी  की  उम्मीद  है  कि  इस
 प्रकार  की  दुःखद  स्थिति  कश्मीर

 में  लम्बे  समय तक  नहीं  रहेगी  ।

 म०  प०

 के  अधीन  चर्चा

 देश  में  बाढ़  तथा  सूखे  को  स्थिति

 सभापति  महोदय  :  डा०  लथ्ष्मीनारायण  पाण्डेय  अनुपस्थित  है  ।  श्री  सत्य  नारायण  जटिया
 भी  अनुपस्थित  है  ।  श्री  बी०  एस०  राव  और  श्री  राम  विलास  पासवान  भी  यहां  नहीं  अगले
 व्यक्ति  श्री  चन्द्र  जीत  यादव  है  ।

 श्री  चन्ाजीत  यादव  :  सभापति  आज  हम  सदन  में  देश  के  बड़े  भाग  मे
 उत्पन्न

 सूखा और देश के कुछ भागों में बाढ़ की गम्भीर स्थिति पर विचार करते आ रहे यह 256



 16  1913  (  शक  )  नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 £
 एक  ऐसा  साल  है  जिसमें  पिछले  चार-पांच  बरसों  के  बाद  पहली  बार  देश  में  किसानों  का  बहुत  बड़ा
 भाग

 जो  है  बह  या  तो  सूखे  से  प्रभावित  हुआ  है  या  गम्भीर
 हुआ  है  ।  इस  सदन में  इस  स  प्बन्ध  में

 बाई
 बार

 गम्भीर

 में  सूखे  और  बाढ़ की
 हि

 आज  जं
 हे

 ,  उससे  पूरा  दिल्ली
 दान  द  हिस्सा  वेत्  हल  तती

 जो  बयान  पूरी  स्थिति पर  प्रकाश  डालते  हुए  भी  पूरी  सच्चाई  पस  बयान  से  प्रकट  नहीं  होती  ।

 वास्तविकता  यह  है  कि  उत्तर  हरियाणा  और  रास्जथान  के  कुछ  भागों  की

 पूरी  खरीफ  की  फसल  बरबाद  हो  गयी  है  और  धान  की  स्थिति  के  बारे  में  स्वयं  कृषि  मन्‍्त्री  ने  स्वीकार

 257
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 किया  है  कि  बिहार  के  अन्दर  नामल  धान  की  रोपाई  होनी  चाहिये  उसमें  25  फीसदी  हुई  है  और

 पूरे  उत्तर  प्रदेश  में  केवल  40  प्रतिशत  हुई  है  ।  ज्वार  तो  करीव-करीब  तवाह  हो  गये  हैं  ।

 हो  गया  है  ओ  त्रा  पिछले  5--7  सालों  में  इतना  भयंकर  सूखा  नहीं  पड़ा

 य  छ  किसानों  कर  रहा  था  ।  उन्होंने  कहा  कि  सबसे  बड़ा  संव

 /
 बे  चारा  नहीं  दूसरा  सबसे  बड़ा  संकट  यह  है  कि  जो  कुछ  हम

 शुरू  में
 गया  क्‍योंकि  जो  बीज  खेत  में  डालने  के  लिये  वह  डाल  दिय

 बीज  भी
 है  और  खाने  भर  को  कुछ  नहीं  है  ।  ऐसे  समय  में  लगान  क

 विद्या्थि  क्रीस  देनी  पड़  रही  पशुओं  के  चारे  के  लिये  उन्हें  परेशान  होना  ्‌
 रे  लो

 हे

 म्भीर  स्थिति  हमारे  देश  में  पैदा  हो  जाये  ।  इसमें  उत्तर  प्रदेश  4
 4  करोड़

 बिहार  की  6-7  करोड़  आबादी  इस  संकट  की  शिकार  गयी  हैं
 मलाकर

 पच्ची  हु  |  उत्तर  भारत  में  सूखे  के  अन्दर  प्रभावित  हुई  सबसे  दु:ख  ब
 है  कि

 ग्राज  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करने  में  समर्थ  नहीं  हैं  ।  में  खासतौर  से  उत्तर  प्र  बारे

 नह

 ब्राहता  हूं  ।  अभी  तक  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सूख्छे  की  स्थिति  की  गम्भीरता  *  का

 नह  कोई  10  दिन  पहले  मंने  अखबारों  में  यह  बयान  पढ़ा  कि  उत्तर  प्रदेश  के  ।

 कि  हम  300  करोड़  रुपया  सूखे  की  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिये  खर्च
 स्थिति  यह  है  कि  ज़िलों  के  अन्दर  सूखे  का  मुकाबला  करने  के  लिये  जो  बिल्कुल  पह

 था  कि  लगान  की  वसूली  बन्द  कर  देनी  चाहिए  बच्चों  के  सकल  की  फीर

 वहु  कदम  भी  नहों  उठाए  गए  और  इस  स्थिति  का  मकाबला  करने  के

 दूसरा
 काम  होना  चाहिये  था  कि  ट्यूबबल  की  मरम्मत  होती  ताकि  ट्यूबवैल  ठीक  से  च

 में  ठीਂ  |  पानी  आता  ।  आज  स्थिति  यह  हो  गई  है  कि  आधे  से  ज्यादा  सरकारी  टय  में ठी' | पानी आता । आज स्थिति यह हो गई है कि आधे से ज्यादा सरकारी ट्यूबबेल  उत्तर

 प्रदेश के  अन्दर  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  और  न  ही  बिहार  के  अन्दर  काम  कर  रहे  सा

 हे
 अन्दर

 आधे  से  ज्य  ्॒यूबवल  आज  काम  नहीं  कर  रहे  नहर  दर

 सरकार  को  सूखे  थति  की  गम्भीरता  होनी
 म॑

 यह  है  कि  उस  अहसास की
 कर  मुकाबला  वह  कर रहे
 258
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 कक  २+-०-७७७७  व्व्वम्यान्‍»क  >  है  *  जे  हे  के  ०-8  ले अनिनरन«>-«<«्न>«-भभभभा.  8  ललमलमकानम--मक कण  का  लत  कललबनन्‍मभ«क  3.  0८  eeen;  ++अमम-ममझमन  3  कला  अनगनान»>नन-.-तक
 आज  बिहार  सरकार  अगर  बुछ  करना भी  चाहे  तो  कुछ  कर  नहीं  इसलिये

 कि  उसके  पास  साधन  की  कमी  है
 ।

 हम  लोगों  ने  इस  सदन  के  बार  इस  प्रश्न  को  उठाया
 कि  कोयले  से  जो  उपकर  बिहार

 सरकार  को
 मिलत  म  को

 बाद  बह  पैसा  आना
 बन्द

 हो
 गया  ।  केन्द्रीय  सरकार

 को
 तत्काल  कम  से  कम

 सामान्य
 स्थिति  में

 आप
 चाहे

 कदम
 नहीं  उठाते

 |  तत्काल  जिस  कदम  को  उठाना  चाहिए  था  र

 वह  नहीं  उठाया  गया  ।  मैंने  कृषि  मन्त्री  जी  के  ब्यान  में  देख
 ईन्द्रीय  विशेष  सहायता  कोष  उसका  आधा  रुपय

 मझता  हूं  कि  आधा  नहीं  देना  चाहिये  इस  विशेष  स्थिति  में  जब
 दे

 रहा  उस  आर्थिक  संकट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  संकट  और  *

 नी  चाहिए  और  किसानों  को  और  कृषि  का  जो  योगद

 वह  घटना  नहीं  चाहिए  ।  आपको  इस  वक्‍त  तक  प्‌
 मे  अभी  भी  क्षि  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करूगा  कि  आप  अपने

 ढाइए  ।  तत्काल  जो  आधा  रुपया  और  केन्द्रीय  सरकार

 सरकारों  कों  दीजिए  और  राज्य  सरकारों  की
 क  कोई  बंठक  केन्द्र  और  राज्यों  की  सूखे  की  स्थिति  का

 गह  बीत  कोई  ऐसी  जिसको  सेन्स  ऑफ  अज॑नन्‍्र

 भंग  पक  से  5:  अन्न  दंकर  सहायता  कर
 आदमियों

 के  लि लिये  क  यवस्था  कर  दी  जाती  कछ  को  तात्कालिक  रोजगार  देकर  सहाय
 दी  जाती

 मगः
 गें

 के  लिये  चारे  का  भण्डार  बड़े  पैमाने  खासकर  केन्द्रीय  पैमाने  '
 करने  !

 हसीलिये  में  कहता  हं  कि  इसे  र रे  यहां  नहीं  है  । हीं  ः
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 दूसरी  बात  यह  है  कि  आज  हमारी  व्यवस्था  में  कमी  है  ।  वह  कमी  यह  है  कि  जब  सूखा  पड़
 जाता  लोग  परेशान होने  लगते  तब  हम उसके  सम्बन्ध  में  कदम  उठाने  की  सोचते  कभी

 इन  प्रश्तों  पर  गम्भीरता से  नहीं  सोचा
 गया

 ।  अब  समय  आ  गया  है  कि  भारत  जैसे  देश  जहां
 इतनी  बड़ी  जनसंख्या है

 ह  करोड़ लोग
 उससे  प्रभावित

 र  5
 कर

 होते  यह  कोई  छोटी
 बड़े  पैमाने  पर  लोगों  की  सहायता  करने

 की  आवश्यकता  होती
 बा  पड़ता  इसके  क्या  उारण  दुनिया  भर  में  मानी  हुई  बात  है

 प्रमि  के  उ_हाई  भाग  में  वन  होने  चाह  ज्ञारोपण  होना
 प्रतिशत  भाग  में  घटते-घटते  वन  रह  गये  हए शक  गम्भी

 र
 त्न्‍र  वन  कटते  चले  जा  रह  हैं  और  पिछले  7  सालों  मे  t

 ay कक  हक

 ५  जिनकी  लकड़ी  मकानों  में  या  दूसरे  कामों  में  इस्तेः
 हो  सके  ।  ऐसे

 पेड़  लगाने  5  ग्री  छायादार  जो  हमारे  देश  के  वातावरण  को  स्वच्छ

 बा  कमा

 ।

 हल  काम  करीब-करीब  समाप्त  सा  हो  रहा  है  ।  यह  ४

 का  विषय  यह  है  कि  हमारे  देश  में  जितना  पानी  बरसता  है  के  पानी  को
 स्था  अपर्याप्त  है  ।  जितने  बांध  बने  पहले  तो  आवश्य

 है  अनुल
 बांध

 इले  ऐसा  होता  था  कि  गांवों  में  लोग  तालाब  या  पो

 रे
 थे  और  उसका

 पा बानी  सि |  नये  काम  आता  था  लेकिन  जब  से  नहरें  बननी  श्रू  हुई
 है  बवैल  लगने  शुरू

 हुए  बा  बनने  लगे  लोगों  की  वह  प्रवत्ति  खत्म  सी  हो  गई  पहले
 |
 गांवों  के  अन्दर

 अ

 ताल
 र  पोखरों  में  लोगों  ने  खेती  करना  शुरू  कर  दिया  है  जहां  पहले

 ट्ठा  किया  जाता

 बाफ
 ध्यवस्था  भी  समाप्त  हो  गयी  ।  में  समझता  हूं  कि  गांव  सभ

 रकार  की  और सनि  ये  जायें  कि  हर  गांव  के  तालाब  और  पोखरे  की  रक्षा  होनी  चाहिये

 नये  ना  चाहिये  और  ठीक  तरह  से  उनकी  देखभाल  होनी  चाहिये  ता  बश्यकता  के

 ॥

 एप  ह

 षज्ञों  का  ख्याल  है  कि  जिसे  हम  प्रोन  एरिया

 नानक

 वह  बहुत
 बड़े  पैमाने  पर  हमारे  देश  में  कहा  जा

 an

 +  ह  कन्‍र्न-+

 कि
 कि  यह
 दी
 मे

 जा
 लि ये  जो  कदम उठाने  चाहिये  वे  नहीं  उठाए  जा

 ०  अकक
 इमजेंन्सी की  तरह  ट्रीट  करते  हैं  ।  जब  सूखा  आ  गया  तो

 थोड़ा बहुत राहृत का काम लोगों की सहायता करो और उसमें से ज्यादा से ज्यादा रुपया 260
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 जाता  कोई  स्थायी  चीज  नहीं  बनती  है  ।
 में  कृषि  मन्त्री  जी  से
 उसकी  जानकारी  है  हल
 समय  आ  गया  है  जब भारत
 हर  4  साल मे ंसूखा  ५

 उस  मास्टर
 कक

 यार
 कर

 ने  के  पहले
 र

 सरकार  न्‍  राय  लेनी  ज  बशेयजञों  की  राय

 कृषि  क्री  निगाह  में  यह  जरूर  आया  वाशिगटन  में  एक  संर  जसका  नाम
 गयट  आफ  गटन  इस  संस्था  के  लोग  इन  बातों  कਂ  हे  '  करते  हैं  कि

 नी  की  स्थिति  कहां  भचाल  आ  सकत

 ४०४
 पड़

 गी  हैकि  1990  से  2000  तक  |

 हा

 है  और  जिन  देशों  और  क्षेत्रों  की  पहचान  की  उनमें  उन  न  ॥
 उल्लेख  कि  उन्होंने  कहा  है  कि  1990  से  2  हजार  के  बीच  में  भारत  में

 पड़  सकता है
 और  ह़  ्घा

 1  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हए  अभी  से  कदम  उठाया  जाना  चाहि  नए  कालिक

 कदम  उ  श्राप  सूखे  का  मुकाबला  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  आपको  यह  भी  मालूम  है
 दि

 हि

 कक

 साब
 देश  का  अर्थ  तन्‍्त्र  प्रभावित  हो  तो  किसान  कम  से  कम  दो  साल  भगतत

 ब
 उ

 कमर  वह  करें  से  लद  जाता  उसके  बच्चों  की  पढ़ाई  छट  जाती  है
 प

 के
 जा

 उसके  पश  बिक  जाते  हैं  ।  एक  साल  के  सख्े  का  प्रभाव  आम  किसान  होती  कम

 से  ब  मद
 शक  पडता  है  और  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  भी  उससे  बड़े  थे  प्र+

 त  होती

 विक्का

 कालाहांडी  तो  एक  उदाहरण  बन  गया  हैं  जहां  बड़े  पैमाने  पर
 बिनाश

 हुआ  जिर
 |  अपने  देश  का  ही  सारी  दुनिया  का  ध्यान  खींचा  सवाल

 यह  नहीं  है
 नकी  गवर्नमेंट  करती  है  या  यहां  की  गवर्नमंट  करती  है  ।  सवा  >

 के  हमारी
 जनता  उस  कार  होती  है  ।  यह  सही  बात  है  कि  प्रथम  कत्तंव्य  राज्य  सरका  लेकिन

 से  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  जो  आज  पूरे  देश  की  अर्थं-व्यवस्था  मे
 |  सरकारों

 वह  पर्याप्त  नहीं  है  कि  वे  इस  संकट  का  बड़े  पैमाने  पर  र  ला

 में  बहत  गम्भीरता  से  इस  सदन  का  और  खासतौर  से  कृषि  मर

 स्थिति  है  ध्यान  खींच  रहा  हं
 और  में  यह  आशा  करता  हूं  कि  जब  वे  अपना  जअ्

 $  बारे  में  वे  यहां  स्पष्ट  घोषणा  करेंगे  कि

 पर
 न

 कह भी  मौसम  विशेषज्ञ  घोषणा
 करते

 हों
 लेकिन

 इस  बात
 की  ग

 है  कि  बाद  बाले  वर्षों  में

 सामान्य वर्षा इन क्षेत्रों में हो जा ली प बुरा असर पड़ने वाला है । इसलिये कृषि मन्‍्त्री जी की उन बातों के ऊपर घोषणा
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 अजित  +-  *++  *ििजनननन  ee

 जो  नुकसान  इन  क्षेत्रों  में  हुआ  है  उन  किसानों  के  लिये  क्या  करने  जा  रहे  क्या  उनका  पूरा  लगान
 माफ  किया  जाएगा  जैसी  कि  में  मांग  कर  रहा हूं  कि करना  चाहिए  ।  विद्यार्थियों  की  फीस  थे  मांग
 कर  रहा  हूं  कि माफ  करनी  चाहिये

 ।  मैं  सराकर को  इस
 बात

 की  सलाह  देना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र
 सरकार  को  देखना  चाहिये  कि  जब  बरसा

 ;
 दो महीने  पहले  सभी

 राह  चली

 चमिकय  अरड  आधी  आह

 चाहे  वहां तो  वहुत  बड़ा  नुकसान  |
 उनकी  मेंटनेंस

 पह  नहीं  *
 ब्रा  पड़  जाए

 प्र  लोगों  के  पास  आकर  कहते  पड़  गया  है  और
 सिफारिश  करें  ।  अधिकारियों

 की
 इतनी

 संबेदन |  पथ  A  वि  सान  द॑  र  हाथ  जोड़कर
 हुए  ,  हमारा  दि  ।  ९  गम  प
 इस  बात  के  लिये  पूरी  तरह  से  आगाह  बा  किये

 ईन्टर  बना  हुआ  है  जो  आपातकालीन  अ
 का

 केन्द्र  जी  जिला  स्तर  के  ऊपर  है  हु  हू

 उत्तर  बहार  और  उड़ीसा  ये  3-4  ऐसे  सूबे  हैं  जहां  वितरण

 की  दुकान  ्
 पर्याप्त  है  ।  हम  क्‍यों  नहीं  इस  बात  की  गारन्टी  करते  कि  4

 जनसंख्य
 संख्या

 :
 क  ऐसी  फेयर  प्राइस  शौप  चलेगी  जहां  आवश्यक  सामान

 स्णे  रि मे  एहेगा  ।  इसके  ऊपर  भी  आपको  कुछ  करना  चाहिये  ।

 हि
 आज  रेडियो  में

 सुना
 कि

 कृषि
 मंत्री  जी  ने  कोई

 बैठक
 बलाई  है  खासते

 '  फर्टिलाईजर
 स्थिति  के

 बारे  मे  ै ।  में  आपस  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  फटिलाइु

 हक
 थी

 तो  क्‍या  यही  समय  था  जब  सूखे  स  किसान  तबाह  हो  रहा  बाढ़  से
 रहा

 प्र  बढ़  रहा  उसे  हर  चीज  महंगी  ख  रीदनी  पड  रही  उसकी  की
 ही  उस  वक्‍त  यह  कदम  लाया  उसका  नतीजा  क्‍या

 हु  शत  बाण कं  «७

 जाया

 54 मेरे  जिले  के  किसान  आए  थे  ।  मैन  उनसे  पछा  त
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 क

 बोने  का  समय  आये  तो  उद्योगों  को  दी  जाने  वाली  बिज
 20  2  0  और  25

 फीसदी  कम  दी  जाये  ।  फिर  आप  उस  बिजली  को  किसानों  को  उपलब्ध  ताकि  एक  महीने
 हक

 जैन

 |  का  खरीफ  के  समय  रबी  के  समय  उ

 sab
 पर्याप्त

 बिजली  मिल  ग्रानी  के  अभाव  में  किसान  की  फसल  की  बुआई  रुकः  चाहिये  ।  मेँ  ऐसा

 समझता
 के  लिये  जरूर  कोई  योजना  बनानी  चाहिये  ।

 ः

 में
 त  समाप्त  करते  हुए  कहना  चाहता  हुं  कि  एक  राष्ट्रीय  कार्य  ः  और  बाढ़

 विष्  बला  करने  के  लिये  सरकार  को  बनान  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  आशा  करता

 हे

 न्त्री
 जी  तात्कालिक  कदम  उठायेंगे  ।  इस  समस्या  का  निदान  करने  ह

 हक ना  चाहिये  जि
 ल्‍ ससे  हमेशा-हमेशा  के  लिये  इस  सखे  की  स्थिति  का  हम  मक  ;

 -

 ए  |ज  और  घ्यान  दिलाने  वाली  है  और  वह  अंडर-ग्राऊंड  वाटर  के  ब
 का  सर्वे के  अनुसार  सारे  देश  में  जो  घरती  के  भूतल  के  अन्दर  पानी  ६

 पः

 ० फीसदी  प्रयोग  हो  रहा  है  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  देश  के  बडे  भ
 बवैल

 देश  के  बड़े  भागों  में  क्या  हमने  कोई  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  की  है  कि  हम  कट
 नी  को  निकाल  कर  उसका  मकाबला  कर  सक  ।  इस  बात  को  देखना  कि  कि गया

 गीय  योजना  बना  सकते  हैं  या  ऐसे  कोई  स्टोर  बना  सकते  हैं  ताकि  उन
 एक  जगह

 के--जैसे  नहरों  को  मिलाने  की  बात  है  और  कई  नहरों  को

 शा  सकते
 हैं  ।

 मुख  नहरों  को  आपस  में  मिला  उनको  जोड़  दें  ताकि  एक  भाग  में  अगर  संकट
 नहरों  के  जरिये  दूसरे  भाग  में  हम  तत्काल  पानी  ले  जा  सके  ्

 हट
 र  तभी

 है  जब  आप  राष्ट्रीय  पैमाने  पर  पहल  करेंगे  और  राष्ट्रीय  पैमान  इस
 विशा  में

 पड़ता
 ।

 कदम  राज्य  सरकारों  को  हस  वक्‍त  धन  और  मदद  की  जरूरत  है  मे
 करके  इस

 संकट  के  र
 '  में  आप  उनको  और  घन  दीजिए  ।

 अर आाय  के  आप  हैं  अब  कफ  हैं  कि  जार  जाता  जा  कब
 तरल  ।

 श्री  अर्जुन  चरण  सेठी
 अं 2  डिआ+७४

 5)  :  हमारी व्यवस्था की  यह  एक  विचित्र  बात  है  कि

 जब  हमारे देश  का  एक
 हिस्सा

 सूखे  से
 प्रभावित

 है  हो  रहा  तो  दूसरा  भाग  बाढ़  से  प्रभावित  होता
 है  ।  मेरे  पास  सीमित  समय  अतः  में  माननीय  कृषि  मन्‍्त्री  के  विचारार्थ  कुछ  मुद्दे  उठाना  चाहता
 हे  ।

 263
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 उड़ीसा  में  जुलाई  के  अन्तिम  सप्ताह  में  मूसलाधार  बारिश  हुई  थी  ।  12  घण्टों के  दौरान
 14  इंच  बारिश  हुई  थी  जिससे  बालासोर काल

 गंजम  और  पुरी  में  भारी  जान
 नि

 याद  दिलाना  चाहता  हूं
 कि  पिछले  वर्ष  ं  पाई

 थी  और  इस  वर्ष  इस  बात  की

 प्रशासन  ने  राज्य
 तया  पश्चिमी  भागों  में  सखे  लिये

 ण्टों  की  1  अचानक  मसलाधार  वर्षो  अच
 बाढ़  आई  गई

 तन  को  बहत  हानि  हई  है  ।  मैं  इस  बात  का  उल्लेख  गह् हता हे  कि
 पिछले  वर्षों  में  लगातार  बाढ़  से  प्रभावित  रहा

 वित  नहीं  हुआ  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  छः  खण्ड  प्रभावि

 ्ञ
 वर्षा का

 था  कि  अचानक  सभी  जसे  बैत  रणी
 नर्दी  प

 जिसमें  5  लाख  लोग  और  कंसबंस  6  हजाः  ४  बती
 7  यह  कोई  छोटी  सी  बात  नहीं  ऐस

 शीओ  कला

 चार्य  पीठासीन  हमें  बताया  गया  है
 |  किन्‍त  इस  पर  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  अभी  तक

 ।  की  मांग  की  थी  वह  राज्य  सरकार  ने  नहीं  दिय
 क  केन्द्र  अवश्य  उड़ीसा  सरकार  से  स्पष्टीकरण  की  मांग  4

 प्र॒  परियोजना  को  आरम्भ  नहीं  किया  उ

 गजम  और  भद्रक  की  निकासी  ब्य  ओर  ध्यान

 ६४४

 तो  बाढ़  की  सम्भावना  बनी  रहेगी  और  हर  तरह  की  प्राकृ
 #  आपदा  बा

 हि:2र
 कती  है

 जिससे  वहां  के  लाखों  लोग  प्रभावित  हो  सकते  हैं  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि
 मन्त्री

 प्रहोदय
 शा  में  कदम  उठाएंगे  ।  राज्य  सरकार  ने  कदम  उठाए  ये  सब  री ग्  नस  मं

 हैं  ।  जब  तक
 शेषतया  नदी  मुख  पर  गाद  और  नदी  तलों  की  निकार्स

 गदि  समस्याओं
 को  सुलझाने  के  थायी  उपाय  नहीं  किए  हर  बार  बाठ  आएंगग

 कृतिक  आपदाओं

 मैं  एक  घटना  की  ओर  उनका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  पिछले  वर्ष  भयानक  बाढ़  आई  थी  और

 264
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 यह  अप्रत्याशित  थी  ।  जब श्री चन्द्र शेखर  प्रधान  मन्त्री  उन्होने उस  क्षेत्र  का दौरा  किया  था  और

 ने  भी  उस
 क्षेत्र

 का  दौरा  किया  एक  केन्द्रीय दल  ने  भी  इस
 क्षेत्र  का  दौरा

 किया
 या  है

 3०

 राशि  उपलब्ध

 नहीं  कराई  राज्य  गरास  केवल  आपद  राहत  कोष  हैं  नो
 कि  पहले  ही  समाप्त होने

 चुका  है
 भीर TATS  ।

 क
 हि  न्‍

 न्द्र
 न्‍

 और  अधिक  धनराशि  देने  का  अन  कर
 र

 रही  है  ।  किन्तु

 मैं  भीर  ॒चाई  परियोजना  का  भी  उन्लेख  करना  चाहता  सद
 कैबल

 ही  उपस्थित  हे  जल  संसाधन
 मन्त्रीं

 नहीं  हैं  |  मैं  कृषि  मन्त्री
 र्ज

 2
 खर्च  किए  जाने  वाली  घनराशि  व्यर्थ  जायेगी  ।

 7  कोई  अन्त
 सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इन  बर्ड

 पत्योजताओों  को
 कासी  समस्या  को  सलझाया  जा

 वर्ष  अनेक  समस्‍्याएँ

 गो  हे  परिण  बहन  से  क्षेत्र
 ज

 कण

 चन  क्षेत्र
 त्रा  जब  तक  इन  परियोजनाओं  के

 लि

 होई  बड़ी  योजना करा  कोई  समाधान  नहीं  होगा  इसलिए  मैं  सरकार से  इन

 यक  नदियां  है  ।  भारी  वर्षा  हाने  से  इन  सहायक  नददि  ॥
 व

 ऐ  नदियों

 नर्वाचित  माननीय  संदस्थ  ने  इस  ब
 ख  किया  है  कि  राज्य

 कालीन  आवश्कताओं  कि  प्रति  के  लिए  चावल  का
 त  भण्डार  नहीं  हैं  । पं

 दाह  कली  मरे  कि  समस्या  व

 करे
 और

 राज्य र  उपलब्ध  कराये
 ।  राज्य  सरकार

 थ  मैं  पनः  सरकार  से  निवेदन  करता  हं  कि  इन  समस्य
 प्मा धान  करन

 द्ी्धकालीन  उपाय  करे  ।  राज्य  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  के
 लिए

 हर
 स  किये

 7222 पी भाग प्रति वर्ध सूखे या बाढ़ से प्रभावित होता किन टवर्ती क्षेत्र सदा त्न गयी कार्य पर खर्च करती हैं उससे समस्या का समाधान हो श्री अनन्त बेंकट रेडडी सभापति मैं जनपद से सम्बन्ध रखता हूं जो आन्ध्र प्रदेश का सबसे पिछड़ा हआ और अकालग्रस्त क्षेत्र है । 265
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 जआन  मय  अन्‍चकापानओन  चलन कि  वा  +वा  तततनीीननी  ८  “5  आल  नाना  5  सत-+-+ः

 माननीय  कृषि  मन्त्री  द्वारा  एक  1991  को  दिए  गए  वक्तव्य  को  पढ़ने  मुझे  यह his
 जानकर  बहुत

 अर  इता का
 कि

 उन्होंने
 सामान्य तौर  पर  आन्ध्र  प्रदेश  में  न

 लम्बे  समय  से

 लगातार  प्रभावित  क्षेत्रों 3  | नहीं  किया
 आठवें

 अनुच्छेद  में  कहा  ग़या|

 नौर  पर  प्रा  रयालासीमा  और
 र  में  बिल्कुल  भी  वर्षा  नहीं  सभी  टेक  सिंच

 कृष
 पर  लोगों  और  पशओं  को  जल  की  कमी  से  कष्ट  का  सामना  करन

 BRE  हि  ि  अआ  ८  6 छले  30  वर्षों  से  अकाल  और  सूखे  से  ग्रस्त  रहा  परे  जिले

 अनुमान मान  न
 के  कारण  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  यह  कष्ट  म

 के  के  कारण  हैं  हां  वर्षा  क  ४
 अनम  त्पा

 श्री  आर०  ):  सभापति  यह  जो  सूखे  और  धादू
 कई  उदाहरण  आपके  सामने  पेश  किए  हैं  ।

 का  ध्यान  आक  चाहता  हूं  ।  भी  जुलाई  के  आखिरी  में  बारिश  हुई
 जिले में इन्द्राव  ल  प्रोजेक्ट  में  100  कुशल  और  अकुशल  कामगार  वारिश

 उनमें  से  ye  ।  ऐसी
 खबर

 आई  है  ।  मु  क्तिगढ़  पावर
 प्रोजे  कट

 में  20(
 व
 पड़े

 वाले  |
 a

 इसी  तरह  से  कर्नाटक  तृगभद्रा  नदिय  |  बाढ़
 ग्रोग  मर  गए  ऐसी  खबर  हैं  ।

 रस
 सबस  ददनाक  घटना  तो  महाराष्ट्र  में  वर्धा  नदी  में

 के
 आई

 कैचमेंट
 ae

 रया  श  के  बंतूल  जिले  से  निकलती  वहां  काफी  बारिश  इई
 और  महाराष्ट्र म

 ॥्  Ta  स्शिजडर्ड मागपुर  जिले  की  नरखेंड
 तहसील  में  भी  करौबन  20  इंच  बारिश  हू  ै

 के  20  गांवों  के  परोवाष्ट  मिर्जापर  पवनी आदि  गांवों  के
 1000  से  ज्यादा लोग  मर  गाए 3

 इ
 जो  अभी  तक  लापता  हैं  ।  इसमें

 कम  से  कम  ।  लाख  या  50  हजार  एकड़  जमीन  पानी  के  अंदर  डूब  गई  और  सारी  फसल  बरबाद  हो
 गई  ।  इस  बाढ़  का  ताण्डव  इतना  भीषण  हआ  कि  वर्धा  नदी  से  तहसील  जिले  अमरावती  जिले  में

 ।0  गांवों  में  तबाही  छा  नुकसान  हुआ  ।  बहुत  से  लोग  मारे  मरने  वालों  की  संख्या  सरकार
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 की  ओर  से  बहत  कम  बताई  जाती  है  ।  अकेले  मोवाड़  में  500  से  ज्यादा  लोग  मारे  गए  और

 सभापति
 गण

 4 शबा  हुआ का  हर
 थी  वहां  पर  गए  कक  डीएसपी  से

 जाए  को  आता
 आता  दि  रत  अत

 औ
 अरपसक  रची  बे  आएं  है  र्य  शो

 को  डतारोस

 य कक

 दुए  इस  सब  के  आने  के  बावजूद  भी  इस  दुघंटना  के  6  दिन
 क गिरे  हुए

 मे  क  पड़  हुआ  था  ।  मोवाड़  गांव  जहां  पर  अंग्रेजों  के  जमाने  में  |  :
 ले  मे

 >

 गा  की  गई  वार्डो के सारे  जनसंख्या  वाला  गांव  यह  पूरा  व
 ध

 प्णा हो  गया  |  वार्डों  में  से  एसी  वार्डो  के  सारे  के  सारे  मकान  बह  गए  हैं  और  प्र  ्मश
 2%

 बन  गया  मोवाड़  गांव  की  ऐसी  हालत  हे  कि  मवेशी  मर  बहत  से  लोग  म
 गी  ट  के

 मकान  ढह  दो  सौ  की  त।दाद  में  एक  एक  मकान  में  महिलाओं  और  बच्च  रण  ली

 37१4
 अं  गन  नींव  समेत  बह  गए  और  नदी  की  धारा  में  लप्त  हो  सैब

 गोगों  के
 !,  लेकिन  अभी  तक  उस  गांव  में  पड़ा  हुआ  हूँ  ।  जेसा  [io  प

 गांव  के  15  में  से  वार्ड  विल्कुल  साफ  गए  सब  लगे  हुए  हे
 ग्राज  भी  जानवरों  और  इन्सानों  के  शव  ५5  इए  हं  ।  व  अगर  कोई

 पर  र  ह्‌  हटाने  का  काम  शरू  नहीं  किया  गया  है  ।  वहां  पर  केवल  कप  के
 नल  लगाए

 बरी  ने  कुछ  लाइट  का  प्रबंध  कर  दिया  क्योंकि  पुरानी  लाइट  सारी वह  गई
 का  री  वहां  बंरे  हैं  ।  मिनिस्टर  आते  हैं  और  चल  ज

 हां  पर  केबल

 दिखावे  के  |  हो  रहा  है  |  थोड़ा  सा  रुपया  250-250  रुपया  बांट  है  ।

 तो  ने  ज्प्टा  काम  किया  और  आ

 ते  पद
 सरकार  को  परा  ध्यान  देन  ।

 ४० पहुंचाने  को  व्यवस्था  करमी  चाहिए  और  मसवा  हषाना

 यहां  बर  लड़ा्ध
 कै

 रहो

 हैं

 बची  बाधव  ३
 |  क्रिमिनल  नैगली

 गैस
 भी  जिसको  बो  लते  यह  द  सरकार  की  तरफ़

 मोबाड़  में  एक  तः  के  नीचे  क ेहिस्से  में  बमा  हुआ  है  ।
 यह  तीन  किलोमिटर  लंबा  36  फीट  चौड़ा  और

 12  फीट ऊंचा  यह
 तटबंध  सौ  साल  पहले

 बनाया  गया  था  ।  यह  मालूम  नहीं  कि  इसकों  किसने  बनाया  ।  उस  समय
 ने  लोगों  के  बनाया  होगा  ।

 इस  तरह  के  तटबंध  ने  कई  तरह  की  बाढ़ें  रोकी  ।  जब  बहां  पर  बारिश  हुई  तो  1961,  67,  72,  84

 और  88  में  भी  बाढ़  झा  गई  |  जब  1961  में  बाढ़  आई  तो  काफ़ी  नुकसाय  उसके  वाद  सरकार
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 रिपोर्ट के  पन्‍्ने  देखने  की

 भ्रौर  घास  निकाल  इसके  बाद  मिट॒टी  और

 तोौस  तारीख  को  यह  दुर्घटना  हुई  ।  यदि  दुरुस्त  करना  था  तो  बारिश

 प

 गलीजेंस  की  वजह  से  हजारों  लोग  मार  यह  शर्म  की  ब

 सिफारिश की  र  कि  गांव  का  पुनर्वास  किया  जाए  और  दूसरी  तरफ  ले  ज
 लोगों  बाल  था  |  इसके  ऊपर  ध्यान  नहीं  दिया  हम  ल॑

 जा  रहे  मैं  उनसे  प्रा्थ  र
 का  काम  करें  ।  केन्द्र  सरक

 में महाराष्ट्र  सरकार  को  भी
 हिदायत  ऐसी  अपेक्षा

 करते  हुए  मैं  अपना
 भाषण

 |  |
 सभापति  महोदय  :  बंक  ऑफ  क्रेडिट  एण्ड  कामसे  इण्टरनेशनल  बम्बई  शाखा

 के  कार्यों  के  बारे  में  श्री  मममोहन  सिंह  एक  वक्तव्य

 |
 श्री  राम  बिलास  पासबान  :  हम  लोगों  को  इसकी  कापी  क्‍यों  नहीं  जब

 पहले  ही  तय  था  कि  मन्त्री  जी  स्टेटमेंट  देंगे  तो कापी  मिलनी  चाहिए  थी  ।

 |  अनुवाद  |
 श्री  बसुबेब  आचार्य  :  यह  मिलनी  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  जैसे  ही  वक्तव्य  समाप्त  यह  उपलब्ध  करवाई  जाएगी  ।
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 5.04  म०  प०

 दि  बैंक  ऑफ  क्रेडिट  एण
 से  इन्टरनेशनल ड॒  केमन में  निगमित  ),  जो

 के  पूर्ण  स्वामित्व  वाली  एक  अनुषंगी
 कम्पनी  ने

 लिये  अप्रैल  1977  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  वेदन  दिया  था  ।
 क  ने  को  जन  में  केवल  एक

 नेधि  कार्यालय
 निधि  कार्यालयों  को  बैंकिंग  का  कारबार  ै  की  अनुमति

 म्पक  कायालय  का  काय  करत  हैं  ।
 ec  «५

 हे

 ने  भारत  में  शाखाएं  खोलने  का  अपना  अनुः

 अल

 ञै  |  4

 बन

 द  ४
 राया  ।

 फरवरी  1983  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  उसे  बम्बई  में  अपनी  शाखा  खोलने  क ेलिये ५
 विय सज  र  इस  शाखा  ने  3  1983  से  अपना  परिचालन  शुरू

 कर 1.  1986  में  विवादाग्रस्त  हो  गयी  जब  प्रवर्तन  निदे
 की  जांच

 से  इस  बात
 1  चला  कि  विदेश  यात्रा  योजना  के  अ  हे

 स्तविक
 वात

 के

 हस्ताकरों  का  सत्य  गत
 हर

 ॒  किए  बगैर  ट्रैवल  एजेंटों  को  विदेशी  जार

 इस  प्रकार  |
 दर  की  काफी  बड़ी  राशि  जाली  और  झनठे  हस्ताक्षरों  वाले  फार्मों

 के
 र  पर

 जारी कर  थी  ।  बैक  के  कुछ  कर्मचारियों  को  विदेशी  म॒द्रा  संरक्षण  और  तस्कर
 रण

 के

 धनियम  के  अन्तगंत  हिरासत  में  लिया  गया  था  ।  बाद  में  इनमें  से  चाः
 । डें  की

 सिफारिश  जिसने  कोफेपोसा  अधियिनयम  के  अन्तर्गत  किए  गए  प्रावधान
 के

 सार  इन  में  सुनवाई  की  छोड़  दिया  गया  ।  एक  कर्मचारी  के  निरोध-आदेश  स  रा

 ड़  लिये  ते  लिये  गए  थे  क्‍योंकि  इन्हीं  हालात  में  अन्य  कर्मचारियों  को  छोड़  दिया  गया  था
 ।

 में  20-6-1988  के  न्याय  निर्णयन  आदेश  द्वारा  उसके  कर्मचारि  ॥
 ूँः

 T  लगाया  गया  और  पकड़ी  गयी  1,32,000  2,000  अमरीकी  डालर  ५  हे
 रुपये  की  भारतीय  मुद्रा  को  जब्त  करने  का  आदेश

 विदेश  यात्रा  यो  लिये  अनियमित  रूप  से  जारी  की  व
 ब  की  तथा  निदेशालय  के  पास  ऐसा  कोई  सबत  नहीं  था  कि  है
 रीदने  के  लिये  किया  गया  था  ।  जनवरी  1987  में  भारः  जवं

 और  पता  यह  लगाने  के  लिए  एक  विशेष  जांच  दल
 नियुक्ति  की गीरता  को  देखते  हुए  बैंक

 का
 इलाइसेंस

 की  मांग  कहां  तक
 ंच  से  -  |  |  कृछ

 क्षेत्रों  में  बैंक  के  आचरण
 सम्बन्धी  की  गयी  अनियमित्  क्रिया  सम्बन्धी

 अनि

 इल
 एं  हैं

 और
 ऐसी

 ताएं  भारत  में  अन्य  प्राधिकृत  डीलरों  के  मामले  में  भी  देखने  में  आती  हैं  ॥  कारण  लाइसेंस 32202  Sad
 रह  करने  की  आवश्यकता  महसूस  नहीं  की  गयी  ।

 269
 9  -M/'(D)429LSS—-18



 मंत्री  द्वारा  वक्‍तव्य  7  अनुसार

 थु
 शक  पक  कक

 एजेंसियों  के  अनुसार  यह
 मामले  की  जांच  की  और  आई

 चल  सम्पत्ति

 ते  एक  सूचना  प्राप्त

 गरी किया  है  जिसके
 एक  शाखा  वम्ब्ई  म

 गी  है।|

 वम्बई  शाखा  से  एक

 के  परिचालनों  को

 प्त  होने  पुर  भारतीय

 जब  तक  कि  भारतीय
 ग  आदेश  जारी

 आता
 को  भारतीय

 रो  वर  न  ठनों  को  वित्तीय  सहायता

 र  भारता  का
 यू  जता  अनुसार  इस  किस्म  के  किसी

 ते  की  कोई जानकारी  नहीं  मिली  है  ।  सरकार  के  ध्यान

 में  ऐसी  कोई

 १०8.

 देश की  सरक्षा  को  कोई  खतरा  सरकार

 मामले  के  इस  पहलू के  बारे
 में  पूर्णतया

 मैंने  उपर्युक्त  वक्तव्य  इस  समय  उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  दिया  है  ।  यदि  कोई  और

 सूचना  प्राप्त  होती  तो  सरकार  समुचित  कार्रवाई  करेगी  ।
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 ]
 अी  सोमनाथ  अठर्जो  :  सारा  संसार  सत्य  जानता  है  ।

 श्री  जार्ज  फर्नान्‍्डोज  :  जहां  तक  इस  वक्तव्य  का  सम्बन्ध  माननीय
 वित्त  मन्‍्त्री  ने

 जोक्स  है
 गा  उसका  में  कड़ा  विरोध  करता

 हूं
 ।  हमने  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  से  इस

 तरह  के  वक्तव्य  की  आश
 ब्रा

 |  राम  विलास  पासवान  )  :  अध्यक्ष  एक  एक्सप्लानेश  लिये  मैं  आपकी

 अनुमति  मन  जानना  चाहता  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  गा  इस  सम्बन्ध
 में  जो

 के

 प्राइम  मिनिस्टर  ऑफिस  इस  सम्बन्ध
 में  कोई  कागजात

 या  प्रा  नेस्टर  के  ऑफिस  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  स्वीकृति  प्र

 ably 7  ज्यादा गम्भीर  मामला  है  आपने  |

 बताइए  नहीं
 तो  हम

 आपको
 नाम  बताएंगे  कि  कौन-क  से  स्वीकृति

 मिली  थी  या
 है

 भी  रवि  राय  :
 इस

 पर  नहीं
 के

 अन्तगंत
 बहस

 होनी  चाहिए  ।

 |
 अध्यक्ष  महोबय  :  हम  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  इस  पर  चर्चा  करेंगे  और  देखेंगे  कि  क्या  किया

 जा  सकता  है  ।

 श्री  रास  बिलास  पासवान  :  के  बारे  में  क्या  हुआ

 श्री  जार्ज  फर्नानडीस :  मैं  अध्यक्ष  से  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  यह  वक्‍तब्य

 सात  दिन  से  तैयार  हो  रहा  है  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  स्पष्टीकरण  मांग  रहे  हैं  .

 भरी  जार्ज  फर्नान्डीसत  :  नहीं  महोदय  ।  मैं  आपसे  एक  स्पष्टीकरण चाहता  हूं  ।  यह  वक्तव्य

 सात  दिनों  से  बन  रहा  है  और  सात  दिनों  के  अन्त  वित्त  मन्त्री  हमें  बस  यही  बताना  चाहते  हैं  ?

 उन्हें  हमें  यह  कुडा--अगर  मैं  यह  शब्द  प्रयोग  कर  सक  अगर  यह  असंसदीय  नहीं  है  देने  में  सात  दिन
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 क्यों लगे  ।  मैं  इसका  उत्तर  चाहूंगा  ।  उन्हें  इस  सभी  को  हल्के  तोर  पर  नहीं  लेना  चाहिए  ।  कया

 वित्त  मन्त्री  चाहते  हैं  कि  मैं  उन्हें  कहूं  ?  कया  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  से  पूछ  सकता  हूं  कि  जब  वे  रिजर्व बैंक
 के  गवर्नर  थे  तो

 का  काल  पडजना
 सजा  हा  जब  इस  बैंक  ने  पहले  पहल  लाइसेंस  की  मांग  की

 को लाइसेंस नहीं  देना चाहिए  ?  फिर  अन्त  राजनीतिज्ञों

 सब  मे
 ॥

 मैं  ज्यादा
 नहीं

 कहूंगा  क्‍योंकि
 मैं  चाहता  हूं  कि

 आप  खनका  नाम  र

 अध्यक्ष
 महोदय  :  श्री  ऐसा  नहीं  है  ने

 कहा  है  कि  इस  मामले  पर
 कार्य  मन्त्रणा  समि  की  जाए

 और  जाऊं
 ग्ीज्ञ  :  मुः

 मैं  इस  सभा  को  इस  प्रकार  मूर्ख  नहीं  बनने  दूंगा  ।

 मैं  तथ्य  से अवगत हूं  ।  र  चर्चा  करने  के  लिए  मन्त्रिमण्डल  सुबह  3  बजे  तक  इस

 पर  चर्चा  करता  रहा  सकते  वे  देश  को  मूर्ख नहीं  बना

 अध्यक्ष  महो
 गर  आ  द्टो ंको  उठाना  चाहते  तो  व ेउस  समय  भी  इसे

 उठा  सकते हैं  ।
 भरी  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  इससे वे  स्पष्टीकरण  देने  से  मुक्त  नहीं  हो  जाते  ।

 हम  स्पष्टीकरण र

 अध्यक्ष  महोदय
 :  ६  हीं  ।

 अध्यक्ष  महो  नहीं  दे  रहे  ।  मान  लीजिए  मैं  एक  सदस्य  को  अनुमति

 दे  तो अन्य  सदस्य
 गे

 ।  अगर  यह  जारी  रहा  तो  फिर  आप  मुझे  आपको  अनुमति
 देने  को  कहेंगे ।

 श्री  जाज  फ  :
 मैं

 सूचना  दे  सकता
 हूं  ।  मैं  प्राज  यहां  नहीं  मेरे  पास  सूचना

 है  ।  .  व्यिषधान

 |
 न

 कि
 व  :

 :
 श्री  फन

 जैक

 ।  वे  अच्छी  तरह

 जानते  हैं

 कि र रा वक्तव्य देने के बाद उस पर इस प्रकार ख चर्चा तहीं होती । जब हम अनदेखी की जाए या साम/न्‍्य तौर पर लिया हम इस पर आपत्ति कर रहे हैं । १०53
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 वित्त  मन्त्री  ने  बार-बार  समय  मांगा  और  इस  तरह  का  वक्तव्य  देने  की  तिथि  भी  आगे  कर  दी  ।

 यह  एक  निरर्थक  क्रिया  है  ।  किसी  भी  समाचार  पत्र  में  यह  मिल  हमने  प्राशा की  थी
 कि  नियम  193  के  तहत  चर्चा  करने  की  प्रतीक्षा  करने  की  अपेक्षा  हम  सभा  को  विश्वास में  ले
 लेंगे  ।  उन्हें  सभा  को  विश्वास  में  लेना  चाहिए  [erat]

 श्री  राम  बिलास  पासवान

 :
 प्रध्यक्ष  श्राप  पिछले  तीन-चार  दिनों  के

 पेपसं
 इससे  ज्यादा  इन्फार्मेशन  तो  उनमें  उपलब्ध  है  ।

 |

 श्री  श्रीकान्त जेना  :  क्या  उन्हें  सिर्फ  उस  कम्पनी  की  जन्म  तिथि  श्ौर  मृत्यु  तिथि

 ही
 बतानी

 थी  ?
 श्रो  बसुदेथ  आचार्य  :  उन्होंने  कल  वक्तव्य  क्यों  नहीं  दिया  ।

 अध्यक्ष  महोबय
 :  अरब  हम

 बाढ़  भ्ौर  भ्रकाल  पर  पुनः  चर्चा शुरू  प्रब  श्री  विजय
 कुमार  राजू  बोल  सकते  [eae  व्यिषधान|

 न  भी  +ौी  अिन  लत-स+  ओअंिौ-औी+ न

 श्री  श्रोकान्त  जेन  कुछ  बातें  छिपाने  का  प्रयास  कर  रहे
 श्री  बसुदेव  आचार्य

 :  ऐसा  वक्तव्य  देने  के  लिए  उन्होंने इतना  समय  क्‍यों  लिया  ?

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो
 :

 यह भ्रत्यधिक  भ्रनुचित  जब  सदन  में  इस  मुद्दे  को

 लेकर  उत्तेजना  है  तो वित्त मन्‍्त्री  सदन  पंत  जो  सकते  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  आपके  वित्त
 मन्त्री कहां  मामला  अत्यधिक  गम्भीर  है  तथा  पिछले

 कई  दिनों  से  हम  मामले  के  सम्बन्ध  में  एक विस्तृत  वक्तव्य  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 महोदय बय  : ४५  Mh  रण  =

 अध्यक्ष  महोदय :  वन  |  देखिये  ।  मि०  प्लीज़  ।

 अध्यक्ष महोदय  :  झ्ाप  सुनिये
 तो  ।  जब  तक  आप  सुनेंगे  नहीं  तो  कैसे  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  प्रापके लिये  ही  कहने  जा  रहा
 श्राप  सुनेंगे  भी  नहीं  क्या  ?

 शी  बेबेम्त्र  प्रसाद  यादव  :  पहले  वित्त  मन्त्री  जी
 को  बुलवाइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आ्राप  क्‍यों  सुनना  नहीं  चाहते  ।
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 मुझे  बताया  गया  है  कि  ..... .
 अध्यक्ष  महोवय  :  मैं  प्रापको  ठीक  यही  बताने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  कृपया  मेरी  बात

 मन्त्री के  वक्तव्य  पर  कोई  स्पष्टीकरण  मांगने  की  परम्परा

 तथा  सूखे
 की  स्थिति  पर  पुनः  चर्चा  की  जाएगी  ।

 |

 यदि उस  विषय  पर  चर्चा

 मैने  श्री  विजय  कुमार  राजू

 |]
 हे

 पर  पुनः  चर्चा  करेंगे
 गए  हमें  निष्पक्ष

 जज अत जी

 भा  भथन  से  बाहर  चले  गये  )  ।

 की  कार्रवाई को  गम्भीरता  से  नहीं  ले  रहे

 ।  आपहिये  कि  इस  बैंक  के  कार्यों

 बैंक  श्रपनी  प्रफबाहपूर्ण  गतिविधियों

 अध्यक्ष  महोबय
 :  सही  व्यवहार  करना  चाहिए  जब

 5.  24  म०प०  रा
 समय  श्री  चस्त्रजीत  यादव  सभा  भजन  से  बाहर

 चले  गय े)  ।

 अध्यक्ष  म  हमें  बाढ़  तथा  सूखे  की  स्थिति  पर  पुनः  चर्चा
 भ्रारम्भ  करनी  चाहिये  ।

 श्री
 विजय  कुमार  राजू

 ।

 नियम  193  के  अधीन
 चर्जा

 5.24  Fo  स॒०  '  देश  में  आाढ़  तथा  सूखे  की
 स्थिति

 *श्री  बी  कुमार  राजू  :  प्रध्यक्ष

 मक
 देश  को  बाढ़  तथा

 सूखे  की  स्थिति  का
 सामना  करना  पड़ता  इन  प्राकृति  कारण  जान  तथा  माल

 का  भ्रत्यधिक  नुकसाः

 ।

 रहा  चूंकि  प्राकृतिक  भापदाभों  का  सामना
 करने  के  लिए  उपयुक्त  उपा  फल  रही  हैं  हमें  हर  वर्ष  अत्यधिक  बहुमूल्य  जीवन

 तथा  काफी  प्रधिक  सम्पत्ति  क  उठाना पड़ता  है  ।
 3  +  ३ कमर  is mes  eres  see  >
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 8.28

 पी०  एम०  सईद  पीठासोन हुए  )

 बाढ़  की  चपेट  में  खड़ी फसलें भी
 बही  जा

 रही  सड़कें  क्षतिग्रस्त  हो  गई  हैं  तथा  पुल  ढह्‌
 गए  यह  एक  नियमित  घटना  हो  गई  देश देश  के  कुछेक

 क्षेत्रों
 मे

 कुछेक  क्षेत्रों  मे ंबिल्कुल ही
 बारिश  नहीं

 होती  ।  यहां

 राज्य  में  मानसून

 बह

 धन

 नीति

 है  थ््
 कम पु

 ae नकों  का  यह  विचार  है  कि  आगामी  पच्रास  वर्षो  म॑  तटोय  प्र  में  समद्र का
 न  से  चार  फीट  बढ़  जायेगा  ।  यदि  हो  गया  तो  हजारों

 i
 में  ही

 उ>म  लय  जान  और  माल  का  कांफो  नकसान  होगा

 मौसम  विभाग  का  कार्य  काफी सन्तोषजमक  ।
 में  ठीक-ठीक  बलाना  चा

 के  ाकि

 ै

 स्थान  में  पहले  से  भेजा  जा  सके  ।  इसी  प्रकार
 स्थानों  में  ले  जाने के  लिये  प्रावश्यक कदम  उठाने  चाहिए  ।  यदि  हम  काफी  समय  पहले  ही  सुरक्षात्मक
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 काफी
 सारे व्यक्तियों  की

 संख्या  को  कम  किया  जा  सकता री
 बाढ़

 का  सामना  करने  के  लिये  तथा
 पर  नियन्त्रण

 हि

 हलक

 चाहिये  ।

 बी
 गाल  जा  पुराने हो  चुके  हैं  । जानी  चाहिये  ।  बांधों  को  ठीक  करने  व

 न्त  तथा  व्यापक
 हम

 बांध  के  टटने  से  बाढ  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  /।  अ्रतः  ऐसी  स्थिति
 चाहिये  उसके  लिए  हमें  रकम  की  ग्रावश्यकता  ;

 हमें
 शयन  बैंक  से  निधि  मिल  सकती  है  ।  इस  कारें  को  बिन  म्ब  वि

 ब्राहिये  ।  बहमल्य  जल  संसाधनों  की  बेहतर  व्यवस्था  समय  की
 गराघ्ननत  कम  पड़  जायेंगे  तो  हमें  केवल  स्वयं  को  ही  दोष

 रेगा  ।

 मध्य  प्रत्णाचल  प्रदेश

 मध्य  श  p  रुणाचल  प्रदेश  म  25  तथा  गुज  जा  जा  ।
 सिमी  कं  आज

 हुई  इससे  २  |  चलता  है  कि  देश  के  अनेक  भाग  बाढ़
 के

 १

 हक जी
 |

 करीब  पचास  हजार  एकड़  के  क्षेत्र  में
 खर्ड

 बाद  जाग  आती

 दशा  इधार
 पे  प्रभावित  हुए  कई  पुल  नष्ट  हो  यात  बड़  हो  गई  हे  कं

 द्ट्स  सूखे  की  स्थिति  भी  उतनी  ही  गम्भीर  है  ।  पंजाब

 हक प्रदेश  त्तर  प्रदेश  आरादि  कुछ  राज्य  बरी  तरह  प्रभावित  इस  कम
 े

 क  दम  उठाने  चाहिये  थे  ।  जहां  मानसून  के  विफल  होने  की  आझ्राश  उस  क्षेत्र
 स्त

 डं  की  परिस्थिति  का  श्राकलन  करना  चाहिये  ।  ग़ों  क
 की  जानी

 ह्  नये  नलकपों  को  लगाने  की  प्रावश्यकता  है  ।  सूखा  पीछित  क्षेत्  कार  द्वारा
 दूर  करने  के  लिये  कुछ  कदम  उठाने  को  आवश्यकता  है  |  प्र  ग  जगह
 कमी  हो  जाएगी  भ्ौर  लोगों  की  भ्रत्यधिक  कष्टों  का  सामन

 8५
 चित  योजना  भौर  नीति  बहुत  जरूरी  है  ।  श्रन्यथा  पैसा  खर्च  करना  केवल

 झभापको  एक  उदाहरण  देता  1990  में  प्रांधर  में  प्रभतपर्व  तूफान
 पैकड़ों

 लोग  मारे  गए  ।  करोड़ों  रुपये  की  सम्पत्ति  नष्ट  हो  गई  ।  अत्यधिक  हਂ
 रत  ग०  पी०  सिंह  ने  उस  क्षेत्र  का  दौरा  किया  और  पीढितों

 के  लिये  वहीं
 पर  उन्होंने  85  करोड़  रूपये  के  श्रनुदान  की  घोषणा  की  ।  ब

 खा  कं बैंक  से
 भी  ऋण  मिला  |  लेकिन  मुझे  खेद  है  कि  उस  रकम  का  सदुपयोग

 उस  रकम  का  दुर  हमआा  मैं  प्रांध्र  प्रदेश  के  डेल्टा  क्षेत्र  से  हें  ।  मैं  वहां  पति
 तरह  जानता हूं  ।

 ;  का  प्रतिनिधित्व  करता  पूरी  निकास  प्रणाली  गड़बड़  है  ।  यह
 160  वर्ष  पुरानी  बांध  का

 निर्माण
 सर प्रार्थर

 क  तकिया  गया था  ।  स्थिति  वहीं  की

 वहीं  है  जो  पुराने  समय
 में  यनम

 नदी  बांध  भौर
 निकास

 व्यवस्था  प्र  पूरी  व्यवस्था
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 ही  वास्तव  में  ध्वस्त  होने  क ेकगार पर  है  ।  हाल  के  वर्षों में  किसी  भी  तरह  का  मरम्मत  का  काय

 नहीं  किया  गया  ही  में  विश्व  बँक  ने  तीन  सौ  करोड़  रुपये  का  ऋण  दिया  कुल
 मिला

 कर  पूरे  का
 के

 लिये
 ।  उस  राशि  का  90  प्रतिशत

 जो  झाज  खर्च  किया  जा
 रहा  है  उसका  दुरुपयोग  हो  रहा

 है  ।
 कुछ  कार्यों

 के  लिये  जो  राशि  भ्रावंटित
 स्  ग  से  उपयोग  हो  यह  सनिश्चित  करने  के  लिये

 ।
 7

 ४
 न  र  की  झ्रावश्यक

 |  हस्तक्षेप  करना  चाहिये  ताकि  यह  सुनिश्चित
 किया  कि  राशि  का

 से  किया  जा  रहा  है  |  भ्राम  दिनों  के  दौरान  इंजीनियरों  श्रौर  ठेके  को  बे

 ~

 रर॒

 गजारना  चाहिये  ।  मैं  माननीय  मन्त़ी  श्री  बलराम  जाखड़  व  चाहता  हूं
 1990  के  दौरान  एक  करोड़  25  लाख  रुपये  की  राशि  दी  गई  ह  बताया
 व॑  की  जा  चुकी  है  ।  वास्तव  में  कोई  कार्य  नहीं  हुआ  राज्य  स  की

 |  को  लाया  गया  ।  25  इंजीनियरों  को  निलम्बित  किया  गया

 रे प्रधिकारी  द्वारा  मामले  की  जांच  की  गई  है  ।  यह  पाया  गया  बि
 भी  कोई 1  गया  और  न  ही  पूरा  किया  गया  ।  हो  सकता  है  कि  केन्द्र  |  गई  पूरी ररं

 ब्न्‍ंहो  गई  हो  ।  हमें  विश्व  बँक  भर  अ्रन्य  वित्तीय  संस्थान  लता  है  ।
 ॥|  यदि  हम  उस  राशि  का  उपयोग  उस  कार्य  र

 ग ्के ई  है  ।  यदि  हम  इस  इस  तरह  घन  की  बर्बादी  करते  हैं
 देश

 के

 चाहे  यह  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  लिया  गया  ऋण  हो  या  किसी

 हक देखना  होगा  कि  ऋण  की  रकम  को  अच्छी  तरह  सावधानी  पूर्वक  खर्च
 न्‍्यथा  हम  प्रगति  नहीं  कर  सकते  ।  देश  उन्नति  नहीं  कर  सकता

 पर  निर्मित  बांध  बहुत  पुराने  हो  गए  हैं  ।  वे  टूटने  की  स्थिति  मे

 यदि  क्रमंचारी  प्रभावित  क्षेत्र  में  मरम्मत  के  लिये  पहुंचना  चाहते  हैं  तो

 तक
 पहुंचने  की  स्थिति  में  होना  चाहिये  ।  भ्रावश्यक  वस्तु  को  उस  स्थान  तक

 आवश्यकता
 है  ।  लेकिन  वहां  तक  जाने  वाली  पहुंच  मार्ग  का  सही  ढंग  से  रख

 सड़क
 पुल  बह  जाए  तो  वे  प्रभावित  स्थल  पर  कंसे  पहुंचेंगे  भ्रौर  किस  तरह  मरम्मत

 hae
 रंगे  ।  उचित  नियोजन  की  आ्रावश्यकता  है  !  उचित  प्रबन्ध  की  भ्रावश्यकता  है  ।

 से  निप
 के  लिये  हमारे  पास  उचित  योजना  होनी  चाहिये  ।  प्रत्येक  व

 |  करते  चाहे  यह  नवीं  या दसवीं  लोकसभा  सभा  प्रत्येक  वर्ष  १
 आप  र  चर्चा  करती  हमारी  सभी  चर्चाभों  के  बावजूद  हमारे  देश  में  सूख
 भ्रकोप  प्रत्येक  वर्ष  होता  ही  रहता  है  ।  हर  वर्ष  जान  माल  की  हानि  होती  है  ।  इसका  म

 पैर  सखे  की  विभीषिका  को  कम  करने  के  लिये  कोई  उचित  योजना  नहीं  है

 गा  कि  इन  प्राकृतिक  भ्रापदाभों  से  देश  का  मकत  करने  के

 पार्टी  की  सरकार  हो  सकती है  !
 यदि  बे  सरकारें कोष  को  बर्बाद  करत  हैं  यदि  वे  पैसों  का  दुरूपयोग

 करती  हैं  तो  केन्द्र  सरकार को  चाहिये  वह तुरन्त  उनके  विरुद्ध  कार्रवाई  करे  ।  प्रन्यथा  जो  राशि
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 हम  अपनी  प्रतिष्ठा  श्रौर  गरिमा  के  मूल्य  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  जैसी  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय
 संस्थाशों  से  कर्ज  के  तौर  पर  लेते  हैं  उससे  हमारे  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  हों  सकेगी  ।  यह  ध्यान  रखा

 जाए  कि  एक-एक  पैसे  का  उचित  उपयोग  हो |

 अ
 ही

 में  उਂ
 बृद्धि

 हुई
 वृद्धि  नही  होनी  चाहिये  ।

 उर्वरक  के
 मूल्य मं

 व  न्याय

 स्थिति  को  समझन
 प्रदि  अधिक  सशन्हित  S  पओ

 होती  है
 रीब  किसानों  को  ही  हानि  होगी  ।  इस

 तिकः  मध्यत्त  हो  अकको  स  अखिल  फिट सम्बन्ध  हो  सकते  हैं  लेकिन  फिर
 का  अस्सी  प्रतिशत  किसा

 प्रनाज  चाहते  हैं  कि  देश  की  मान  और  मर्यादा  की  २

 प्रनाज  उप्रजाए  ताकि  हम  केवल  शअ्रपने  लोगों  का  ही  जीवन  य
 प्री  करें  तो  इसके  लिये  हमें  किसानों  के  हितों  की  रक्ष

 चलते  रहे  तो  किसानों  को  कष्ट  का  सामना  करना  होगा
 र

 ऐसे  निर्णय  लें  जो  देश  के  लिये  लाभदायक  हों
 वहां  न  तो  इस  सम्बन्ध  में  कोई  झ्रांकड़ा  भौर  न  निविदा

 दूसरे  हाथ  में  चली  जाती  है  ।  यही  स्थिति  राज्यों  में  शभ्रब  भी  है

 |  सरकार  हो  यदि  यह  उस  राशि  का  ठीक  से  उपयोग  नह
 ग्रह  उसके  विरुद्ध  तुरन्त  कारंवाई  करे  ।  राज्य  ब

 मझे  आशंका  है  कि  कार्य  का  जो  स्तर  है  वह  25
 वास्तव  में  वे  कार्य  नहीं  कर  रहे  किसान

 नाइयों  मना  करना  पड़ता  हम  किसी  भी  कीमत  पर  किसानों  को  भ्रौ

 भर
 करने  देंगे  ।  भ्रव  हम  अपनी  भ्रर्थ-ध्यवस्था  को  उदार  बनाने  के  लिये

 त्मय ग्रवरोधक  व्यगपारिक  प्रधिनियम  की  भ्रड़चन  को  समाप्त  कर  दिया
 को  प्रतिशत  शेयर  की  प्रनमति  दे  रहे  सरकार  ३ -  मी

 हैं  ।  ट्रीय  कम्पनियों  को  इस  देश  में  प्रधिक  निवेश  के  लिये  हम  भ्रामन्त्रित  कर

 डा

 पं-ब्यवस्था  में  सुधार  लाने  तथा  देश  को  सम्पन्न  बनाने  के  लिये  उठाए  जा  रहे

 ्  पर  दिन  सरकार  किसानों  को  भल  जाएगी  सभी  कुछ  खो  देंगे  ।  देश  किसान

 अस्तित्व
 मे  रह  सकता  ।  देश  की  नीतियां  और  कार्यक्रम  किसानों  पर  आधारित  होन

 के  मूल्य  में  वृद्धि  भ्रनावश्यक  हमारे  पास  भ्रधिकतम  भूमि  जोत  सीमा  भ्रर्धिा

 लेकिन  उस  अधिनियमों  को  गंभी  रताप्र्वक  भ्रौर  उद्देश्यवूर्ण  तरीके  से  लागू  नहीं  किः

 मल

 |  म  कुछ  भी  नहीं  निकल  रहा  सामाजिक  नया
 कानून  बनाते  हैं  लेकिन  उसे  लागू  करने  की  किसी  को  चिन्ता

 तम  भूमि
 जब  वह  स्वयं  वहां

 ॒  मल्त्ती  थे
 ।  लेकिन  यह  लागू  चहीं  की  गई

 का  क्या  कारण है  ?
 8  ।

 ।
 ह

 ते
 सो  लागू

 कही
 किया  गया  ।

 इस  भ्रधिनियम  को  लागू  करने  के  प्रति  सरकार  में  गम्भीरता झौर वचनबद्धता  नहीं  है  ।  केवल  शब्दों
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 कितने  <उ>जन+--ननन लगन  मनन  ५  33.५3  अमकान»«-ममम>-न-ा  हा  अमन  अननरनगऋ>ेऋ₹  ॑ल  वन  ऑिननल  ला  जलनन  हक  ८  नि  ने  अनशन  न  हेलअन»«भभा  से

 से  सामाजिक  न्याय  नहीं  दिया  जा  सकता  |  सरकार  को  वचनवद्धता  की  भ्रावश्यकता  है  ।  इसके

 बिना  सामाजिक  न्याय  नहीं  किया  जा  विपक्षी दल  का  सदस्य  होने  के  नाते  मैं  यह  नहीं
 कह  रहा  हूं

 मै
 |  सामाजिक  र

 त्  पानी  चाहिये
 इस  उद्देश्य की  आ्रष्त  8

 खा  प्र
 कमर

 घटनाएं
 स्थिति  में  नहीं  है  तो  हम  कम

 से
 भाव  को  तो  नियंत्रित

 पत्ता  लगा  कर  प्रौर  बेहतर  प्रबंध  द्वा  न  को  कम  किया  जा

 इन  शः  थ  मैं  ग्रपना  भाषण  गशआााओं  देता  है

 कक

 को  होने  वाले  भूमि  कटाव  स  भी  प्रत्येक  वष  वहां  काफो  तू

 सादि दिय
 न

 क  8  ॥ हिटी  _  लजलीक  प॒
 के  सा

 र  मोरकोंग़सेलेक  भ्रौर  गुवाहटी  के  नज़दीक  पल

 गए  रः  भी  |  तरह  से  नष्ट  होने  वाला  थ  नकिन  पंडित  नेहरू  TU  जिन्होंने न
 हि प्रकृरि

 री
 के  साह्सपर्वक  स्वाका  किया  आर  उस  शहर  फो  बचाने  पा  ह्तत  प  ता  दीः ब्‌

 ढ़  का  पानी  अनेक  दिनों  तक  खतरे  के  निशान  से  ऊपर
 जिल

 की  स्थिति  इतनी  गंभीर  थी  कि  लोगों  को  4

 वस्था करनी  पड़ी ।  भ्रधिकांश  क्षेत्रों  में  बाढ़  में  फंसे  लोगों  को  बचान
 के  लिए  सेना  को  तैनात  करना
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 डिर्-न  के  अत  ी *ैौक्‍्+ *

 असम  में  बाढ़  की  समस्या  प्रब  केवल  राज्य  की  ही  समस्या  नहीं  रह  गई  यह  राष्ट्रीय

 करने  चाहिएं  ।

 किए  जाने  की

 पा करता  हें  जो  यह  दर्श

 में
 5,  26

 )83  में 6,94,999
 1984  में  5,80,095 है०  74,000 है०  श्रौर  1987  में

 16,26,215  हैं  क्षेत्र  प्रभावित हुआ  |

 बाढ़  के  कारण  वर्ष  1980  में
 है  इक

 980;
 4,699;  में  3,006;

 982  में  3,600;  1983 में  4,403;  1984  में

 2,181  श्रौर  1987  में  7,290  गांव  प्रभावित  हुए  ।

 वर्ष  1980  में  33,88,878;  1982  में  14, 23,000;  1983  में  2,12,175;  1984
 में  18,04,113;  1986 में  21, 20,500 और  1987  में  47,91,032
 जनसंख्या  प्रभावित  हुई  ।

 1980  में  8,88,375  1982 में
 35  !

 1983 में  1,23,886
 et  में  अत

 व

 (०;
 1985 में  69,5

 4,27,958  है० है०  कृषि  भूमि  प्रभ  सम  की विनाशक बाढ़  का  संक्षिप्त  विवरण  है  ।

 मैं  मांग  क॒  भ्रसम
 को

 विनाश
 के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  ठोस

 pepo  १५

 ्रकार  ने  अनेक  प्रस्ताव
 बंद  कर  दी  मेरा  अनुरोध

 है  कि  इन  प्रस्तावों  पर
 तत्काल  विचार  किया  जाए  ।

 इ  ॥

 गंजपति  ते  :  सभापति  यह  शक्‍म

 कि

 हर

 दम  बार-बार  सूखा  और  बाढ़  जैसी  प्राकृतिक  विपदाओं

 हर  रे दिन
 हमें  समाचारों  में  यह  सुनने  को  मिलता  ह  के  विभिन्‍न  राज्यों  मे

 हज
 तः  इस  प्रकार  की  स्थिति  के  लिए

 सुझाव  दिया  था  ।  वह  इस  प्रकार  है
 हह

 ः
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 प्रांघी  और  तूफान  आने  के  बारे  में  सभी  संबंधित  लोगों  को  चेतावनी  देने  क ेलिए  जगह-जगह
 दूर-संचार  थ्यवस्था  स्थापित  की  जाए  ।

 बाढ़  रोकने  के  लिए  तट  पर  उचित  निकासी  नहर  की  व्यवस्था  ।

 तट  के  साथ-साथ  जगह-जगह पर  लोगों  के  तूफान से  बचने  के  लिए  गोलाकार  भवन  बनाने
 चाहिएं  ।

 उड़ीसा  राज्य
 के

 पका
 ्
 पक

 बालासोर  प्रौर  छल
 कनल  ग्रादि  8  जिलों  में  जुल  ई  के  प्रतिम  प्ताह  के  दोरान  भारी  वर्षा  से  बाढ़  श्राने  के  कारण

 बहुत  हानि  हुई  है  ।

 विशेष  रूप से
 ऊपरी  r

 Carer  तथा  गंजम  जिलों  के
 पास

 के
 क्षेत्रों

 जहां  का  मैं
 रहने

 वाला  में  बाढ़  के  कारण  हुई  हानि  की  भोर
 सरकार

 को  तत्काल
 ध्यान  देना  चाहिए  ।

 गस

 ही  के
 अप

 के
 है  वह  बहुत  ही  भपर्याप्त

 प  सभा  में उपस्थित कृषि  मंत्री  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि :
 कुछ

 उदार  रुख प्रपनाएं  भौर  उड़ीसा  राज्य  के  इन  8 ण
 तबा  ,  के  बाढ़  पीड़ितों को  तत्काल

 ञ्री  भोपाल सिंह  या  :  सभापति  प्राज  नियम  193  के  प्रन्तगंत

 बाढ़  भ्रौर  सूखे  की
 स्थिति

 पर
 विच्  जा  रहा  जिन  सदस्यों  ने  इस  विषय  को  उठाया

 वे  तो  आज  वाक-आरा  ए  हैं  भ्रौर  हम  लोगों  को  बोलने  का  मौका  मिला  यह

 जब  फसल  बोई दही  कहो हीं  जाएगी तो  दाम  कहां
 ग्रापको  बताना  चाहता हूं  कि  सूखे  के  कारण  भ्रभी
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 -----_........
 सभापति

 इसके  भ्रलावा  उत्तर  प्रदेश  में
 बिजली

 की

 बहुत
 भ्रव्यवस्था

 उत्तर  प्रदेश

 में  बी  जे  पी  की  सरकार  बनी  | कठिनाईयां हैं  ।  भ्राज
 उत्तर  प्रदेश  में  बिजली

 बहत  बड़ा  संकट  पश्चिमी  जिलों  में  भी  का  बहुत  संकट  है

 और
 सरकार

 का  ह
 र  कोई  ध्यान  नहीं  इसके  ग्रलावा  4  घंटे  की

 बिजली
 की कटौती भौर |  कारण  ट॒यूबवैल  ए  हैं  ।  ट्यूब्वैलूस  की  सफाई  क  कभी

 रषे  ट्यूबवेल्स  श्रौर  नलों  की  सफाई  के  लिये  सरकार  द्वारा  धन  दिया
 हस  तरह  का  है  कि  कहीं  खंभे  हैं  तो  तार  नहीं  हैं  भ्रौर  कहीं  पर

 भरी  नहीं |  के  नाम  पर  पैसा  खा  लिया  जाता  इतना  बड़ा  भ्रष्टाचार  बिजली  और
 ग  ने  उत्तर  प्रदेश  में  किया  है  और  इस  तरफ  सरकार  का  कोई  ध्यान  न  उत्तर

 1  केवल  इस  बात  को  देख  रही  है  कि  धारा  3!  317  का  सरलीकरण  कैसे

 कि  जो  सूखा  पड़  रहा  उससे  निपटने  के  लिये  कोई  भ्रादेश  श्रभी  तक
 दिया  गया  न  ही  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  का  निरीक्षण  किः  |

 प्र  कोई  कायं  वाही  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  नहीं  की  जा  रही
 किसानों

 क्री  मुल्तवी  कर  दी  किसानों  बे  गीः
 pe

 ई
 पवस्था  की  उनके  बच्चों  की  फीस  माफ  की  उनकं॑

 चों  के
 कै

 गै  इस  तरफ  सरकार  का  कोई  ध्यान  नहीं  है  ।  सूख  बत क्षेत्रों  के
 हले  इस  तरह  के  काम  किए  जाते  रहे  लेकिन  वतेमान  सर

 सइशू  पर
 र  सो  रही  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  स्थिति  का  कु  है  न  सूखा £ कैठिनाइयां  हैं  श्रौर  ऐसे  समय  में  किन-किन  चोजों  प्रकता  होती

 सरकार  को  पता  नहीं  #  बइहां  की  सरकार  का  ध्या  दो  तीन  बालों

 |  चाहता  है  कि  दाबांद  जिल  मे  हसनपर  बा  स  पर  गत  वर्ष
 या  किन  उस  पर  कौई  सनय

 हैं  मैंने
 त्तर  प्रदेश

 |  सरकार
 को  झ्रामाह  करें  वि

 '  पर  बहुत  घन

 था  कि  मैंने  इस  वर्ष

 शाप

 नर

 पह  हज  पर

 गर्म  र  पर
 बाते

 गरी
 हो  रहा  है  भौर  जो  बांध  लग  टाਂ  |

 हा  ब्
 न  स्तर
 एक होते-होते  जो  ठोकर  लगाई  कट  दो-दो  चीफ

 इंजीनियर
 वहां  झाए  तो

 उन्होंने  कहा  कि  इस  कटाब  से  कोई  फक॑  नहीं  पड़ेगा  और  एक  दो  दिन  में  यह  रुक  जायेगा  ।  लेकिन
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 जल  स्तर  ऋिणँं  आअ
 ऐसा  नहीं  हुआ  ।  लेकिन  भव  गंगा का  जल

 स्तर  आगे  बढ़  गया  हमारे  जिले  बदायूं  के  भ्रन्दर ।  चार-पांच
 गांव  कटकर  गंगा  *में  जलमग्न

 का  दुरूपयोग  हुआ
 ग  हुआ  है  उसकी  जांच

 क्र  दाल
 5

 का  सवाल  उत्पन्त
 के  नजदीक  एफ०  सी०  प्राई०

 सभापति  महोदय  :  दो घंटे के  लिये  यह  डिसकशन  रखा  था  ।  ञ्रब  6  बज  गये  हैं  ।

 |

 सभा  की  क्या  राय  मेरे  पास  23  नाम  मैं  नही  जानता  कि  कया  हम  उन्हें एक  घंटे

 में  समाप्त  कर  पाएंगे  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हम  भौर  डेढ़  घंटे  तक  यह  चर्चा  जारी  रख

 सकते  हैं  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मेरी  राय  है  कि  भ्रव  6  बज  गये  सब  लोगों  के

 कार्यक्रम  हैं  भ्रतः  प्राज  हाउस  को  यही  स्थगित  कर  दें  ।  इसको  2  घंटे  के  लिये  भ्ौर  बढा  कल  हम

 इस  पर  चर्चा  कर  लेंगे  ।
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 सभापति  भहोदय  :  कल  अ्राघे  घंटे  की  चर्चा  है  जो  6.  30  बजे  तक  6.  30  के

 बाव  हम  7.  30  भ्रथवा  8.  30  तक  बैठ  सकते  हैं  ।

 आओ  बी०  कृष्ण  राव  :  भ्राज  श्राप  सभा  की  बैठक  एक  घण्टे  तक  बढ़ा

 कली  राम  बिलास  पासघान :  मेरा  एक  सुझाव है  ।  इसका  भ्रभी  और  समय  न  बढ़ायें  ।  कल

 उद्योग  मन्त्रालय के  लिये  8  घਂ  पर  कल  इस  पर  दो  घंटे  चर्चा  कर  लेंगे  बाकी  के
 समय

 उद्योग  मन्त्रालय  की  मांगों पर  चर्चा कर  लेंगे  ।  इसलिये इसको  कल  फिर  4  बजे  ले  लें  श्रौर  6  बजे

 तक  चलायें  ।  6  बजे  के  बाद  निर्णय  फिर  करा  लेंगे  ।  आज  श्राप  6  बजे  के  बाद  हाउस  न॒बिठाये ं।

 |

 भो
 वो  कृष्णराब  समझता  जारी  रखना  ठीक  होगा  ।

 श्री  राम  बिलास  हमको  कोई  भ्रापत्ति नहीं  आप  जानते  हैं  बी०  जे०  पी  ०

 ने  वाक  भ्राउट किया  हम  लोगों  को  6  बजे  नेशनल  फ्रंट  की  मीटिंग  निश्चित  है  ।  हम  चाह  कर
 भी  नहीं  रुक  पायेंगे  ।  इसलिए  खाली  भ्ापके  साथ  लैफ्ट  फ्रंट  वाले  ही  रह  जायेंगे  ।  इसलिए  मेरा

 यह  सुझाव  है  कि  यह  मत्ह॒वपूर्ण  भ्रौर  उपयोगी  डिसकशन  है  इसको  कल  ले  लेंगे  ।  भ्राज  समय  पर  श्राप
 सदन  को  स्थगित कर  दें  ।

 |  अनुषाद |

 सप्चापति  महोबय  :  ग्रेब  सभा  कल  11  बजे  म०पू०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिये  स्थगित
 होती  है  ।

 6.04  मण०्प०  हु

 तत्पश्चात्‌ लोक  सभा  8  17,  1913  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई
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